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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक-स  भा

 22  1992/2  1914

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 -  भहोकव  पीठासोन  हुए

 प्रइनकाल  का  निलम्बन  किए  जाने  के  बारे  सें

 छ

 करो  बसवेबव  आचाय  हमने  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  और  स्थगन  प्रस्ताव  को

 लेने  के  लिए  पूर्व  सूचना  दी  हम  चाहते  हैं  कि  प्रधानमंत्री  महोदय  यहां  सभा  में  आए  ओर  स्पष्ट

 हमने  प्रश्ककाल  स्थगित  करने  की  पूर्व  सूचना  दी  हुई  है  ।  देखिए  स्टेड्समन  में  आज  क्या  छपा

 )

 ]

 भरी  जाजे  फर्नास्डोज़  :  अध्यक्ष  मैंने  प्रश्नकाल  को  सस्पेण्ड  करने  का  नोटिस

 दिया  है  ।

 क्री  बसुदेव  आचाय  :  जब  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  सभा  में  बोफोर्स  के  बारे  में  तब
 उन्होंने  सभा  को  गुमराह  किया  हैं  ।  उन्होंने  श्री  सोलंकी  को  टिप्पण  दिया  उन्होंने  स्विस

 सरकार  को  कहा

 प्रधाऩमन्त्री  को  यहां  भ्राकर  स्पष्ट  करता

 को  लिमेल  क्रान्ति  ऋट्ज  :  जब  तक  प्रधानमन्त्री  महोदय  नहीं  आते  स्रभा  को  जारी

 नहीं  रहने  दिया  जाएगा  ।  यह  एक  भत्ग्रन्त  गम्भीर  आरोप्र

 भरी  शोभनाद्रीश्वर  राब  वाडडे  :  कृपया  प्रश्नकाल  स्थगित  कर  दें  ।

 झी  राम  बिलास  पासथान  :  हमने  भी  क्वश्चन  अवर  को  सस्पेण्ड  करने  का  नोटिस
 दिया  है  ।



 प्रश्नकाल  का  निलम्बन  किए  जाने  के  बारे  में  22  1992

 भी  असुवेब  आधाय  :  प्रश्तकाल  स्थगित  करने  के  बारे  में  आपकी  कया  व्यवस्था  है  ?

 भी  लाल  कृष्ण  आजवानो  :  मेरे  श्री  जसवन्त  सिह  तथा  विपक्ष  से  मेरे  अन्य
 कई  साथियों  ने  आपको  विधिवत्‌  पूर्व  सूचना  दी  है  जिसमें  आपसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  उन्हें  इस
 विषय  में  अपना  मत  व्यक्त  करने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  वे  बोफो्स  मामले  पर  विचार  के  लिए
 काल  को  क्यों  स्थगित  कराना  चाहते

 मैं  पूणंतया  सहमत  हूं  कि  आमतोर  पर  प्रश्नकाल  स्थगित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  विपक्ष
 की  ओर  से  कोई  भी  आमतौर  पर  ऐसा  करने  को  उत्सुक  नहीं  लेकिन  आप  मार्नेगे  कि  यह  एक
 धारण  स्थिति  आज  22  अप्रैल  है  ।  24  अप्र  ल  को  एक  सुनवाई  जोकि  अब  तक  हुई  समूची
 पड़ताल  को  सम्भवत॒ः  निष्फल  कर  देगी  ।  हम  महसूस  करते  हैं  कि  यह  इस  सरकार  की  गलतियों  और
 खामियों  की  बजह  से  हुआ  है  ।

 पिछले  दिनों  हमें  यह  आभास  कराया  गया  था  कि  इस  टिप्पण  लिए  केवल  श्री  सोलंकी  ह्ढी
 जिम्मेदार  लेकिन  आज  जो  रहस्योद्घाटन  हुए  उनसे  सारे  देश  को  धक्का  लगा  है  ।  हम  हैरान  हैं  ।
 हम  तो  केवल  इतना  ही  चाहते  थे  कि  आज  सुबह  की  रिपोर्ट  के  प्रकाशन  के  पश्चात  सरकार  प्रधान
 मन्त्री  स्वयं  ही  सभा  में  आए  होते  तथा  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्‍या  के  बारे  में  सभा  को  विश्वास  में  लेते
 बोफो्स  मामले  पर  चर्चा  समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  मैंने  उन्हें  स्वयं  एक  लम्बा-चौड़ा  पत्र  लिखा
 लेकिन  आज  इस  समय  मैं  केवल  दलील  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  कि  श्री  जसवंत  सिंह  तथा  अन्य  मेरे
 साथियों  ने  जिन्होंने  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  के  प्रस्ताव  की  पूव॑  सूचना  दे  रखी  है  वे  अपनी  बात  रख्व  सकें
 और  आपको  इस  बारे  में  सभा  की  राय  जाननौ  चाहिए  कि  कया  सभा  को  प्रश्नकाल  स्थगित  करना  चाहिए
 अथवा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  विषय  पर  सभी  माननीय  सदस्यों  के  विचार  सुनू गा  प्रश्नकाल  को  क्‍यों
 स्थगित  कर  दिया  जाए  ।

 ]

 क्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इसी  पर  मान्यबर  निवेदन  कर  रहा  हूं  ।  यह  जो
 प्रश्न-काल  उसको  जंसा  अभी  आडवाणी  जी  ने  पोस्टपोन  करने  के  लिए  हम  लोग
 दबाव  डालते  नहीं  हैं  ओर  न  होना  चाहिए  लेकिन  एक  ऐसा  प्रश्न  हमारे  सामने  आया  है  जो  प्रश्न-काल  से
 ज्यादा  महत्त्वपूर्ण  ह ैओर  यह  प्रश्न  चलता  ही  आ  रहा  इसके  काल  की  कोई  अवधि  ही  नहीं  लग  रही
 है  ।  )

 इसकी  गम्भी  रता  यह  है  कि आज  एक  ऐसे  अखबार  में  जो  एक  सम्मानित  अखबार  उसमें
 ऐसे  आया  है  प्रघानमन्त्रो

 तक  के  लिए
 बात

 आई  हम  नहीं  जानते  कि  उसमें  क्‍या  तथ्य  हैं  क्या  नहीं
 लेकिन  जो  बातें  आई  वे  इतनी  गम्भीर  हैं  कि  कम-से-कम  इतनी  मर्यादा  तो  होनी  चाहिए  कि  प्रधान
 मन्‍्त्री  आकर  स्वयं  इसका

 तत्काल  इस  प्रश्न  का  उत्तर  फिर  कोई  प्रश्न  यही  मैं  आपसे
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।



 है  । 2  1914  प्रश्नकाल  का  निलय्बन  किए  जाने  के  बारे  में
 ने  ++++  —  का

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  श्री  लाल  कृष्ण
 आडवाणी  जी  और  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  माननीय  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  दोनों  ही  ने  जिस
 काल  का  हवाला  दिया  उसके  बारे  में  सावधानी  का  मुझे  ध्यान  है  ।  प्रश्नकाल  एक  ऐसा
 कार  जिसे  संसद  ने  कार्यपालिका  में  स ेनिकाला  है  ।  यह  एक  बहुस  महत्त्वपूर्ण  अधिकार  है  और  इस
 अधिकार  को  आसानी  से  नहीं  छोड़ा  जाना  है  ।  इस  संस्थान  की  मेरी  काफी  वर्षो  की  सेवा  अवधि  यह

 प्रथम  अवसर  जबकि  मैंने  प्रश्नकाल  के  स्थगन  की  विधिवत्‌  पूर्व  सुचना  दी  इससे  पहले  मैं  अपने

 आपको  विधानमण्डल  के  इस  जिसे  बड़ी  कठिनाई  ओर  विश्व  के  अन्य  विधानमण्डलों  में  से  वर्षों

 के  अध्ययन  के  पश्चात्‌  निकाला  गया  को  छोड़ने  के  लिए  कभी  भी  राजी  नहीं  कर  तिस  पर

 मैं  यह  असाधारण  कदम  उठाने  को  इसलिए  मजबूर  हुआ  हूं  क्योंकि  में  सहमत  हूं  कि  लोक  महत्त्व  की

 बड़ी  विकट  एक  ऐसी  स्थिति  जोकि  अति  आवश्यक  पैदा  हो  गई  है  ।

 मैं  अपने  तक  को  मात्र  अखबारी  रिपोर्ट  पर  ही  आधारित  नहीं  कर  रहा  मेरी  पार्टी  के  नेता

 इसके  साक्षी  मैंने  अभी  तक  इस  पर  किसी  और  से  कभी  चर्चा  नहीं  की  यहां  तक  कि

 प्रसंग  कही  जाने  वाली  इस  दुःखद  घटना  पर  पहले  हुई  चर्चा  हमने  अपनी  तरफ  से  अत्यधिक

 संयम  बरता  है  ।  हम  सत्तापक्ष  के  साथ  बैठे  और  उनके  साथ  इसके  समाधान  पर  विचार-विमर्श

 ताकि  भा  रत  के  स्वच्छ  नाम  फर  कलंक  न  लगे  ।  हमें  इस  मामले  को  दोबारा  उठाने  की  जरूरत  इसलिए

 पड़ी  है  क्योंकि  उस  समय  भी  हमारे  पास  वह  तथ्य  मौजूद  थे  जिन्हें  सरकार  ने  स्पष्ट  नहीं  किया

 हमने  अपने  आपको  संयम  में  रखा  है  ।  हमारे  पास  यह  तथ्य  मौजूद  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की

 फाइलों  में  वह  पत्र  जिससे  कि  सरकार  के  मुख्य  कायंपालक  का  आचरण  प्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभावित  हो
 रहा  था  तथा  जिसमें  यह  वर्णित  था  कि  सदन  में  अपने  हस्तक्षेप  में  सरकार  के  मुख्य  कार्यपालक  ने  सभा
 को  विश्वास  में  नहीं  लिया  था  ।

 इसमें  दो  मुह  शामिल  हैं  ।  एक  तो  यह  कि  24  अप्रैल  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  बोफोर्स
 मामले  को  अन्तिम  सुनवाई  होनी  है  और  यह  अन्तिम  सुनाई  इस  विधानमण्डल  तथा  इससे  पूर्ववर्ती

 जन  जीवन  में  ठपप्त  भष्टाचार  के  इस  कसर  को  समाप्त  करने  हेतु  जो  प्रयास  करते  रहे
 वे  पूर्णतया  निष्फल  हो  जाए गे  24  तारीश्व  की  इस  सुनवाई  में  हमें  यह  अशंका  है  कि  सरकार  ने

 आश्वासनों  के  बावजूद  संतोष  जनक-ठ्यवहार  नहीं  किया  है  ओर  न  ही  यह  संतोषजनक  व्यवहार  करने  जा

 रही

 प्रश्नकाल  स्थगित  करने  के  लिए  हम  इसलिए  आग्रह  कर  रहे  हैं  कि  इन  पिछले  दिनों  हमा रे
 ध्यान  में  यह  रहा  है  और  वास्तव  में  हमःरे  नेता  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  जो  ने  चर्चा  समाप्त  होने  के

 तुरन्त  बाद  प्रधानमन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  बहुत  ही  शानदार  और  बहुत  ही  सीमित  शब्दों  उन्हें
 मैं  इस  क्षण  उस  पत्र  में  उद्धृत  अथवा  संदर्भ  नहीं  देने  जा  रहा  यह  व्यक्त  किया  है  कि  यह  सरकार  के
 लिए  आवश्यक  है  कि  वह  सोलंकी  प्रसंग  पर  पूर्ण  तथ्य  प्रस्तुत  सोलंकी  टिप्पण  के  इस

 अप्रसिद्ध  प्रश्न  के  बारे  में  हम  क्‍यों  चितित  यह  चिता  इसलिए  है  कि  हमारे  पास  उस  समय  भी  वह
 तथ्य  मौजूद  था  कि  सोलंकी  नोट  कुछ  अस्पष्ट  टिप्पणी  नहीं  थी  जिसे  एक  अज्ञात  वकील  ने  आकर  भूत

 पूर्व  विदेश  मंत्री  को  दिया  जो  कि  अनजाने  में  इस  टिप्पण  को  स्विटज  रलेंड  सरकार  के  विदेशी  सम्पर्क
 के  फंडरल  चान्सलर  को  सौंप  बैठे  ।  सोलंकी  टिप्पण  के  साथ  कुछ  आश्वासन  भी  दिए  गए  जिन्हें
 श्री  सोलंकी  ने  उस  समय  के  फंडरल  चांसलर  को  मोखिक  रूप  से  दिया  था  ।  उसके  पश्चात्‌  फैडरल
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 ने  यह  वाहा  है  कि  वह  ऐसा  भारत  के  प्रधानमन्त्री  के  आदेश  पर  कर  रहे  एक  संदेश  भेजा  वह
 तथ्य  हमारे  पास  मौजूद  है  ।  लेकिन  हम  यह  सब  कुछ  बताला  नहीं  चाहते  क्योंकि  हमारा  यह  मत  है  कि

 सरकार  स्वयंमेव  आगे  आए  और  कहे  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  ऐसी  ही  बात

 लेकिन  यह  सारा  श्री  सोलंकी  की  कल्पनाओं  की  जालसाजी  है
 ।”

 इसके  बाद  क्‍या  हुआ  ?  मेरे  नेता  द्वारा

 लिए  गए  पत्र  जिसके  कि  उत्तर  की  अभी  भी  प्रतीक्षा  बावजूद  श्री  सोलंकी  अपने  राज्य  में  जाते  हैं  और

 यह  वक्तव्य  देते  हैं  :  मैं  स्पष्ट  बोलू मा  तो  एक  विस्फोट  हो  अथवा  इसका  एक  कुप्रभाव
 पड़ेगा  कि  मैंने  केवल  अपने  कत्तं  व्य  की  पालना  की  है  इत्यादि***ਂ  यह  ऐसा  लगता  है  कि  जंसे  उसका

 विदेश  जाना  कर्तव्य  था  तथा  वहां  जाकर  एक  ऐसे  मामले  के  बारे  में  जिसमें  भारत  काफी  लम्बे  अरसे  से

 उलझा  हुआ  किसी  अज्ञात  वकील  से  अहस्ताक्षरित  टिप्पण  को  सौंपना  ।

 इसके  कुछ  महत्त्वपूर्ण  पहलू  हैं  जिन  पर  हम  समझते  हैं  कि  देरी  नहीं  को  जा  सकती  24

 तारीख  आने  ही  वाली  यदि  हम  प्रश्नडाल  को  स्वगित  करके  स्थगत  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  करते  है
 जिसे  मैंने  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  के  लिए  रख  है  तब  हम  राष्ट्र  और  पूढुंबर्ती  झ्लांसदों  का

 अपमाग  करेंगे  जिन्होंने  इस  विषय  में  अपनी  जिता  व्यक्त  की  है  ।  मैं  इस

 विषय  #
 चर  नहीं  कर  रहा

 हूं  कि  क्या  स्थगन  अस्ताव  को  स्वीकार  किया  जाए  या  नहीं  यह  स्थयन  प्रस्ताव॒“#क  रूप  में  ही  क्‍यों

 स्थगन  प्रस्ताव  को  किस  प्रकार  स्वीकार  क्रिया  जाए  ओर  यही  एक  रास्ता  &€  जिस  प्रकार  चर्चा  की  जा

 सकती  है  ।  मैं  केवल  प्रश्वकाल  के  स्थगित  किए  जाने  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  मेरा  ऐसा  विश्वास  है

 कि  बोफोस्स  घोटाले  का  मुद्दे  इतना  महत्त्वपूर्ण  है  कि  इस  चर्चा  के  लिए  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करके  तुरन्त
 स्थगन  प्रस्ताव  को  लिया  जाना  चाहिए  जिससे  इस  महत्त्वपूर्ण  विधय  पर  चर्चा  की  जा  सके  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।  मैं  आपको  इसकी  अनुमति  दे  दू  गा  ।  मैं  चाह्रृंगा  कि  आप  मुझे  वह
 कारण  बताए  जिसके  आघार  पर  प्रश्नकाल  स्थगित  किया  जाए  ।  प्रश्तककाल  को  किन  मामलों  में  स्थगित

 किया  जाता  है  ?  क्‍या  आप  कुछ  मामलों  या  नियमों  या  अधिनियमों  को  बताकर  इस  सम्बन्ध  में  मेरी  मदद

 करेंगे  ?

 रो  बसुदेव  आचार्य  :  हम  आपको  मदद  करेंगे

 भो  जसचन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  आपने  प्रश्तकाल  को  क्यों  स्थगित  किया  जाए  इस  सम्ब्स्ध  में

 जो  अपनी  चिता  व्यक्त  की  है  ।  उसके  लिए  मैं  आपका  आभार  व्यवत  प्रकट  करता  हूं  ।  मैं  आपकी  जिस

 ओर  सावधानी  को  समझता  हूं  ।  यह  प्रश्न  इस  मामले  की  वैधानिकत्ा  या  इसको  संभावना कं  का

 मैं  किषय  विशेष  की  बात  नहीं  कर  रह्ल  मैं  केवल  प्रश्तकाल  के  स्थगन  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह्‌
 स्वीकार  करता  हूं  कि  प्रश्नकाल  का  किसी  कानून  द्वारा  स्थवित  किया  जाना  एक  गम्भीर  कदम  है  ।

 अध्यक्ष  महो दय  :  यह  एक  अपवाद  है  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  इसे  हल्के  तौर  पर  नहीं  लिया  जाना  इसे  अति  महत्त्वपूर्ण  मामला

 आना  जाना  चाहिए  ओर  इसमें  देरी  नहीं  होनी  चार्महए  |  इसके  दो  पक्ष  या  तो  बिपक्ष  या  सदन

 हि  तोर  पर  बिषय  को  गम्भी  को  महेनजर  रखते  हुए  आफ्से  यह  कहें  :  यह  इतना  महत्त्वपूर्ण  मामला

 है  कि  इसमें  देरी  वहीं  को  जा  सकती  इसलिए  क्रुपया  प्रश्तकाल  को  स्थमिस  कर  दीजिए  ओर  जिस  किसी

 भी  प्रावधान  के  अनुसार  जिसे  आप  अपने  बिवेकानुस।र  ठोक  समझते  है  इस  प्रावधात  विशेश्र  के  अन्तर्गत

 हर
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 प्रश्वकत्ल  को  स्थमित  कर  दीजिए  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  विधायिका  के  इस  अधिकार  को  बहुकः  मुश्किलों  से
 कार्यपालिका  करे  दांतों  तले  से  निकाला  जा  सका  है  ।  इस  मामले  में  या  पूर्वकर्ती  उदाहरप्म  लागू
 नहीं  होते इस  प्रकार  का  जन्य  कोई  उदाहरण  नहीं  है  जोकि  अध्यक्षपीठ  या  पीठासीन  अधिकारियों को
 विवेकानुसार  निर्णय  लेने  में  उनकी  मदद  कर  सके  ।  यह  तो  मामले  की  मम्भी रता  अनुसार  निर्णय  लिझा
 जाना  चाहिए  )

 ल्डजा  न  अंत  नज+  नि  त  +  ज  लत

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आपस  में  बात  न  करें  ।
 ह

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  म॒त्त  मवार  जी  मैं  आपको  भी  अवसर  दू  गा  कि  प्रश्नकाल  को  स्थगित  न  किया

 जाये  यदि  आपको  कुछ  और  भी  कहना  है  तो  उसे  भी  कहने  का  मैं  आपको  अवसर
 ।  ७  ) ्

 े
 श्रो  भदन  लाल  खुराना  :  जब  तक  लंदर  यह  ऐसे  ही  चलेगा  ।

 ]

 श्री  जसबन्त  सिंह  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  मैं  इसका  उत्तर  दने  का  प्रयास  कर

 रहा  यह  आपकी  ओर  से  बहुत  ही  प्रासंधिक  और  अति  महत्वपूर्ण  बात  है  जोकि  हमारे  प्रति  आपका
 आदर  भाव  भी  आपको  इस  विषय  पर  सलाह  लेने  की  नहीं  है  फिर  भी  आप  सलाह  लेना

 चाहते  हैं  और  हमारी  सलाहनूसार  चलना  चाहे  हैं  यह  हमारे  ऊपर  एक  उत्तरदायित्व  है  मैं  पहले  ही  बता

 दू  कि  पूर्ववर्ती  पूर्षवर्ती  उल्लेख  इत्यादि  जिन्हें  भेरे  वरिष्ठ  नेता  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 मैं  अनुरोध  करू गा  कि  यह  केवल  मामले  दा  पूथक्ष्बर्ती  उदाहरण  नहीं  है  जिसे  सदन  की  कार्यवाही का

 निर्धारण  होना  चाहिए  ।  यह  बहुत  ह्वी  असमान्य  परिस्थितियों  ओर  असमान्‍्य  स्थितियों  में  जिसका  कोई

 पूव॑ वर्ती उदाहरण  नहीं  मिलता  हो  और  तब  अध्यक्ष-पीठ  और  सदन  का  सामूहिक  विवेक  को  ऐसे  असमान्य

 परिस्थितियों  ओर  स्थितियों  पर  गौर  करके  इस  पर  निर्णय  लेना  होगा  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  बोलने  का  चांस  दू  गा  ।

 )

 ]

 श्री  जतबन्त  सिह  :  जहां  तक  पूव॑वर्ती  उदाहरणों  इत्यादि  का  संबंध  है  इसे  मैं

 विपक्ष  के  नेता  के  ऊपर  छोड़ता  हूं  जो  इस  पर  प्रकाश  डालेंगे  ।

 शी  खाल  कृष्ण  आडवाणो  :  मैं  आप  आने  को  स्थगन  से  संबंधित  नियमों  तक  ही  सीमित  रखू गा  ।

 नियम  388  कहता  है

 सदस्य  अध्यक्ष  की  सम्मति  से  ५स्ताव  कर  सकेंगा  कि  सभा  के  समक्ष  किसी  विशेष

 प्रस्ताव  पर  किसी  नियम  का  लागू  होता  लिलम्जित  कर  दिया  जाये  तो  वह  प्रासंगिक  नियम  उस

 समय  के  लिए  निलम्बित  कर  दिया  जायेगा  ।”

 यह  वह  नियम  है  जो  आपको  यह  अधिकार  देता  है  कि  यह  निर्णय  करे
 कि  प्रश्शाव  स्वीकार्य  योग्य

 हे
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 जपपतपत+-+-+  --  -

 है  या  और  यदि  यह  तुच्छ  है  तो  इसक्री  अनुमति  देने  से  आप  मना  भी  कर  सकते  हैं  ।  स्थगन  का

 निर्णय  अध्यक्षपीठ  द्वारा  न  लेकर  सदन  द्वारा  लिया  मैं  दूसरे  सदन  का  भी  वर्षो  तक  सदस्य  रहा

 हूं  ओर  मैं  यह  जानता  हूं  कि  कई  अवसरों  पर  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  प्रस्तावित  कर  सदन  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किया  गया  चाहें  बाद  में  इन्हें  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  हो  लेकिन  स्वीकृति  को  तब  तक  नहीं  रोका

 गया  जब  तक  प्रस्ताव  किसी  काम  का  इस  मामले  में  मैं  समझता  हूं
 कि  सदन  का  एक  बड़ा  पक्ष  इस

 मामले  पर  चर्चा  करने  के  पक्ष  में  हमें  इसे  प्रमुबता  देना  चाहने  स्थगन  प्रस्ताव  की

 तरह  यह  आवश्यक  है  कि  सदन  की  कार्यवाही  स्थगित  करके  किसी  अन्य  प्रस्ताव  को  पहले  अवसर  दिया
 जाये  ।  यह  एक  प्रकार  का  स्थगन  प्रस्ताव  है  जिसे  सेंसर  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इसमें  सैंसर  निन्‍्दा
 करने  वाली  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  इससे  सहमत  हूं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  तथ्य  की  सदन  प्रश्न  के  अलावा  अन्य  किसी  मामले  पर  चर्चा
 करना  चाहता  है  तो  यह  सदन  के  अधिकार  क्षत्र  में  जाता  है  ।  अतएवं  मैं  उससे  अनुरोध  करू गा  कि  जहां
 तक  अध्यक्षपीठ  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  अपने  आपको  स्वीकृति  देने  तक  सीमित  रखना

 इसे  छिछोरेपन  के  आधार  पर  नियमाविरुद्ध  घोषित  करने  अथवा  न  करने  का  निर्णय  लेना  आपका
 कार्य  नहीं  है  ।

 एक  आकेजन  ऐसा  भी  था  इस  सदन  में  हमारी  तरफ  से  ससपेंशन  की  मांग की  गई  थी  तो  उधर
 से  तुरन्त  मान  लिया  गया  और  उसके  आधार  पर  चर्चा  शुरू  हो  गई  ।  मुझे  लगता  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  चांस  दे  रहा  आप  बैठ  जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  चांस  दे

 तब  तक  आप  यहू  जरा  सोचिये  तो  आपको  क्या  कहना

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  मैं  बोल  रहा  कृपया  जो  मैं  कह  रहा  उसे

 ध्यानपूर्वक  सुनिए  ।  निश्चित  रूप  से  पीठासीन  अधिकारी  के  पास  विवेकाधिका  र  है  और  उस  विवेकाधिकार
 का  प्रयोग  करना  होता  तो  इसे  एक  न्यायसंगत  तरीके  से  प्रयोग  करना  होता  है  ।  विवेकपूर्ण  ढंग  क्‍या  है  ?
 यह  न्‍्यायसंगत  द्वोना  चाहिए  ।  एक  न्यायसंगत  बात  क्‍या

 पहले  जहां  तक  मुझे  पता  ऐसे  मामले  रहे  हैं  जब  प्राकृतिक  विपत्तियां  आई  थीं  अथवा  युद्ध
 जैसी  स्थिति  पैदा  हुई  थी  ओर  प्रश्नकाल  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पहले  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैं  आपको  वोलने  का  अवसर  दू  ऐसे  मामले
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 अभी  ---

 रहे  जब  पारटियां  सहमत  हुई  तब  भी  प्रश्नकाल  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।  ऐसे  मामले भी  हैं  जब

 पाटियां  सहमत  नहीं  हुई  और  कोई  बड़ी  गम्भीर  बात  भी  नहीं  लेकिन  फिर  भी  प्रश्नकाल  स्थगित  कर

 दिया  गया  था  ।  आप  मुझसे  क्‍या  करवाना  चाहते  हैं  !

 श्री  जसवन्त  सिह  :  आप  बिल्कुल  सही  कह  रहे  तीन  विकल्प  हैं  ।

 आप  केवल  गुण-दोष  के  आधार  पर  प्रश्नकाल  स्थगन  के  इन  प्रस्तावों  पर  निर्णय
 जब  आप  अपने  विवेक  से  इस  निर्णय  पर  पहुंच  जायें  कि  यह  छिछोरापन  तब  आप  इसे  तत्काल

 यह  कहकर  नामंजर  कर  दें  कि  इस  पर  विचार-विमर्श  करना  बिल्कुल  महत्वपूर्ण  नहीं  मेरा  कहना  है
 कि  प्रश्नकाल  स्थगन  हेतु  इस  प्रस्ताव  को  मैंने  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  छिछोरेपन  में  ही  प्रस्तुत
 नहीं  किया  ८  ।  )

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  यह  नहीं  कह  रहा  है  कि  यह  छिछलापन  कोई  यह  कह  सकता  है
 कि  क्‍या  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करना  इतना  महत्वपूर्ण  है  ?

 श्री  जसबन्त  यह  बिल्कुल  सही  है  ।  यह  इतना  महत्वपूर्ण  है  अथवा  यह
 निश्चित  करने  के  लिए  तथा  कया  यह  युद्ध  जितना  महत्वपूर्ण  उदाहणार्थ  प्रशनकाल-स्थगित  करने  के  जिस

 द्ध  को  आपने  उद्धत  किया  यह  एक  व्यक्षतिप  रक  निर्णय  है  आप  चाहें  तो  इसका  निर्णय

 निर्णय  के  आधार  पर  कर  सकते  हैं  अथवा  तीसरा  विकल्प  है  ।  विपक्ष  के  नेता  ने  दोबारा  तीसरा  विकल्प

 सुझा  दिया  है  कि  आप  सदन  की  सामूहिक  राय  लें  तथा  मतदान  द्वारा  सभा  को  यह  निर्णय  लेने  दें  कि  वे
 प्रश्ककाल  को  स्थगित  करना  चाहते  हैं  अशवा  नहीं  ?  इसके  केवल  यही  तीन  विकल्प  हैं  और  अन्य  कोई  चौथा
 विकल्प  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  श्री  जाज॑  फर्नान्डीज  और  उसके  बाद  मैं  श्री  बंसल  को  बोलने  की

 अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  मैं  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलने  की  अनुमति  दू  गा  ।

 )

 ओर  बसुदेव  आचार्य  :  हमने  सूचना  दी  हुई  है  ।  आपको  पहले  हमें  बोलने  की  द्नी

 चाहिए  ।  कृपया  पहले  हमारी  बात  सुनें  ।  अनुमति

 ओर  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  जिन्होंने  नोटिस  दिया  हुआ  उन  पर  भी  आप
 विचार  करिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  है  कि  मैं  आपको  अवसर  दिए  बिना  आगे  नहीं  बढ़  ।

 ञ्मी  असुदेव  आचाय  :  कृपया  पहले  हमाशी  बात  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोंदय  :  मैं  श्री  दिघे  को  बोलने  की  अनुमति  दूगा  और  यदि  अन्य  ण  बोलना

 चाहते  मैं  उन्हें  भी  अनुमति  दूं
 भी  यहां के  मं  उन्‍हें  भो  योधा
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 श्री  ज्वर्ज  कर्नाष्डीज  :  अध्यक्ष  आपने  नियमों  का  प्रश्न  छेड़ा  इसके  पहले  कितनी  बार

 काल  को  ससपेंड  किया  गया  उसका  इस  वक्‍त  सबूत  देने  की  स्थिति  में  मैं  नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  खुद  कहा  है  कि  तीन  प्रकार  के  केसिज  आ  गये  हैं  और  उसमें  सब  कवर  होते

 थी  जाजं  फर्मास्डोज  :  हम  चोथी  लोक  सभा  से  इस  सदन  में  आते  जाते  रहे  हैं  ।  मुझे  चौथी  लोक

 खन्ना  से  याद  है  कि  प्रश्न-काज्न  को  अनेक  ऋर  ससपेंड  करने  का  काम  हम  लोगों  के  आग्रह  पर  अध्यक्ष  ने

 किया  ।  अब  आपने  इसमें  तो  तकनीकी  बात  छेड़ी  कि  कौन  नियम  किस  तरह  मैं  उसमें  नहीं  जाऊ या
 उसका  जबाब  आपको  मिल  चुका  लेकिन  अध्यक्ष  मैं  प्रधानमंत्री  को  गबाह  रख  कर  आपसे  एक

 बात  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  तो  आज  जो  अभी  प्रश्नकाल  है  तो  इस  क्वश्चन  पेपर  में  जो  पहला  नाम

 लिखा  है  वह  प्रधानमत्री  का  है  और  प्रधानमंत्री  सदन  में  नहीं  क्यों  नहीं

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारगरेट  :  हम  तो

 हैं  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  आपको  तो  कौन  नहीं  जानता  ।  कमाल  है  इन  लोगों  खेसे

 आप  सब  प्रधानमंत्री  हो  गए  मैं  बता  रहा  हूं  कि  प्रधानमंत्री  सदन  में  नहीं  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बोलने  की  मुझसे  अनुमति  नी  है  ।

 भ्रोमति  मार्गरेट  अल्वा  :  यह  उचित  नहीं  है  कि  प्रधानमंत्री  की  अनुउस्थिति  में  सभा  में  उनकी
 आलोचना  की  जाये  क्योंकि  वह  संयुक्त  राष्ट्र  संच  के  अतिथि  के  साथ  व्यस्त  हैं  ।

 वह  प्रधानमंत्री  का  नाम  क्‍यों  ला  रहे

 भ्रो  जात  फर्लान्डोज़  :  ठीक  में  उस  बात  भो  छोट़  देशा  मैंने  जो  कहा  था  कि  मैं
 प्रधानमंत्री  को  गवाह  रख  कर  अपनी  बात  को  कहूंगा  ।  अध्यक्ष  आप  एक्र  अप्रेल  के  प्रोसिडिम्स को
 मंगा  लीजिए  और  पेज  न०  15905  को  देख  प्रधानमंत्री  का  बयान  बोफोसं  के  बहस  पर

 प्रधानमंत्री  का  बयान  है

 ]

 नहीं  चाहता  कि  सरकार  गलतफहमी  में  कार्य  करे  |  सावंजनिक  जीवन  और  सरकार
 में  अपने  लम्बे  अनुभव  के  बाद'*ਂ  )

 उदब्रेश  भ्रंज्ञातय  में  सज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  प्रश्न  यह  है  कि  प्रक्नकाल  को

 स्थगित  किया  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।

 श्री  जा  फर्नान्डोज  :  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  ।  मैं  वोल  रहा  हूं  ।

 प्रो०  प्रो०  जे०  कुरियन  :  परन्तु  वह  विषय  पर  आगे  बढ़  चुके  हम  सुनना  नहीं  चाहते  ।



 2  1914  प्रश्काल  का  मिलम्बन  किए  जाने  के  बारे  में
 चत--ाता

 श्री  जाज  फर्नान्‍न्डोज  :  जीवन  में  अपने  लम्बे  अनुभव  के  बाद  मैं  केवल  यही  श्रमझ

 पाग्रा  हूं  कि  किसी  भी  सरकार  को  गलतफहमी  में  कभी  भी  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।”

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  मेरा  कहना  है  कि  इसमें  केवल  एक  बात  है  यह  कि  प्रश्नकाल  स्थवित्त

 किया  जाना  चाहिए  अथवा  वह  मूल  विक्य  पर  नहीं  बोल  रहे  परन्तु  उन्होंने  पहले  ही  विषय

 पर  चर्चा  आरम्भ  कर  दी  वह  हम  सुनना  नहीं  चाहते  आपने  उसकी

 सुर
 म्

 नहीं  दी  तो  वह  इस  विषय  पर  नहीं  बोल  सकते  )
 **  अपनी  व्यवस्था

 आप  अलग  से  चर्चा  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुरियनम  बिल्कुल  सही  कह  रहे

 क्री  भीकांत  लेगा  :  केवल  काँग्रेस  वाले  ही  शोर  कर  रहे  उनके  पास  देने  कोई

 दलील  तो  है  नहीं  ।

 श्री  जाज  फर्नान्‍्डोज  :  अध्यक्ष  जब  मैं  प्रधानमन्त्री  को  गवाह  करके  कह  रहा  मैंने  नम्बर

 बन  उनके  इस  सदन  में  हुए  निवेदन  को  आपके  सामने  रखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मन्त्री  के  न  होने  का  कारण  इन्होंने  मुझे  बताया  कि  बाहर  से  जो

 ट्री-अ  नरलਂ  वगरह  गैस्ट  आए  हुए  हैं'*ਂ

 थी  जाअं  फर्नान्डोज  :  ठीक  मैंने  उस  बात  को  छोड़  दिया  मैंने  आपको  बताया  कि  प्रधान

 मन्त्री  का  यह  निवेदन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझे  यह  वताना  है  कि  क्वेश्चन-आवर  क्‍यों  और  कैसे  ससपेंड

 करना

 )

 झ्रो  जा  फर्नान्‍न्डोज  :  सरकार  एक  संकट  में  फंसी  लेकिन  प्रधान  मन्त्री
 ने  बोफोर्स  माम्नले  पर  चर्चा  के  दोरात  सभा  पठल  पर  यह  घोषणा  की

 नहीं  चाहता  कि  यह  सरकार  एक  परछाई  के  अन्तगंत  कार्य  सरकार  एक
 परछाई  के  अन्तगंत  है  और  मैं  आपको  यह  बताऊ गा  कि  यह  परछाई  के  अन्तगंत  कैसे  है  ।

 अध्यक्ष  सदन  में  एक  अप्रैल  को  बहस  हुईं  श्री  और  उस  बहस  के  दोरान  प्रधान  मन्त्री  जी  ने
 जो  निवेदन  वहां  पर  किया  उसको  में  बता  रहा  हूं  ।

 जिनुवाब ]
 आप  नियम  की  भावना  को  नहीं  देख  रहे
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 [fee]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  यह  बताइये  कि  किस  रूल  के  अन्तगंत  क्वेश्चन-आवर  ससपेंड

 करना

 लनिगुवाद ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाईये  ।  यह  इस  प्रकार  से  नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आडवाणी  ने  मुझ  से  एक  बहुत  अच्छा  प्रश्न  पूछा  मैं  जानता  हूं  कि

 पीठासीन  अधिकारी  को  विशेकाधिकार  का  प्रयोग  करना  होता  है  ।  इसके  साथ  आप  सभी  इस
 बात  से  भी  सहमत  होंगे  कि  यदि  पक्ष  मैं  अपने  विवेकाधिकार  का  बिना  किसी  तरक॑  और  कारण  के

 प्रयोग  करना  शुरू  कर  देता  तो  वह  भी  उचित  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  सम्भव  मुझे  सांवंधानिक
 सांविधिक  नियमों  ओर  प्रथाओं  पर  दृड़  रहना  चाहिए  ।  सभा  के  मैं  दी  गई

 ब्यवस्था  को  पढ़ता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बूटा  सिंह  मैं  आपकी  बात  भी  सुनने  जा  रहा  हूं  ।

 शी  बटा  सिह  :  कृपया  अपनी  व्यवस्था  के  पश्चात्‌  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  व्यवस्था  नहीं  दे  रहा  एक  अ  तरिम  व्यवस्था  यह  अन्तिम
 व्यवस्था  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अ  तरिम-व्यवस्था  भी  नहीं  दे  रहा  लेकिन  मैं  दी  गई  व्यवस्था  को

 केवल  पढ़  रहा  यह  व्यवस्था  23-9-1965  को  लोक  सभा  में  दी  गई  इभके  बाद  मैं  आपको
 सभा-पटल  पर  आपको  बात  रखने  ओर  मुझे  जानकारी  देने  अथवा  दी  गई  व्यवस्था  की  व्याख्या  करने  की

 अनुमति  देने  जा  रहा  हूं  ।

 उस  मामले  पर  सदस्यों  की  राय  सर्वंसम्मत  नहीं  तो  अध्यक्ष  प्रशनकाल  स्थगित
 करने  के  लिए  सहमत  न  हो  ।”

 मैं  23-9-1965  की  डिबेट  में
 से  पढ़  रहा  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  देता

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  तरह  से  नहीं  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  इस  ओर  के  सदस्य  भी
 तकेसम्मत  युद्ध  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 पा

 शशि श्री  जाऊं  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  मैंने  अपने  नोटिस  में  असल  में  सारी  बातें  आपके  सामने

 जिस  नोटिस को मैंने  आपको  दिया  उसमें  मैंने  कहा  था  :
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 |  जि  +  जय

 आज  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  ।  स्ठेट्सभेन  में  बोफोर्स
 मामले  में  हुई  प्रगति  का  बहुत  ही  कटु॒शब्दों  में  रहस्योद्घाटन  किया  गया  बोफोस्स  सौदे
 पर  बहस  के  दोरान  प्रधानमन्त्री  को सभा  को  गुमराह  करने  तथा  वास्तव  में  इस  घोटाले  में
 संलिप्त  होने  के  बारे  में  छपा  इस  मामले  को  अन्य  सभी  मुद्दों  से  ज्यादा  प्राथमिकता
 मिलनी  ही  चाहिए  ।  प्रधानमन्त्री  को  सभा  के  समक्ष  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  करनी  ही
 उभके  बाद  ही  वे  अन्य  मामले  को  ले  सकते  हैं'**ਂ

 प्रधानमन्त्री  केवल  प्रश्नानमन्त्री  ही  नहीं  बल्कि  वह  सभा  का  नेता  भी  है  ।

 सभा  का  नेता  ही  गलतफहमी  में  है  तो  शेष  क्या  रह  जाता  है  ?”

 यह  मैंने  आएको  आज  सुबह  पत्र  के  द्वारा  भेजा  इसलिए  आपका  जो  डिस्क्रोशन  का  सवाल
 मेरे  ख्याल  से  आज  तक  किसी  भी  स्पीकर  के  सामने  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  नहीं  आयी  यहां  पर
 प्रधानमन्त्री  द्वारा  इसी  महीने  की  पहली  तारीख  को  इस  सदन  में  किए  हुए  एक-एक  बयान  से  आज  न
 केवल  हमारे  देश  के  भीतर  बल्कि  समूचरी  में  चुनौती  देने  जेसी  बात  आयी  हो  ।  जो  मामला  इस
 सदन  में  आज  हम  लोगों  ने  उठाया  ओर  जो  हम  आपसे  आग्रह  कर  रहे  हैं  भौर  जिसमें  नियम  की  बात
 आपने  हमारे  सामने  छेड़ी  मैं आपकी  बात  समझता  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अभी  भी  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  मेरा  अन्तिम  कथन  है  ।  आप  मुझे  इस
 बारे  में  और  जानकारी  दे  सकते  हैं  ।

 थ्री  जाजे  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  यह  सदन  के  नेता  की  यहां  व्यक्त  को  हुई  अपनी  राय  है  ।

 उनकी  राय  है  ।

 नहीं  चाहता  कि  यह  सरकार  ऐक  गलतफहमी  में  कार्य  करे  ।”

 अगर  आज  यह  सिद्ध  हो  गया  ।

 सरकार  गलवफहमी  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जा  ऐसे  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  मुझे  इधर-उधर  मुण्डी  हिलाने  में  बहुत  तकलीफ  होती
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  के  मंटर  पर  डिसक्शन  करने  के  लिए  यद्दी  आावर  ऐसा  आप्रको

 लमता  है  क्‍या  ?

 शी  जाजं  फर्नान्डीज  :  सच  तो  यह  है  कि  सरकार  गलतफहमी  में  है  ।  हस  लोगों  के  यहां  प्रथा  है  ।

 हमें  अन॒कल  नहीं  लगता  ऐेली  कोई  चीज  अखबार  में  आए  तो  हम  लोग  बोलते  हैं  अख़बार  में  बहुत

 कुछ  आता  लेकिन  बोफोर्स  का  मामला  पिछले  दो  महीनों  से  यहां  जव-जब  छेड़ा  ग्रयਂ  वह  अखबारों  के

 चलते  छेढ़ा  गया  और  किस्री  के  चलते  छेड़ा  नहीं  प्रया  ।  इससे  इ  कार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अगर

 अखबारों  में  नहीं  आया  अगर  इण्डियन  एक्प्रप्रेंस  वे बोफ़ोस  काण्ड  में  हुई  घटनाओं  को  नहीं  छापा

 होता  तो  क्‍या  इस  सदन  में  एक  अप्रैल  को  यह  मामला  उठ  जाता  ?  एक  अप्र  ल  को  यह  मामला  उठाने  की

 स्थिति  तब  आयी  जब  एक  अखबार  ने  इसको  छापा  ।  अगर  इण्डियन  एक्सप्रैस  ने  तथ्यों  की  दूसरे  अखबारों

 ने  तथ्यों  को  देश  के  सामने  रखने  का  काम  सहीं  किया  होता  तो  क्‍या  सोलंकी  का  इस्तीफा  होता  ?  इृयरः

 लिए  अखबारों  में  कोई  चीज  आई  उसको  इस  तरह  से  इसके  दो  मतलब  नहीं  मेरा  आपसे

 बड़े  आग्रह  से  कहना  है  ।
 हा

 न

 सरकार  गलतफहमी  में  हम  प्रश्नकाल  की  नहीं  चलने  हर  आसानी  से  प्रश्नकाल  नहीं
 चलमे  देंगे  तथा  इस  सरकार  को  जब  तंक  यह  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  कर  तब  तक  हम  इसे  कोई
 भी  कार्य  करने  की  कोशिश  करने  की  अनुमत्ति  नहीं  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  अनुमति  देने  जा  रहा  हू  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  स्थगित  होने  हो  वाला  उन्हें  भी  बोलने  दें  ।

 )

 को  बसुदेव  आधचाय  :  हमने  सूचनाएं  दी  हुई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचाये  कृपया  बैठ  जायें  ।

 श्री  शरद  विधे  उत्तर  :  विपक्ष  के  सदस्य  यही  चाहते  हैं  कि  प्रश्नककाल

 स्थगित  हो  ।  अब  जहां  तक  प्रश्नकाल  का  प्रश्न  यह  नियम  32  के  अन्तगंत  सभा  का  अधिकार

 तक  अध्यक्ष  अन्यथा  निर्देश  न  प्रत्येक  बैठक  के  आरम्भ  के  एक  घन्टे  का  समय

 प्रश्न  पूछने  और  उनके  उत्तर  देने  के  लिए  उपलब्ध  होगा  ।”

 अब  वे  इस  नियम  को  स्थगित  करना  चाहते  प्रश्तकाल  स्थगिंत्त  करने  क ेलिए  अलग  से  नियमों
 में  अन्य  कोई  उपबन्ध  नहीं  संक्षेप  में  बात  यह  है  कि  वे  उस  नियम--नियम  जोकि

 दिया  हुआ  है  को  स्थगित  करना  चाहते  हैं--ओर  यह  नियमों  को  स्थगित  करने  की  शक्ति  केवल  नियम

 388  के  तहत  प्रदत्त  है  ।

 नियम  388  के  अनुसार  :

 अध्यक्ष  की  सम्मत्तिਂ  प्रस्ताव  कर  सकेगा  कि  किसी  नियम  का  निलम्बित

 कर  दिया  जायेਂ

 पहले  स्थान में
 **
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 ओ  रास  कापसे  :  यदि  श्री  शरद  दिघधे  मतदान  के  पक्ष  में  तो  हम  इसका  स्वागत
 करते  हैं

 '

 शो  शरद  दिघे  :  जहां  तक  प्रश्नकाल  के  निलम्बन  का  सवाल  इस  नियम  को  प्रयोग
 कौल  और  शकघर  ने  अपनी  पृस्तक  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बहुत  से  पूर्वोदाहरण  दिए  मैं  पृष्ठ  393  से
 उद्धूत  करता  ह्‌  :  -

 बहुत  ही  असाधारण  मामलों  और  अधिक  समय  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 निलम्बित  किया  जा  सकता  है'**ਂ

 थ्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  श्रीमान_*ਂ ध  ~
 बज  न  बच  -  «्  ry

 कअष्यक्ष  महोदय  :  पासवान  आपको  कद  में  बोलने  दिया  जायेगव्व  |  कृपया  बंठ  जाइये  ।

 थ््रो  शरद  :  मैं  कोल  ओर  शकधर  की  पुस्तक  में  से  उद्ध त  कर  रहा  हूं  :

 आसाधरण  मामलों  सभा  के  समक्ष  जो  अन्य  कार्य  उसके  लिए  और  अधिक
 समय  उपलब्ध  करोने  के  प्रश्नह्षाल  निलम्बित  धिया  जा  सकता  है  ।”

 जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  उन्होंने  एक  दिन  विशेष  को  स्थगन-प्रस्ताव  दिया  है  ब्रौर

 वे  प्रश्नकाल  निलम्बित  करना  और  स्थगन-प्रस्ताव  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  सभा  के  समक्ष  अभो
 भी  स्थमन  प्रस्ताव  नहीं  यह  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  है  ही  अतः  ऐसे  कार्य  के  जो  की  सभा  के

 सामने  है  ही  नहीं  के  लिए  प्रश्वकाल  को  निलम्बित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 आप  हमेशा  यह  कहकर  प्रश्नकाल  को  निलम्बित  करने  की  मांग  कर  सकते  हैं  कि  प्रश्तकाल  के
 अन्य  कार्य  जिस  पर  तुरन्त  ध्यान  देने  और  अधिक  समय  देने  की  आवश्यकता  उस  विषय  को

 लिया  मान  लो  कि  मैं  प्रश्काल  को  निलम्बित  करने  के  लिए  कहता  हूं  कि  विदेश  मंत्रालय  को

 मांगों  को  लिया  क्‍योंकि  वे  अत्याश्यक  है  और  उनकी  अधिक  समय  की  जरूरत  तो  ये

 संगत  नहीं  होगा  ।  लेकिन  इधर  आपने  स्थ्ग्रन  प्रस्ताव  को  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  कियय  भौर  सभा  के

 समक्ष  है  ही  नहीं  । अतः  किसी  भी  नियम  को  निलम्बित  करने  की  मांग  ताकि  ऐसे  काये  के  छिए

 समय  दे  जोकि  सभा  के  समक्ष  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  यह  नियमनुसार  नहीं  नियमों  को

 रह  करने  के  सम्बन्ध  में  पेज  842  पर  क्या  कहते  हैं  :

 अध्यक्ष  की  सहमति  प्रस्ताव  कर  सकता  है  कि  सभा  के  समक्ष  किसी

 प्रस्ताव  विशेष  पर  किसी  नियम  का  लागू  किया  जाना  निलम्बित  किया  जाये  ।”

 पहले  से  सभा  के  समक्ष  एक  प्रस्ताव  होना  चाहिए  ।  सभी  सदस्यों  का

 अधिकार  है  ओर  जब  तक  इस  ब्रात  पर  सर्वसम्मत्ति  नहीं  हझीती  कि  प्रश्तककाल  को  निलम्बित  कर  देना
 क्योंकि  सदस्य  अन्य  अत्याजश्यक  मुद्दों  पर  शीघ्र  ही  चर्चा  करना  चह्धते  हैं  और  उस  मुद्दे  पर

 अधिक  समय  देना  चाहते  हैं  तब  तक  प्रश्नक्ाल  को  निलम्बित  करने  की  अनुमति  नहीं  देना  चाद्विए  ।
 प्रश्तककाल  को  निलम्प्रित  करने  के  इस  प्रस्ताव  को  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 लो  बसुद्रेष  आचत्थ  :  इस  ओर  से  कई  सदस्यों  ने  प्रशश्वकाल  को  निलम्बित  करने  के  लिए
 एक  सुचना  दो  है  |  हम  यदा-कदा  प्रश्तकाल  को  सिज्षस्बित  करने  की  नोटिसश्व  देते  हैं  क्योंकि  हम  इस
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 समय  को  अपने  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मानते  लेकिन  जब  हमने  स्टेट्समेनਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  को
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  बात  पर  बोलिए  कि  प्रश्नकाल  को  क्यों  निलम्बित  करना

 क्पया  उस  विषय  पर  बात  कीजिए  ।

 ओ  बसुदेव  आचाये  :  श्रीमान  मैं  उसी  विषय  पर  आ  रहा  हूं  ।  अभी  श्री  दिघे  ने  कौल  और

 शकधर  से  कुछ  उल्लेख  किया  ओर  कहा  कि  यदि  विषय  बहत  महत्वपूर्ण  है  तो  नियम  को  रह  किया  जा
 सकता  है  ।

 हमारे  पास  एक  पूर्वांदाहरण  है  ।  मुझे  याद  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  की
 रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  नहीं  रखी  गई  थो  और  जबकि  एक्सप्रेसਂ  ने  उस  पर  एक  रिपोर्ट  .  प्रस्तुत
 किया  तब  मैंने  दस  बजने  के  बाद  भी  प्रश्नकाल  को  निलम्वित  करने  की  मांग  की  ।  तुत्कलीन  अध्यक्ष
 एक  नोटिस  देना  चाहते  तत्काल  हो  मैंने  एक  सूचना  दी और  उसको  अनुमति  दी  ०६  तथा  तत्काल  ही
 स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  शुरू  हो  गई  ।  अतः  इस  संदर्भ  में  हमारे  पास  एक  पूर्वोदाहरण  है  ।

 श्रीमान  हम  यह  मानते  हैं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  क्‍योंकि  प्रधानमन्त्री
 बोफो्स  के  वाद-विवाद  पर  उत्तर  देते  समय  सभा  को  गुमराह  किया  है  ।  उम्होंने  सभा  को  गुमराह  किया  है
 और  कहा  कि  श्री  सोलंकी  द्वारा  नोट  दिए  जाने  के  बारे  में  वे  नहीं  जामते  थे  ।  वाघ्तव  श्री  सोलंकी

 को  बलि  का  बकरा  बनाया  गया  था  ।

 उनको  इस्तिफा  देना  जबकि  प्रधानमंत्री  जी  इसके  जिम्मेदार  प्रधानमंत्री  जी  न ेश्री

 सोलंकी  को  एक  नोट  दिया  था  कि  वे  उसे  स्विट्जरलेंड  के  विदेश  मन्त्री  को  ताकि  वो  जांच  जिसकी

 हम  मांग  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पूरा-पूरा  विश्वास  है  कि  आप  मुझे  इस  बात  से  अवगत  करा  सकते  हैं  कि

 मुझे  प्रश्नकाल  को  क्यों  निलम्बित  करना  चाहिए  ।

 भरी  बसुदेव  आचाये  :  जांच  को  रोकन  के  उद्देश्य  से  ही  विदेश  मंत्री  को  नोट  भेजा  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 शो  बसुवेब  आच्ाये  :  प्रधानमंत्री  जी  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  वे  ऐसा

 नहीं  चाहते  हैं  कि  सरकार  संदेह  के  घेरे  में  रहे  ।

 को  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  मैंने  भी  एक  नोटिस  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बूटा  सिंह  के  बाद  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 क्रो  बसदेब  आचाय  :  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  हम  प्रश्नकाल  को  निलम्बित  कर

 देना  चाहते  हैं  और  हमने  जो  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किया  था  उस  पर  तुरन्त  ही  चर्चा  शुरू  कर  देना  चाइते

 ॥
 और  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  श्री  विपक्ष

 को  ओर  से  कुछ  माननीय  जिसमें  विपक्ष
 लेता  भी  शामिल  वे  प्रश्तकाल  को  निलम्बित  करने  के  लिए  आपकी  सहमति  प्राप्त  करना  चाह  रहे  हैं  ।
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 मैं  पहले  तो  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  नियम  पुस्तक  में  प्रश्नकाल  को  निलस्बित  करने  के  लिए

 कोई  भी  प्रावधान  नहीं  दिया  गया  सभा  की  कार्यवाही  का  एक |
 का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  है ओर  यह्‌

 अध्यक्ष  के  प्राधिकार  के  अंतगंत  आता  है  ।  )

 मुझे  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  सभा  में  मेरा  भी  कुछ  सम्मान  है  ।  मैं  कुछ  नियमों  को
 जानता  हूं  ।

 श्री  बसुदेव  इसके  लिए  एक  प्रावधान  है  ।

 शी  बटा  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  आप  मुझे  नियम  में  दिए  गए  किसी  प्रावधान  के
 बारे  में  बताइए  ।  प्रश्नकाल  को  निलंबित  करने  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  नियम  को  रह  करने  के
 लिए  एक  प्रावधान  आप  सभा  की  कार्यवाही  से  नियम  को  रदद  कर  सकते  हैं  लेकिन  आप  प्रश्नकाल
 को  निलम्बित  नें  कर  अध्यक्ष  के  द्वारा  सभा  की  कार्यवाही  की  व्यवस्था  की  शुरूआत

 है  और
 आप  अध्यक्ष  के  प्रश।"गनिक  अधिकार  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।  सभा  की  कायंवाही  की  सूची  को
 व्यवरिथत  करना  अध्यक्ष  के  अधिकारों  में  स ेएक  भाग  प्रश्नकाल  कार्यवाही  की  सूची  का  पहला  मद

 है  ।  अतः  आप  नियम  का  छिस्‍्तार  करके  अथवा  नियम  की  व्याख्या  करके  प्रश्नककाल  को  निलम्बित  नहीं
 कर  सकते  ।  आप  नियम  को  रदूद  कर  सकते  और  अध्यक्ष  की  सहमति  नियम  को  रदूद
 करना  पड़ता  आपने  कृपा  करके  एक  नियम  वो  पढ़ा  जिसमें  हम  लोगों  से  कुछ  लोग  1965  की

 सभा  में  उपस्थित  तो  3-9-65  अध्यक्ष  द्वारा  दिया  गया  एक  ऐतिहासिक  निर्णय

 उसमें  कहा  गया  कि  सदस्य  सर्वेसम्मत  हैं  तो  अध्यक्ष  सम्मति  देंगे  ।”

 श्री  बस॒देव  आचाय॑  :  हमने  वो  सुना

 झो  बूटा  सिंह  :  अव  यह  आप  को  निश्चित  करना  हैं  कि  यह  मांग  सभा  के
 एक  वर्ग  की  हो  सकती  है  लेकिन  इसे  सर्वंसम्मत  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 वे  जब  हस्ताक्षेप  कर  रहे  ये
 और  जब  वे  अपने  विचार  प्रस्तुत  कर  रहे  उस

 उन्होंने  बहुत  ही  गंभीर  अभियोग  लगाया  था  ।  उन्होंने  इस  विषय  पर  टिप्पणी  की  थी  ।  मेरा  यह  अनुरोध
 है  कि  आप  इस  विषय  पर  जो  कुछ  कहा  गया  उसे  रिकार्ड  से  निकाल  दे  ।  यह  सभा  की

 कार्यवाही  का  भाग  नहीं  हो  सकता  ।  यह  नियमानुसार  नहीं  है  ।  नियमों  के  अनुसार  केवल  उनको  ही
 रिकार्ड  किया  जाता  है  जो  नियम  को  रद्द  करने  से  संबंधित  होता  है  ।

 यदि  मैंने  उन्हें  ठीक  से  समझा  माननीय  विपक्ष  के  नेता  नियम  32  को  रदद  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  तब  तो  आपको  स्पीच  भी  एक्सपंज  करनी  पड़  गी  ।

 ]
 श्री  बटा  सिंह  :  क्योंकि  वह  सम्बद्ध  क्योंकि  वह  नियमानुसार

 नियम  32  को  रदद  नहीं  किया  जा  सकता  जैसा  कि  श्री  शरद  दिघे  ने  अभी  कहा
 यदि  हम  नियम  32  को  रद्द  कर  तो  उसके  बाद  क्या  होगा  ।  उसके  बाद  कार्यसूची  पत्र  का  सवाल

 अब  तक  आपने  कुछ  भी  र  दीं  किया  । जब  तक  आप  माननीय  मंत्रियों  द्वारा वे

 गये  नोटिसों  के  बारे  में  नहीं  जब  तक  अ।प  किसी  नोटिस  पर  ध्यान  नहीं  तब  तक  सभा
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 के  आज  क्के  लिए  निश्चित  कार्य-स  वी  के  तिरिक्त  भौर र  कुछ  भी  नहीं  रखा  जा  सकता  ॥  ।
 में  मंत्रालय  से  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चाਂ  लिखा  हुआ  अगर  ऐसी  बात  है

 तो  आप  नियमों

 को  रद्‌द  नहीं  करा  सकते  क्‍योंकि  वो  नियम  पहले  में  ही  कहां  पर  दिए  गए  वो  कार्य-सूची
 का  फ्हला  मद  है  ।

 अतः  मेरा  ये  निवेदन  है  कि  चर्चा  को  समाप्त  कर  दिया  ज।ए  ।  क्योंकि  विषय  से  सम्बठ  ही
 नहीं  है  ।  कार्य-सूची  के  विषयवस्तु  से  इसका  कुछ  भी  सम्बन्ध  नहीं  प्रश्नकाल  के  तुरन्त  बाद  सभा

 के  इस  विषय के  प्रस्तुत  होने  क ेअधिक  अवसर  हैं  ।  यदि  वे  इच्छुक
 हैं  तो  वे  वहां  पर  अपने  विचार

 रख  सकते  अतः  हम  समय  को  व्यर्थ  नहीं  ये  सभा  राष्ट्रीय  विज्ञता  की  निधि  है  ।  भारत  की

 जनता  मे  हमें  समय  को  व्यर्थ  करने  के  लिए  निर्वाचित  नहीं  किया  कृपया  समय  को  नष्ट  न  करें  ।

 कार्य  सूची  के  अनुसार  ही  काये  आरम्भ  करें  ।
 जि

 श्री  निमल  कांति  चटर्जी  :  मैं  नियमों  का  उल्लेख  करनः  चाहता  हूं  +

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  के  बाद  एक  को  अनुमत्ति  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमारे  विपक्ष  के  और  ट्रं  जरी  बेंचेज  के  साथ  बोल  रहे
 आपने  स्वयं  भी  कहा  है  कि  इसी  सदन  में  कई  बार  क्कश्चन  आवर  सस्पेंड  किया  गया  है  तथा  और

 चर्चाएं  हुई  यह  अध्यक्ष  का अधिकार  इस  तरह  से  यह  तो  अध्यक्ष  के  अधिवार  पर  हथोड़ा
 चलाना  आप  इस  बात  को  देख  सकते  है  कि  जो  मामला  आपके  सामने  उठाया  गया  यह  राष्ट्रीय
 महत्व  का  है  या  नहीं  ?  नियम  388  के  तहत  आपको  अधिकार  दिया  गया  है  कि  अध्यक्ष  की  परमिशन

 से  हमारे  सामते  किसी  भी  बिजनेस  को  सस्पेंड  करके  हम  और  चर्चा  चला  सकते  चू  कि  यह  अधिकार

 आपका  इसलिए  इतना  ही  हम  आपसे  कहना  चाहते  हैं  कि  इससे  महत्वपूर्ण  सवाल  इस  देश  में  इसके

 पहले  कभी  नहीं  उठा  होगा  जिसमें  पूरी  की  पूरी  सरका  र--एक  प्राईम  मिनिस्ट  र--एक  विदेश  मन्त्री  को
 चले  जाना  पड़ा  और  हो  सकता  है  कि  कल  प्राईम  मिनिस्टर  की  जाना  पालियामेंट  देश  का

 निधित्व  करतो  है  ओर  हम  देश  के  प्रतिनिधि  इस  तरह  से  जो  सवाल  हमारे  सामने  आया  में  यह
 समझतःम  हूं  कि  इससे  महत्वपूर्ण  सवाल  कभी  इस  सदन  में  नहीं  आया  होगा  ।  मैं  डिटेल्ज  नहीं  जाना
 चाहता  क्योंकि  आपने  भी  अखबारों  में  पढ़ा  है  ओर  यह  ख्रब  साबित  हो  चुका  है  कि  कौन  एडवोकेट
 कोन  इस  में  इंवाल्व  था  ?  इसालए  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  क्वश्चन  आवर  को  सस्पेंड  करें  ।  वेसे  भी
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 करता  हूं  |  जो ये  प्रश्न  कर  रह ेहैं  कि नियम  को  रद्द  किया  जा  सकता  है  अथवा  उसके  विषय  में  यूਂ

 किसी  दिन  प्रश्नकाल  समाप्त  या  निलंबित  किया  जाता  है--जो  लोग  शब्द

 पर  आपत्ति  कर  रहे  हैं  मैं  उनके  अधिक  समय  देने  के  लिए  इस  शब्द  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं'**ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  पढ़  रहे  हैं  ?

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  मैं  पृष्ठ  पर  नियम  39  3)  पढ़  रहा

 आड्भू  उस  पुस्तक  से  लिया  गया  जिसे  तुमने  कभी  नहीं  पढ़ा  ।  उसमें  लिखा  है  :

 किसी  दिन  प्रशनकाल  किसी  अन्य  कार्य  के  अधिक  समय  देने  के  लिए  समाप्त
 थवा  निलंबित  किया  जाता  है

 उसी  को  तो  पढ़ा  गया  था  ।  उसमें  ये  जोडा  गया  उसमें  आगे  ऐसा  लिखा  हुआ  है  :

 अन्य  कारण  से  अथवा  किसी  अन्य  समय  देने  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  दूसरे  मुद्दे  पर  बात  कीजिए  ।  यह  अतारांकित  प्रश्नों  तथा  तारांकित  प्रश्नों

 के  बारे  में  है  । यदि  किसी  कारणवश  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  दिए  जाते  हैं  तो  वे  अतारांकित  प्रश्न  बन  जाते  हैं  ।

 )

 थी  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  जब  अधिक  समय  देने  के  लिए  या  अन्य  कारणों  से  नियम  को  रदूद

 किय  जाता  है  तो  वो  एक  परिस्थिति  को  जन्म  देती  है  ।  यह  यह  महत्त्वपूर्ण  बात  है  कि  अन्य  कारणਂ

 इतना  महत्त्वपूर्ण  होना  चाहिए  जिससे  नियम  को  रद्द  करने  के  लिए  आपकी  सहमति  प्राप्त  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  की  व्याख्या  वकीलों  के  लिए  छोड़  सकते  आप  हमें  आर्थिक

 विषयों  पर  दिशा-निर्देश  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  आपने  हमसे  सहायता  मांगी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  क्षमा  यह  लागू  नहीं  होता  ।

 ओर  निर्मेल  काँति  मैं  बै  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि
 किसी  कारण  सेਂ  नियम  को  रद्द

 किया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  ये  नियम  कहता  है  कि  यदि  प्रश्नकाल  को  निलंबित
 किया  जाता  तो  उन  प्रश्नों  को  क्या  जो  सूची  में  है  ।  यह  नियम  कहता  है  कि  ये  प्रश्न  रिकार्ड  के

 अंश  है  लेकिन  इनको  अलिखित  प्रश्न  माना  जाता  है  ।  बस  इतना  ही  इससे  अधिक  नहीं

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  लेकिन  बात  ये  है  कि  कारण  सेਂ  प्रश्नकाल  को  निलम्बित  किया

 सकता  है  ।  इस  मामले  में  अन्य  कारणਂ  देश  की  प्रतिष्ठा  का  सवाल  है  ।  इसलिए
 तो  हम  उसकी  मांग  करते  हैं  क्योंकि  जैसाकि  पहले  कहा  गया  इससे  प्रधानमन्त्री  द्वारा  इस्तीफा  देने  की

 स्थिति  भी  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।  यह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  विषय  मैं  ये  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें
 इस्तीफा  देना  पड़े  गा  ।  लेकिन  ये  विषय  इतना  महत्त्वपूर्ण  है  कि  यदि  यह  प्रमाणित  हो  गया  तो  उनको

 इस्तीफा  देना  पड़ेगा  ।  यह  एक  कारण  हो  सकता  है  )
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 श्री  रवि  राय  अध्यक्ष  मैं  यहां  खड़ा  हुआ  वहां  जाखड़  साहब  भी  आ  गए

 हैं  ।  में  आप्रकी  सहायता  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  अध्यक्ष  मैं  जो  हाउस  में  इस  बारे  में

 कनफ्यूजन  उसको  दूर  क  ने  के  लिए  आपकी  सहायता  करना  आहता  हूं  क्‍योंकि  मैं  कंट्रोवर्सी  के  भीतर

 नहीं  जाना  चाहता  मैं  देख  रहा  था  कि  यहां  लोक  सभा  के  सबसे  ओल्डेस्ट  मम्बर  अटल  जी  बेठे
 '  अच्छा  इद्रजीत  बाबू  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इ  द्रजीत  बाबू  और  अटल  जी  हमसे  सहमत  होंगे

 और  मुझे  मालूम  हुआ  कि  प्रधानमन्त्री  आपसे  छुट्टी  लेकर  चले  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  यू०  एन०  सेक्र  टरी  जनरल  आए  हैं  ।

 भ्रो  रवि  साय  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  के  पूर्व  प्रघानमन्त्री  और  प्रथम  प्रधानमल्त्री  पं०

 जग्नरहर  लाल  नेहरू  जब  विदेश  भात्रा  फ़र  जाते  उसके  अलावा  अन्य  दिल्कों  में  तब  भी  श्रें  कबवश्चन  अवर
 यहां  बठते  थे  ।  हमको  लगता  है  पालियामेंटरी  डेमोक्र  सी  के  वे  एक  ह्तम्श्ष  थे  ।  मैं  आधंके  जरिए  नरसिह
 राव  जी  जो  बहुत  सुलझे  हुए  आदमी  हैं  और  परम्पराओं  को  मानने  वाले  उनसे  कहुंगा  कि

 उनकी  अनुपस्थिति  से  संदेह  हो  रहा  है  ।

 हसलिए  मैं  उमके  बिनती  करू  गा

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  मूझसे  कहा  था  कि  वे  यहां  पर  झा  रहे  हैं  और  जो  चर्चा  हुई  उसकी

 जानकारी  देने  वाले  हैं  ।

 शो  रति  राय  :  अध्यक्ष  मैं  इसके  बारे  में  वहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  कह  झह्म  हुं  कि उनको  भी
 आदत  डालनी  चाहिए  जवाहर  लाल  नेहरू  जंसे  क्वश्चन  अवर  में  बैठते  की  ।  जिस  दिन  उनका  प्रश्न  हो
 सिर्फ  उसी  दिन  हरेक  दिन  उनको  रहना  चाहिए  ।

 जे  जिया  पपयपययू-+-+  चीज न  5  >>  लक  ले

 मैं  उसी  तरफ  आ  रहा  इस  सवाल  की  तरफ  ही  आ  रहा  हूं  और  इसी  के  सिलसिले  में  कहना
 चाहता  हूं  कि  अध्यक्ष  यहां  दो  सवाल  उठाए  हैं--एक  सवाल  आपने  उठाया  है  नियम  65
 के  ब्न्हगे  मैं  उसके  बारे  में  कहना  चाहता  हूं'''(व्यवधान)**ਂ  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  एक  चीज
 जिस  पर  मैं  रूलग  पार्टी  के  मेम्बस  से  भी  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह  युनैनिमिटी  का  सवाल  इसको

 युनैनिमस  करने  के  मैं  चाहता  कि  रूलिंग  पार्टी  भी सहमत  हो  कि  क्वश्वन  आवर  की  अपनी  इस्पोर्टेस
 सकश्चत  आवर  की  मर्यादा  लेक्रिन  मेस  कहना  है  कि  कई  बार  बहुत  स्रे  फिलस्सी  ग्राउन्डस  पर  भी

 इस  सदन  में  क्वश्चत  भावर  स्थगित  हुआ  है  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहत  हूं  कि  ठककर  कमीशन  की  रिपोर्ट  झे
 अबसर  पर  जहां  तक  हमारी  जानकारी  क्वश्चन  आवर  सस्पेंड  हुआ  ठक्कर  कमीशन  की
 सिपोटे  का

 जितना महत्त्व उससे बढ़कर महत्त्व भ्राज जो प्रश्न हमारे सममने आया कह ज्यादा मद्गत्त्वपूर्ण सवाल हैं । बोफोर्स के सवाल पर जो कुछ आज सम्मने आम्ा बह कमर महत्त्व का नहीं है क्योंकि हमारे भूतपूर्व विदेश मन्‍्त्री ने स्विटजरल़ैंठ में मिस्टर फ़ंबलर से जो मुलाकात में ग्रह्म॑ कोई 58.



 '
 कर  प्रश्नकाल  का  निलम्बन  किए  जॉन के  औरें  मैं

 शिकायत  नहीं  कर  रहा  आप  मैं  आपकौ  सहायता  करने  के  लिए  रहा  हूं  ।  उनकी  जो

 रिपोर्ट  उस  रिपोर्ट  के  बारे  में  अथ्चबारों  में  जिस  तरह  से  आया  प्रधानमंत्री  के  बारे  में  मिस्टर

 फंबलर  ने  कहा  मिस्टर  फंबलर  ने  नोटिग  किया  है'''(ब्यवधान)''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ये  कहना  चाहूंगा  कि  सभी  भूतपूर्व  अध्यक्ष  मेरी  सहायता  करते  रहे  हैं  ।

 श्री  रथि  राव  :  मिस्टर  फंबलर  ने  जिस  तरह  नोटिंग  की  है  कि  सोलं  शी  साहब  उनको  बता  चके

 हैं  कि  जो  नोंट  वहां  दिया  गंया  वह  प्रधाभभन्शत्री  की  जानकारी  में  प्रधानमंत्रौके  निर्देश  क ेअनसार
 दिया  गेवा  है  ।  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  यहां  आकर  बताए  कि  वे  इसमें  शरीक॑  नहीँ  मैं
 आपके  जरिए  उन्हें  कहना  चाहता  हूं  क्या  ऐसा  तब  जब  इस  मामले  पर  यहाँ  डिबेट  होगी  ।  इसलिए
 मेरा  कहना  है  किਂ  )

 अध्यक्ष  मैं  सभी  सदस्यों  को  बात  करने  कौ  अनुमत्ति  दू  गा  ।

 ]

 क्री  रजि  राय  :  इसलिए  जब  तक  इस॑  मामले  पर  यहां  बहस  नहीं  होती  है  उस  समय  तक  तमाम
 अपोजीशन  टेंशन  में  रहेगी  और  रूलिंग  पार्टी  के  लोग  भी  टेंशन  में  रहेंगे  क्योंकि  उमके  प्रधानमन्त्री

 के  बारे  में  जिक्र  तहों  होता  वह  जिक्र  यहां  हुआ  इसलिए  रूलिग  पार्टी  भी  टेंशन  में

 अपोजीशन  भी  टेंशन  में  अब  इस  हाउस  को  टेंशन-रहित  करने  का  काम  आपका  है  ।  यहां  जो  सवाल
 सारा  हाउस  उसने  टेशन-रहित  मैं  इसलिए  आपसे  कह  रहा  मैं  यहां  किसी  रूल  बक  को  नहीं

 पलट  रहाਂ  हे  बल्कि  आपसे  कह  रहा  हूं  क्योंकि  आप  दुनियां  में'जो  सबसे  बड़ी  पंचायत  उस  पंचायत  के
 अध्यक्ष  आपकी  जो  इनहे  रेट  पावर  उन  इनहे रेट

 पात्रस  के  इस  सदन  देश  को  टेंशन-रहित
 करने  के  आफ्की  क्वेंर्चत  आवर  को  सस्पेंड  कर  देंमा  यही  मेरा  आपसे  निवेदन

 अध्यर्षे  महोदय  :  मैं  जब  रूलस  के  तहत  कर  रहा  हुं  तो  भी  नहीं  सुन  रहे  यदि  इनहे रेंट
 पाब्स

 का  प्रयोग  करू  गा  तो  क्‍या  होगा  ।
 पास

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  दूसरी  बात  मैं  सब  की  चौंस॑  दू  गा  ।

 प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  है  ।  एंके  और  विषय  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  प्रश्ककाल

 अब  समाप्त  हो  चुका  बिना  प्रश्नों  का  प्रश्काल  ।

 ओऔ  राम  साईक  :  प्रशतकाल  समाप्त  हो  गया  प्रश्काल  ब्रमर  रहे  ।  वह  हमेशा
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 प्रइनों  के लिखित  उत्तर

 नागरिक  पूति  निगमों  को  वित्तोय  सहायता

 ]
 *694  श्रीमतो  दोषिका  एच०  टोपोवाला  :

 राब  राम  सिंह  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी  और

 1992-93  2-93  के  लिए  इस  प्रयोजनाथे  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 ा न

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  कम्तालुद्दीन
 :  से  इस  मन्‍्त्रालय  की  एक  योजना  जिसके  अन्तगंत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  को  विशेषकर  भीतरी  इलाकों  में  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 है  ।  यह  योजना  इस  समय  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों/संघ  राज्य  हिमाचल  जम्मू  और  कश्मी र
 अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  पर  लागू  लक्षद्वीप  को  भी  इस  योजना  के  तहत  सहायता  दी  गई

 है  ।  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  आदि  को  सीधे  सहायता  नहीं  दी  जातो  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  1989-90,  1990-91  व  1991-92  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 रु०

 वर्ष  मंजर  राशि  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 1989-90  2.46  बागालैंड
 1990-91  20.00  असम
 1991-92  31.00  अ  डमान  और

 निकोबार  द्वीप  समूह
 लक्षद्वीप

 वर्ष  1992-93  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  1.02  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 स्वरोजगार  हेतु  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 ग्रामोण  युवकों  को  प्रशिक्षण

 +695.  श्री  कबोन्त्र  प्रकायस्थ  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  स्व-रोजगार  हेतु  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  राज्य-वार  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  सभी  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  सुनिश्चित  करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 20
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 क्या  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को आवश्यक  उपकरण  सुविधाएं  भी  मुहैया  कराई  जाती  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  उत्तम  भाई  एच०  :  1990-91  के
 दौरान  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  प्रशिक्षित  युवाओं  की

 संख्या :
 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशिक्षित  युवा

 1.  आंध्र  प्रदेश  15020

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  355

 3.  असम  6487

 ™ 4.  बिहार  21734

 5.  गोगआा  3546

 6.  गुजरात  15681

 7.  हरियाणा  2453

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1350

 9.  जम्मू  थ  कश्मीर  907

 10.  कर्नाटक  9070

 11.  केरल  5657

 12.  मध्य  प्रदेश  23212

 13.  महाराष्ट्र  18016

 14.  मणिपु*  599

 15.  मेघालय  47

 16.  मिजोरम  750

 17.  नागालैंड  138

 18.  उड़ीसा  12726

 19.  पंजाब  10287

 20.  राजस्थान  4007

 21.  सिक्किम  161

 22.  तमिलनाडु  9725

 23.  त्रिपुरा  347

 24.  उत्तर  प्रदेश  57195

 25.  पश्चिम  ब  गाल  14916
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 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  474

 27.  दादरा  ओर  नगर  हवेली  36

 28.  दमन  ओर  दीव  110

 29.  दिल्ली  886

 30.  लक्षद्वीप  13

 31.  गरंडिचेरी  272

 कक  अखिल  भारत

 ः

 2  36  ।  का

 रा

 ाएणएछएछा  >>...
 और  ट्राइसेम  का  उद्दें  श्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  कसर  करने  वाले  परिवारों  के  ग्रामीण

 युवाओं  को  हुनर  प्रदान  करना  है  ताकि  वे  स्वरोजगार  अथवा  मजदूरी  रोजगार  कर  इस  बात  के
 लिए  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  कि  ट्राइसेम  के  अन्तगंत  प्र  शिक्षित  लोग  स्त्ररोजगार  शुरू  करें  अथवा  मज  ट्री
 रोजगार  पा  सके  |  ट्राइसेम  के  तहत  प्रशिक्षित  युवाओं  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  के  अन्तर्गत
 ऋण  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ताकि  वे  स्वरोजगार  शुरू  कर  सके  ।  ट्राइसेम  के  अन्तगंत  प्रशिक्षाथियों  को
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए  ऋण  आवेदनों  की  प्रक्रिया  को  प्रशिक्षण
 अवधि  के  दौरान  ही  पूरा  करना  होता  है  ताकि  प्रशिक्षण  पूरा  होने  के  तुरन्त  बाद  उन्हें  ऋण  दिया  जा  सके  ।

 प्रशिक्षण  संस्थान  उपकरण  ओर  प्रशिक्षण  सुविधाए  प्राप्त  हेतु  इस  योजना  के  अन्तगंत
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रशिक्षण

 की  अवधि  के  दोरान  ही  600  रुपए  से
 अनधिक  मूल्य  की  टूल-किट  निःशुल्क  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 माइनिग  एन्ड  एलायड  मशोनरो  कारपोरेशन  काकोल  इ  डियां  सिंसिटेड  के  साथ  विलय

 *696.  श्री  यशवन्तराव  पाठिल  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  बिचार  माइनिंग  एण्ड  एलायड  मशीनरी  कारपोरेशन  का  कोल

 इण्डिया  लिमिटेड  के  साथ  विलय  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कींपला  मंत्रालय  के  राज्य  यंत्री  पी०  ए०  :  और  सरकार  ने  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  के  साथ  माइतिंग  एण्ड  एलायड  मगौन  री  कारपोरेशन  ए०  एम०  को  विलय  किए
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  एम०  ए०  एम०  सी०  को  उद्योग  मंत्रालय  से  असंयोजित
 करके  और  इसे  कोयला  मंत्रालय  के  प्रशानिक  नियंत्रण  के  अधीन  रखे  जाने  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की
 गई  थी  ।  इस  प्रस्ताव  में  उद्योग  मंत्रालय  को  कोई  विशेष  लाभ  महीं  दिखाई  ओर  इसलिंए  प्रस्तावित
 परिवतेन  नहीं  किया  गया  ।



 2  : 914  शिकित  उतर

 राज्यों  को  सोफ्ट  कोक  की  सप्लाई

 +697.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोन्नी  :  गया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  कुल  कितने-कितने  सोफ्ट  कोक  की  सप्लाई  की
 गई  ;

 क्‍या  इस  कोक  की  अप्लाई  में  वृद्धि  की  जा  रही  और

 यदि  तो  यह  वृद्धि  कब  तक  किए  जाने  का  विचार  है  और  राज्यवार  कितने  प्रतिशत

 वृद्धि  की  जाएगी  ?

 --  कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  फ्रे०  ए०  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  आदि  को  प्रं षित किए  गए  साफ्ट  कोक  की  मात्रा  ओ  नीचे  दर्शाया
 गया  है  :

 000  टन

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1990-91

 1.  बिहार  436.4

 2.  पश्चिमी  बंगाल  244.4

 3.  उत्तर  प्रदेश  26.0

 4.  मध्य  प्रदेश  3.8

 5.  गुबरात  1.7

 6.  राजस्थान  0.4

 7.  दिल्‍ली  40.8

 8.  हरियाणा  0.2
 9.  कर्नाटक  0.8

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  0.3
 11.  हिमाचल  प्रदेश  0.2

 12.  असम  9.5

 13.  सिक्किम  9.2
 14.  नागालैंड  5.7
 15.  अरुणाचल  प्रदेश  0.5
 16.  मिजोरम  3.3
 17.  अन्य  29.3

 जोड़
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 और  (१)  कोयला  कम्पनियों  के  साफ्ट  कोक  के  उत्पादन  पिछले  कुछ  वर्षों  से  कोयले

 के  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  रेलवे  साईंडिग  उपलब्ध  नहीं  होने  और  पर्यावरणीय  समस्याओं  के  होने  के

 कारण  गिरावट  आई  अतः  कोयला  कम्पनियों  के  साफ्ट  कोक  के  उत्पादन  तथा  आपूतति  में  वृद्धि  नहीं
 की  जा  सकती  है  ।  किन्तु  कोयला  कम्पनियां  साफ्ट  कोक  की  आपूर्ति  में  आई  कमी  को  स्टीम  कोयले  के

 द्वारा  प्रा  करती  राज्य  सरकारों  को  घृआ  रहित  ईंधनਂ  तथा  कोयले  के

 ब्रिकेट्स  का  उत्पादन  किए  जाने  के  लिए  निजी  यूनिटों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  की  सलाह  दी  गई
 जोकि  घरेलू  ई  घन  के  रूप  में  साफ्ट  कोक  का  विकल्प  बन  सकता  है  ।

 ह
 ]

 कोयले  पर  आधारित  उद्योग  डा

 +698.  श्री  अनिल
 हु

 श्री  राजेश  कमार  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि

 क्‍या  सरकार  कोयले  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने
 सम्नन्धी

 किसी  प्रस्ताव  पर

 बिचार  कर  रहो  है  भ्र

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  की  सरकारों  से  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  से  नई  औद्योगिक  नीति  के
 सुरक्षा  तथा  सामारिक  महत्त्व  आदि  से  सम्बन्धित  उद्योगों  की  एक  छोटी  सूची  को  छोड़कर  शेष

 सभी  परियोजनाओं  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  की  अनिवायंता  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 रित  किसी  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र  की  मंजूरी  हेतु  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकारी  क्षेत्र
 के  किसी  उपक्रम  का  कोई  प्रस्ताब  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  लम्बित  नहीं  है  ।

 मौसम  पूर्वानसान  फेन्दर

 +699.  श्री  थो०  एस०  विधयराघवन  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  मौसम  पूर्वानुमान  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इनके  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 मोसम  सम्बन्धी  पूर्वानुमान  को  अपेक्षाकृत  अधिक  सही  बनाने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 और  पहले  ही  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सामान्य  मौसम  चक्रवात  विमानन

 पूर्वानुमान  और  कृषि  मौसम  विज्ञानी  परामश्श  सेवाओं  जैसे  विभिन्‍न  प्रयोजनों  क ेलिए  70  मौसम

 नुमान  केन्द्र  काये  कर  रहे  हैं  ।  फिलहाल  ये  केन्द्र  देश  की  मौसम  पूर्वानुमान  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के

 लिए  पर्याप्त समझे  जाते  ह

 24
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 मौसम  पूर्वानुमान
 में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के

 विकास  के  साथ  अपनी  गति  बनाए  रखने  के  लिए  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  अपनी
 संगणांत्मक  और  मौसम  पूर्वानुमान  क्षमताओं  को  निरन्तर  बढ़ाता  रहता

 कर्म  धारो  राज्य  बोसा  निगम  को  बकाया  घनराशि

 *700.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्रो  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  कोष  में  नियोजकों  के  शेयर  के  रूप  में  देय  मिल
 मालिकों  प्र  बहुत  अधिक  घनराशी  बकाया

 यदि  तो  वर्ष  1989  से  वर्ष-बार  बकाया  धनराशि  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  धनराशि  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कोयला  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  कमंचारी  राज्य  बीमा

 अधिनियम  के  अंतगंत  आने  वाले  प्रतिष्ठानों  पर  30  1991  को  नियोजकों  के  अंश

 के  रूप  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  देय  का  104.50  करोड़  रुपया  बकाया  1989  से  बकाया  राशि

 का  वर्ष-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है
 न्‍अिनन«न्‍न्‍न-मबक-नननन-+ाााााा  कक

 ब्ष  बकाया  राशि  (०  करोढ़ों
 का  अनुक्रमिक  योग

 रत  -  न  न नननानणताा

 82.93

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 (1)  भू-राजस्व  के  बकाया  देग  की  वसूली  करने  के  लिए  जिला  कलकटरों  को  वसूली
 पत्र  जारी  किये  गये

 ji)  कमंचारी  राज्य  बीमा  देयों  के  भुगतान  न  करने  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा

 नियम  की  धारा  85  के  अंतर्गत  अभियोजन  मामले  दायर  किये  गये  हैं  ।

 7)  आंध्र  महाराष्ट्र  और  तमिलना  डु  राज्यों  में  राजस्व

 वसूली  सेल  स्थापित  किए  गए

 (४)  निगम  ने  1-1-1992  से  छः  राज्यों  अर्थात्‌  आंध्र  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  अपना  राजस्व  वसूलीतंत्र  स्थापित  किया
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 सरकारो  क्षेत्र  के  उपकमों  का  पूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  सहयोग

 *701.,  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  पूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  सहयोग  किया  था  और

 जो  उपभोक्ता  मदों  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  थ्‌  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  क ेकिसी  भी  उच्यमम  ने  1988  से  आज  की  तारीख  तक  उपभोक्ता  मदों  के  उत्पादों
 का  विनिर्माण  करने  के  लिये  पूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  कोई  सहयोग  करार  नहीं  किया

 केरल  में  परम्परागत  उच्योग

 *702.  रो  थाइल  जान  ज  जलोज  :  कया  प्रधामसमंत्रो  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्र  सरकार  का  विचार  केरल  में  केन्द्रीय  शहायता  से  परम्शरामत  उद्योनों  को  पुनः
 अधथंक्षम  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उज्योग  म'त्रालच  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  ओर  (a)  परम्परागत  उद्योगों

 सहित  सभी  उद्योगों  के  संब्रधेन  की  मुख्य  जिम्म्रेदारी  राज्य  सरकारों  की  होती  फिर  केन्द्र  सरकार
 उनके  प्रयासों  में  मदद  करली

 खादी  तथा  गामोथोग  क्षेत्र  के तहत  आने  वाले  परंपरागत  उद्योगों  के  विकास  के  लिए
 लिखित  योजनाएं  चलाई  गयी  हैं  :--

 खादी  के  विकास  के  लिए  खादी  बोर्डों  को

 खादी  के  बिकास  के  लिए  खादी  संस्थानों  को

 खादी  के  विकास  के  लिए  संस्थानों  को  बिना  ब्याज  का

 ग्रामोक्नञोगों  क ेविकास  के  लिए  खादी  बोर्डों  को

 (३)  ग्रामरेछ्येयों  क ेकिकास  के  लिए  खादी  बोडों  तथ्य  संस्थानों  को  4%  ब्याज  की  दर  पर
 और

 खादी  बोडों  तथा  संस्थानों  के  लिए  ब्याज  राज  सहायता  योजना  ।

 इसके  केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  के  क्किास  के  लिए  कयर  बोडे  केन्द्र  सरकार  की

 सहृण्यता  से  निम्नलिखित  योजनाएਂ  चला  रहा  है  :--

 सहकारीकरण  के  लिए  केन्द्रीय

 नारियल  जटा  श्रमिकों  के  लिए  कल्याण  सस्बन्धी  और

 नारियल  जटा  उत्फदों  के  लिए  छूट  योजना  ।
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 *703.  श्रो  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :

 ओर  शंकरसिह  व्घेला  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तौन  वर्षों  में  केन्द्रीय  ओषध  अनुसंधान  लश्वनऊ  में  कितने  कम चारी  कार्यरत

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  उनमें  से  वैज्ञानिक  देश  छोड़कर  चले  गए

 इसके  क्या  कारण  और

 इस  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट  :
 +  ७०3७... i  «मन  जम  2+  बन  हु  ee  eee  3  आहत  के  ने  निभा जन  नमन  3  जनम  लन«ूत

 वर्ष  वैज्ञानिकों  की  संख्या

 1989-90  256

 1990-91  230

 1991-92  259

 से  इन  तीन  वर्षों  में  संस्थान  का  केवल  एक  वैज्ञानिक  यू०  के०  में  आफ

 इण्डिया  ओव  रसीज  स्कोलरशिप  प्राप्त  करने  के  लिए  जो  अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  के लिए
 था  ।  इस  संस्थान  से  कोई  प्रतिभा  पलायन  नहीं  हुआ  है  ।

 आविवासियों  का  सामाजिक-आर्थिक  विकास

 +705.  श्री  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  राज्यों  मे ंआदिवासियों  क ेसामाजिक-आर्थिक  विकास

 के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  प्रासंगिकता  दर्शाने  हेतु  लागू  की  गयी  योजनाभों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  क्‍या  परियाण  निकले

 खाद्य  जंगली  कंद-मूलों  आदि  को  खेती  करने  और  उसको  बढ़ावा  देने  हेतु
 प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  हेतु  आदिवासियों  को  शिक्षित-ग्रशिक्षित  करने  के  लिए  चुनी  गयी  विशिष्ट
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 उपयुक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  अभी  तक  कितने  आदिवाध्तियों  को  शामिल  किया  गया

 लोक  शिकायत  तब  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  मा्गरेट

 ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।



 लिखित  उत्तर  22
 नम  »+“+कम  णाण्ाआआआओणएणाआण/आअआअिक्‍कणआआओिि्ििओ  ना

 और  क्षेत्रों  को  प्रौद्योगिकी  अंतरणਂ  स्कीम  के  तहत  ऐसे  स्थान  विशिष्ट
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यों  को  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  है  जिनसे  आदिवासी  लोगों

 को  फायदा  पहुंचेगा  ।

 आदिवासियों  को  शिक्षित  और  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  तथा  साथ  ही  खाद्य  जंगली ए्‌  ’

 कंद-मूलों  आदि  जैसे  कि  अनुत्ंध  की  क्रम  संझ्या  में  उदाहरण  गया  की  खेती  करने

 तथा  उसे  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोद्योगिकी  के  अंतरण  के  सम्बन्ध  में  कार्यक्रम  तय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  आदिवातियों  को  इस  स्क्रीम  से  फायदा  मिला
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 2  1914  लिखित  उत्तर
 डती<-ा+ —

 परध्यं  प्रदेश  में  कोयला  खाने

 शी  भवानी  लाल  धंर्सो  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साउथ  ईस्ट  कोलफील्डस  लिमिटेड  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  में  कोयलर  खानों  की  संदुया

 किसनोी है  ओर  ये  कहां-कह्ें  पर

 वर्ष  1989-90  से  1991-92  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  खान  से  कितनी  मात्रा  में  कोयला
 निकाला

 लाभ  और  घाटे  ब्योरा  क्‍या

 कक्‍्येड़  मध्य  प्रदेश  क ेबिलासपुर  डिवोजन  के  अन्तर्गत  कोयला  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए
 अस्य॑  स्थानों  का  सर्वेक्षेश  कराया  गया  और

 यदि  ते  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए्‌०  ओर  वतंमान  में  साउथ
 ईस्टं्ने  कोलफील्ड्स  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  89  कोयला  खानें  चला  रहा  मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 ईस्ट  कोलफील्छूश  लि०  के  अन्तगंत  खानों  के  ब्योरे  के  साथ-श्लाथ  ऐसे  क्षेत्र  जिनमें  यह
 खानें  स्थित  हैं  और  इन  खानों  से  1989-90,  90-91,  91-92  में  हुए  कोयले  के  उत्पादन  का  ब्योरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1988-89  से  वर्ष  1990-91  की  अवधि  के  दोरान  कोयला  कीमत  विनियमन  लेखा

 पी०  आर०  को  अंशदान  दिए  जाने  से  पूर्व  और  सी०  पी०  आर०  ए०  को  अंशदान  दिए  जाने
 के  बाद  साउथ  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  कमाया  गया  लाभ/उठाए  गंए  क्ोंटे  को  नीचे  दिया  गया

 है  पुर  «9

 र०

 े  सी०पी०  आर०  ए०  सी०  पी०  आर०  ए०

 से  पूर्व  के  बाद
 अीीीिननिी  ee  केसर मनन

 --47.56

 -+294.60  --३32.32

 +265.08  --20.79

 लाभ  (+  ),  घाटा  (--)

 वर्ष  1989-90  से  सम्बन्धित  लेखों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 ओर  (2)  :  हां  ।  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  के  कोयला  क्षेत्रों  को  पहले  ही  विनिदिष्ट  कर  लिया

 गया  वर्तमान  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विनिदिष्ट  किए  गए  कोयला  क्षीत्रों  में  कोयले  के  सम्भावित

 ब्लाकों  का  पता  लगाने में  कार्यरत  हे  ।

 35



 लिखित  उत्तर  22  1992

 विवरण

 क्रम  खान  का  नाम
 __  उत्पादन गादन  टन  _

 1989-00  1990-91  1991-92

 1  2  3  4  5

 1.  गोविन्दा  6.98  6.79  6.24

 2.  मीरा

 3.  जमुना  1  और  2  2.10  2.51  3.02

 4.  जमुना  3  और  4  3.99  3.89  .  3.82

 5.  जमुना  7  और  8

 6.  कोटमा  1.66  ,  1.59  1.56

 भद्रा  1.47
 1.40

 1.56

 8.  जमुना  6.80  8.38  8.44

 विभाभपुर  क्षेत्र  :  |
 पुरगणा

 9.  कुमड़ा  विसरामपुर  भूमिगत  5.13  5.75

 10.  कुपडा  खान  को  शामिल  करके

 11.  बलरामपुर

 12.  जयनगर  9.29  5.12  5.12

 13.  जयनगर

 14.  विश्रामपुर  ओ०  सी  ०  11.84  11.72  11.29

 15.  भटगांव  5.80  5.28  5.07

 16.  डग्या  ओ०  सी०  न  1.75

 चिरोसीरी  क्षेत्र  :  जिला  सुरगुणा

 17.  कुरसिया  3.17  3.04  3.01
 18.  कोनावनी

 19.  कुरसिया  ओ०  सौ  8.18  7.92  7.40

 20.  कोरिया  2.57  2.35  2.75

 21.  कोरिया  पेच

 22.  डुमनहील  6.85  6.45  5.79
 23.  डुमदहील  पेच



 2  लिखित  उत्तरे

 2  2  5  4  8

 24.  न्यू  चिरीमीरी

 25.  पोन्ड्रीहिल  5.20  5.23  5.26

 सी०  पी०

 26.  एन०  सी०  पी०  एच०

 27.  वेस्ट  चिरीमीरी  3.40  3.55  3.90
 28.  वेस्ट  चिरीमीरी  पेच

 29.  नाथे  चिरीमीरी  3.48  3.46  3.65

 30.
 चि

 रीमीरी  3.32  3३.94  4.68

 31.  रि
 रीमीरी

 ओ०  र  3.91  3.41  3.15

 बेरष्ठप्र  क्षेत्र  :  जिला  सुरगुणा

 32.  च्‌्रचा  7.31  7.36  6.89

 33.  च्रचा  वेस्ट  2.04  2.92  2.47

 34.  कटकोना  1  और  2  2.12  2.20  2.13
 35.  कटकोना  3  औम  4

 सहागपुर  क्षेत्र  : जिला  शहडोल  ;

 36.  बुरहार  नं०  !  5.81  5.19  4.76
 37.  घानपुरी  भूमिगत
 98.  सुभाष  इस्केलाइन
 99.  बुरहार  नं०  3  2.01  1.90  1.60

 40.  अमलाई  2.15  1.92  1.99
 “#1.  चबाई  3.43  3.08  3.26
 42.  विवेक  नंगर
 45.  रूमटा  1.76  1.57  1.77

 44.  घानपुरी  ओ०  सी  8.22  6.85  10.16
 45.  शारदा  भो०  सी ०  4.22  4.67  4.39
 46.  अमलाई  ओ०  सी ०  पूणजी  पूजी  1.34

 (2.5  7)  (3.24)
 हसवेथ  क्षेत्र  : जिला  शहडोल

 47.  नाथ  झागराखंड  0.81  0.84  0.79

 $7
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 2  3  4  S

 48  साउथ  झारखंड  )  2.09  1.65  है

 न्ब  साउथ  झ्षारखंड

 ३0  बिजुरी  4.56  4.17  3.82

 51  बाहराबांघ  1.14  1.61  1.88

 52:  राजनगर ओ०  सी  13.00  2.65  1.46

 53.  डोला  ओ०  सी०  0.03  9.90  11.73

 “$4.  पालकी  मारा  —
 परत  में  0.64

 हसवेथ क्षेत्र
 :  जिला  स्रगुणा

 54.  बी०  सौम॑  2.03  2.40  1.75

 56.  वेस्ट  झागराखंड  9.94  3.43  2.49
 “$7.  राज  नगर  6.69  8.26  750

 58.  ताथ  रांजेनगर

 759  राजनगर  7/8

 60.  रामनगर  7.81  7:35  6:16

 61  झिमर

 62  झिमर

 65  साउथ  लिमेर

 64  मल्गा

 कोरबा  पू्षो  क्षेत्र  : जिला  जिब्रासपुर

 45.  बलयी  2.38  343  4:20

 66.  राजग्रमर  3.27  3.03  2.67

 67.  बंकी  3.82  394,  4:42

 68.  सुरकाचर  ५  4.53  4.29  +44
 69.  सुरकाचर  3  ओर  4

 0.4  सुरकाचर  5  और  6

 71.  माजिकंपुर  20.00  20.97  18.08

 कोरबा  बेस्ट  क्षत्र  :  ज़िला  बिलासपुर

 72.  गेवरा  97.00  112.11  132.00

 73.  कुसमु  डा  40.00  42.29  41.09
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 1  2  '  का  कः  $

 74  दीपिका  14.9%:

 ह
 21.18.  28%97

 255  सक्ष्मऋ  15.19  2412

 जोहिला  श  २:  लिरकजकहडोल

 76  बीरसिहंपुर  १66  1.61  2.32

 77.  बीरसिहपुर  3  और
 4

 18  उमरिया  1.53  1.51  1.54

 १9.  पाली  2.34  3.00  3.06

 80  नौरोजाबाद  4.72  4.21  4.65

 81.  नौरोजाबाद

 82.  मिनोश  0०05  0-02  1,50.  .,.

 शोहागपुर  खिला  शहडोल

 ..  83.  राजेन्द्र  भूमिगत  शून्य  शून्य  शून्य है

 84.  बंगावर  भूसिगत  0.10  0.54  0.93.

 85.  सलबगांव  भूमिगत  श्स्म  ज्भ्य  शून्य

 बेक्ष्ठप्र  क्षेत्र  :  जिला  सुरगुजा

 86.  पॉण्डवपाशा  श्न्य  श्न्य  श्न्य

 हरूबेव  क्षेत्र  : जिला  शहडोल

 87.  सोमना  इ  क्लाइन  शून्य  शूब्य  श्न्य

 88.  छुरजा  घून्य  शून्य  शून्य

 कोरथा  पू9्थो  जिला  बिलासपुर

 89.  डीह

 |

 शून्य  शूत्य  शून्य

 कोरणा  पश्चिमो  जिला  बिलासपुर

 90.  दीपिका  ओ०  सी  श्न्य  शून्य  शून्य

 उ्रक  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  खुटाना

 +२02.  श्री  सब॒ण  कुमार  क्या  प्रश्लादमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  उसके  बाद  के  वर्षों  की  वालिक्र  योजमः  उवंरुक  उत्प्रदय



 लिखित  उत्तर  22  1992.

 की  क्षमता  में  कितनी-कितनी  वृद्धि  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  इस  अवधि  के  दोरान  वास्तव
 में  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  जुटाई  गई  तथा  जहां  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  कमी  वहां
 किन  कारणों  से  कितनी-कितनी  कमी  और

 देश  में  उवंरकों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  तत्काल  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  एवं  उर्थरक  मम्त्रासय  में  राज्य  संजी  चिता  :  सातवीं  योजना  के

 अंत  में  1990-91  के  अन्त  में  प्राप्त  आयोजित  ओर  वास्तविक  क्षमता  निर्माण  तथा  1991-92  के  अंत
 में  अबुमानित  क्षमता  निम्नानुसार  है  :--

 टन

 सातवीं  योजना  के  अन्त  में  1990-91  के  1991-92  के

 (1989-90)  अस्त  में  अंत  में

 आयोजित  वास्तविक  वास्तविक  अमुमानित

 (1)  नाहटट्रोजन  92.53  81.48  81.48  82.50

 (2)  फरास्फैटस  28.50  27.50  27.50  27.51
 -

 सातवीं  योजना  के  दोरान  वास्तबविक  रूप  से  प्राप्त  क्षमता  निर्माणा  ने  नाइट्रोजन  में  46%,  तथा
 फास्फेट  में  75%  का  सुधार  दर्शाया  नाइट्रोजन  ब्रुक्‍्त  उ्वरकों  की  क्षमता  में  आयोजित  विस्तार  में
 कमी  एज०  बी०  जे०  पाइप  लाइन  पर  निजी  क्षेत्र  में  गेस  पर  आधारित  तीन  नाइट्रोजन  बुक्त  उवेरक
 परियोजनाओं  के  कार्यनिष्पादन  में  विलम्ब  के  कारण  हुई

 फास्फेटिक  क्षमता  में  कमो  मामूली  थी  और  बह  मुख्यतः  हल्दिया  उवंरक  परियोजना  को  चालू
 न  किये  जाने  के  कारण  और  पूरवं  में  नियोजित  विकेन्द्रीकरण  परियोजना  के  कारण  थी  ।

 कचवये  माल  की  उपलब्धता  के  रहते  उवंरकों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम
 प्रस्तावित  है  उनमें  शामिल  हैं  :---

 (1)  सातवीं  परियोजना  में  आरम्भ  की  गई  परियोजनाओों  को  जल्दी  पूरा  करना  ।

 (2)  पुरानी  ईकाईयों  का  पुर्नस्थापन  और  उनमें  सुधार  ।

 (3)  चालू  संयंत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  ।

 (4)  नये  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  ।

 बिल्‍लो  में  लख  रही  भनमधिकृत  फंक्टरियां

 *+709.  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमो  :  क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  अनेक  अनधिकृत  फंक्टरियां  चल  रही

 यदि  तो  वर्ष  1991  के  दोरान  ढिल्ली  में  ऐसी  कितनी  फैक्टरियां  पकड़ी  गयी  हैं  और

 थे  कहां-कहां  चल  रही  ओर

 40
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 न  «ॉ--._-नननन्‍न्‍व  ता  जज

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गए  हैं/किए  ज  रहे

 शहरी  बिकास  मंत्री  शीला  :  हां  ।

 1991  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  629  और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  22  मामलों  की

 सूचना  दी  ऐसी  फैक्टरियों  की  विशिष्ट  अवस्थिति  की  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 अनधिकृत  एकक  के  विरूद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  उसकी  जांच  की  जाती  है  तथा  संगत

 कानूनों  के  अन्तगंत  मुकदमे  कौ  कार्यवाहौ  की  जाती

 विधरण

 1991  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  क्षत्र  में  पता  लगाए  गए  अनधिकृत  फैक्टरियों  के  22

 मामले  इस  प्रकार

 कालोनी  का  नाम  मामलों  की  संख्या

 सावित्री  मगर  5

 मानसरोवर  गार्डन  2

 हरि  सिंह  पार्क  झुललान  3

 स्केश  नगर  6

 अशोक  विहार  हि

 शक्रपुर
 2

 रानी  बाग  1

 किलोकडी  1

 ग्रेटर  कैलाश

 योष  22

 2.  दिल्ली  नगर  निशम  द्वारा  वर्ष  1991-92  में  मुकदमा  कलाए  मए  629  एककों के

 झर  ब््योरे  इस  प्रकार

 जोन  मामलों  की

 सिबिल  लाइन  35

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली  दक्षिण  42

 सदर  पहाड़पंज  30
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 2

 करोलबाग  163

 शाहदरा  दक्षिणी  60

 शाहदरा  उत्तरी  30

 रोहिणी  42

 शहरी  45

 पठारी  40  हि

 629

 आओश्योगिस  इकाइयों  के  लिए  प्रोच्चनोगिको  का  आयात

 श्री  विजय  नथल  पाटिल  :  वया  प्रधानसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्‍या  सरकार ने  प्रौद्योगिकी  का आयात  केवल  उन  ओद्योगिक  इकाइयों  के  लिए  सीमित  कर

 दिया  है  जिन्होंने  प्रौद्योगिकी  सहयोग  समझोतोंਂ  को  बढ़ाए  जाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  के  दुपहिया  गाड़ियों  के  निर्माताओं  पर

 इसके  प्रभाव  का  अनुमान  लगाया

 प्रौद्योगिकी  के आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या  कारण  ओर

 लघु  ओद्योगिक  इकाइयों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  क ेआयात  के  लिए  विचार  किए  गए  मार्गनिदंशों

 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  से  नयी  औद्योगिक  नोति  के

 अधीन  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  की  स्वतः  आधार  पर  अनुमति  दे  दी  जाती  बशर्ते  कि  प्रस्ताव

 विनिदिष्ट  मानदण्डों  के  अनुरूप  अन्य  प्रस्तावों  पर  प्रत्येक  मामले  में  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार

 किया  जाता  है  और  अनुमोदन  दिया  जाता  विदेशी  सहयोग  के  समझौतों  के  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्तावों

 जिनमें  हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  तथा  दुपहियां  वाहनों  के  प्रस्ताव  भी  शामिल  पर  अलग-अलग  मामले  के

 आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  जिसमें  प्रौद्योगिकी  अन्तलंयन  के  लिए  भारतीय  उद्यम  द्वारा  किए  गए

 समझौता  जारी  रखने  की  आवश्यकता  आदि  जेसी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है

 विश्व  त  उत्पादन  की  नई  तकनोक

 +1]  ].  झ्लीमतो  शोला  गोतस  :

 झो  राजेश  कुमार  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  न ेकोयले  की  उतनी  ही  मात्रा  से  50  प्रतिशत  अधिक

 विद्युत  उत्पादन करने  की  नई  तकनीक  विकसित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  तकनीक  को  विकसित  करने  वाला  भारत  विश्व  में  पहला  देश  और

 यदि  तो  विद्य  त  उत्पादन  के  लिए  यह  तकनीक  कब  तक  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 ..__
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :  से

 नहीं  |  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  साथ

 सहकार  करके  19  8%  में  तिरूचिरापल्ली  में  एक  चुम्बक  द्रवगतिकीय  विद्युत  उत्पादन  तकनीक  का  विकास

 इस  सम्भावना  के  साथ  किया  था  कि  इससे  कोयले  को  ईधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  वाले

 संयंत्रों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाई  या  सकेगी  ।

 ]

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  हारा  बांड  जारो  करता

 *712.  भीसतोी  बासवारोजेश्वरी  :  क्‍या  प्रधानमन्त्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  को  अपनी  निवेश  योजनाओं  हेतु  घन  जुटाने  के  लिए

 वांड  जारी  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  गई

 यदि  तो  इन  उपक्रमों  के  क्या  नाम

 इस  माध्यम  से  प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  कितना  धन  एकत्रित  किया  गया  और

 उनके  निवेश  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  लिए  यह  किस  हृद  तक  सहायक  होगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मस्जो  पो  ०  के  ०  थु  :  से  दिनांक  29  1992

 को  संसद  में  रखे  गए  1992-93  के  बजट  दस्तावेजों  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  12  उपक्रमों  ने  पू

 निवेश  सम्बन्धी  अपनी  योजनाओं  के  आंशिक  वित्तीयन  के  लिए  वर्ष  199  2-93  के  दोरान  बन्धपत्रों/ऋण-

 पत्रों  (बांण्ड्स/डिबेन्चर्स)  को  जारी  करने  की  योजना  बनाई  इन  उपक्रमों  के  नाम  के  साथ  प्रत्येक

 उपक्रम  द्वारा  वर्ष  1992-93  के  दौरान  बन्धपत्रों/ऋणपत्रों  के  माध्यम  से  एकत्रित  की  जाने  वाली  राशि

 तथा  योजनागत  कुल  परिथ्यय  के  भाग  के  रूप  में  जो  पृजीनिवेश  सम्बन्धी  प्रस्तावों  क ेलिए

 उपयोग  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण  ह

 स्‍्पकों

 क्रम  उद्यम  का  नाम  योजनागत  योजनागत  कुल
 सं०  कुल  डिक्ेन्सस  परिव्यय  में

 (92-93)  (92-93)  का  भाग  (%)

 2  3  +  री

 कोल  इ  डिया  लि०  3  400.09  या  5

 1.  नेबेली  लिग्नाईट  कारपो०  लि०
 1850.00  58.85

 3...  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०
 401.00 236.00

 58.85

 4...  भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०  77.00...  ५4930 0  30.11

 5.  एचएमटी  लि०  86.76  7.70  8.88

 6.  आईबीपी  कम्पनी  लि०  28.00  28.00  8.88

 १.  नेशनल  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  पावर  28.00  28.00  40.39
 कारपो०  लि०

 8.  राष्ट्रीय  विद्यत  पारेषण  निगम०  लि०  1238.00  250.00  56.00

 9.  नेशनल  थमल  पावर  कारपो०  लि०  2298.00  697.00  30.33

 9.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  2232.00  500.00  22.40

 10.  जावास  एवं  शहरी  विकास  2232.00  500.00  77.52
 निगम  लि०

 न्यूक्लियर  पावर  कारपो०  लि०  950.00  557.40  58.67

 जोड़  557.40  33.84

 तिल्लेयाडेम-चअन्दवाड़ा  क्षेत्र  में  गुरू  जल  संयंत्र

 3.  श्री  रतिलाल  बर्मा  :  क्‍या  प्रश्नानमंत्री  यह  बताने  की  कृष्म  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  कर्ष  क्षेत्र में  के  बेसन  बिद्धार  के  हज रीबाम  छिले  के

 तिल्लेया्डेम-चन्दवाड़ा  क्षेत्र  में  गुरू  जल  संयंत्र  स्थापित  करने
 के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  कया  कार्यबाही  कर  रही  है  ?
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 नितितातता  पाना  ता  >>  पऊ“तभ्त  तय  ्त  . लत  त%ेत+,  तन  ओओ  वन
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्ासय  में  राज्य  मंत्री  मर्नरेट  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 आवशं  किराया  विधेषक

 +7;  4.  श्रो  अन्ना  जोशो  :  क्या  शहरो  बिकाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  विभिम्न  राज्य  सरकारों  के  मार्गदर्शन  हेतु  एक  आदर्श

 किराया  विधेयक
 लाने  का

 )
 शत

 आदर्श  किराया  विधेयक  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसे  कोघ  तक  पुरःश्णापित  किए  ज्यने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  शोला  :  हां  ।

 और  ब्यौरे  विचार-विमे  के  अधीन  हैं  ।

 रिसाव  रोकने  के  लिए  भ्मभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ढ्वारा  नई  प्रौद्योगिको

 *715.  कुमारी  पृथ्पा  दें  वीं  सिंह  :  कया  प्रेथास  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भल्मप  परमाण्‌  अनुसंधाल  केन्द्र  ने कंधों  ओर  जलाक्यों  से  स्सकव  रोकमे  के  लिए  एक
 अई  प्रल्कोगिकी  का  विकास  विया

 यदि  तो  तत्सम्वस्धी  क्या

 क्‍या  यह  नई  प्रौद्योगिकी  लागत  की  दृष्टि  से  कहीं  अधिक  उपादेय  और

 कदि  तो  इस  फ्रोश्शोगिको  ओर  अधिक  उन्मंत  क्नाने  हेतु  क्या  कक््म  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंजालय  में  राज्य  मंत्रों  सार्गरेट  :
 और  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  बांधों  और  जलाशयों  से  होने  वाले  रिसाव  को  रोकने  के  सिए
 उपचारी  उपाय  करने  के  उद्देश्य  से  इस्र  बारे  में  अत्यानश्श्यक  सूचना  देने  के  लिए  कि  उनमें  रिसाव  किस
 स्थान  से  हो  रहा  है  ओर  वह  किस  प्रकार  का  रेडियोआइसोटोप  अनुज्ञापक  तकनीकों  का  विकास  किया

 यद्यपि  ये  तकनीक  रिसाव  के  रास्तों  का  पता  लगाकर  रिसाव  को  रीफने  के  लिए  कारभर  उपचारी
 कदम  सठामे  में  मदद  करती  क्यापि  ये  जफ्ने  आप  से  रिसाव  को  नहीं  रोक  सकती  है  ।  रेडियोआ
 टोप  अनुज्ञापक  ठकनीकी  से  इस  देज़ के  दस  से  अधिक  बांधों  में  रिसाव  की  परिस्थितियों  को  युलझाका  जा
 सका  और  इससे  अर्भियन्ताओं  को  उपचारी  उपायों  का  पता  लगाने  में  मदद  मिली  है  ।

 हां  ।  नई  तकनीक  से  एक  अन्येषण  पर  केवल  23;060  रुफ्ए  से  30,000  रुपए  कर्च
 आता  कह  राशि  इसके  अनुप्रयोग  से  होने  कासे  लाभ  की  तुलता  में  नगण्य  है  ।

 ह

 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केंस्द्र  ने  इस  लेकभीके  का  इस्तेमॉल  करने  कले  अभिकश्णोंफी
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 सूंचना  के लिए  इस  तकनीक  के  तकनीकी  विवरण  प्रकाशित  किए  इस  के  महत्व  विस्तार
 से  बताने  के  उहे  श्य  से  सेमिनार  ओर  कार्यशालाएंਂ  आयोजित  की  गई  ।  परिणामस्वकृप  कई

 राज्यों में  केन्द्रीय  जल  आयोग  और  सिचाई  विभाग  जैपे  मुख्य  प्रयोक्‍ता  संगठनों  को  इस  तकनोक  की

 योगिता  के  बारे  में  जानकारी  है  ।

 सरकारी  कमंथारियों  को  रियायती  आवास

 7365.  श्री  सेयद  शाहाबुव्‌दोन  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को  सरकारी  आंवास  रियायती  दर  पर  दिया  जाता  है  जो

 इसके  हकदार

 यदि
 तो

 किस  श्रेणी  अथवा  वर्ग  के  आवंटियों  को  यह  रिय।सत  दी  जाती  है  और

 कितनौ  ५

 सरकारी  आवास  के  लिए  किराया  ओर  आवंटियों  को  उपलब्ध  कराई  »ई  सेवाओं  का  शुल्क
 किस  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  ओर

 किराये  और  सेवा  शुल्क  में  इससे  पूर्व  कब  संशोधन  किया  गया

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सभी  सरकारी
 रिहायशी  आवास  की  परिवद्ध  न/परिवतंन  सहित  कुल  पू  जीगत  लागत  का

 6  प्रतिशत  इन  क्वार्टरों  के  लिए
 बाधिक  लायसेंस  शुल्क  के  रूप  में  लिया  जाता  है  |  यह  राशि  इन  क्वार्टरों  के  आवंटियों  से  आवास  के  टाइप
 तथा  उस  आवास  में  रहने  योग्य  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यथानुपात  ली  जाती  इस  प्रकार  से
 रित  लायसेंस  शुल्क  समय-समय  पर  संशोधिंत  किया  जाता  है  तथा  पिछला  संशोधन  1-7-1990  से  लाग

 किया  गया  था  ।  प्रचलित  बाजार  किरायों  की  तुलना  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लायमेंस  शुल्क  काफो  कम

 है  ।  यह  रियायत  सभी  आवंटियों  के  लिए  समान  अनुपात  में  है  तथा  विशेष  रूप  से  आबंटियों  की  किसी

 विशिष्ट  श्रेणी  या  वर्ग  को  नहीं  दी  जाती

 लायसेंस  शुल्क  के  उन  क्वार्ट  जहां  स्थानीय  निकायों  द्वारा  पानी  के  अलग  मौटरों
 कौ  व्यवस्था  नहीं  की  गई  के  आवंटियों  से  वास्तविक  व्यय  आधार  पर  पानी  प्रभार  वसूल  किया  जाता

 किसी  विशेष  क्षेत्र  में  व्यय  में  वृद्धि  होने  पानी  प्रभाव  की-दरें  तदनुसार  संशोधित  की  जाती  हैं  ।

 उत्तरो  दिल्‍लो  में  वेकल्पित  मूखण्ड

 7366.  «वी  शिव  शरण  बर्मा  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जनवरी  1991  से  उत्तरी  दिल्ली  में  कितने  लोगों  के  भूखंड

 बदले  गए  और  वैकल्पिक  भूखण्डों  के  स्थान  तथा  आकार  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 बक्षिण  दिल्ली  में  डी  ०डी०ए०  के  स्ववित्त  पोषित  और  UI  तथा  निम्न  आये  वर्ग
 के  क्ष॑ पवार  ओर  श्रेजीवार  कितने  फ्लैट  खालो  पड़े  ओर

 )  जनवरी  1991  से  फ्लटों  के  आवंटन  के  कितने  प्रा्थना-पत्र  स्वीकृत  किए  गए  और  अब

 तक  कितने  आवेदकों  को  फ्लैटों  का  आवंटन  कर  दिया  गया  है

 ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  सूचित  किया  है  कि  निम्नलिखित  आठ  मामलों  में  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  परिवर्तन  की  अनुमति  दी  गई
 थी  :--  ्र

 क्रम  स ं०  कालोनी  आकार

 से  को

 1  रोहिणी  प्रशांत  विद्यार  122.76  बगगे  मीटर

 ~.2  रोहिणी  वही  वही

 3

 फिपेशया

 वही  बही

 4  हिणी  पीतमपुरा  166  वर्गमीटर

 5  रोहिणी  वही  126  वर्गमीटर

 6.  रोहिणी  शालीमार  बाग  207  वगगमीटर

 4.  रोहिणी  वही  वही

 8  रोहिणी  वही  वही

 निम्न  आय  वरगं  श्रेणी --  शुन्य

 स्वविस  पोषित  योजना

 क्षत्र  -  श्रेणी  11  श्रेणी  वा

 1...  संत  कुज  226.  ,.-..  166:

 :  2...  किशनगढ़  1  5

 3.  सरिता  बिहार  168  118

 कटबवारिया  सराय  न  1

 5.  सुखदेव  विहार  1  पु  जे  -

 1991  |  से  बिना  बारी  के  आबंटन  के  182  आवेदन  अनुर्मोदित किए  गए  थे  जिनमें

 के  136  मामलों  में  आवंटन  कर  दिया  भया  है  ।

 बिहार  के  बेटरो  निर्माता

 7367.  भी  भोगेला  क्या  प्रधानसन्त्रो  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ”  क्‍्यां  बिहार  के  मधुबनी  ओर  दरभंगा  जिलों  के सगभग  100  बेट्री  निर्माक्तओं-तथा  अनेक

 दूसरे  स्व-नियोजित  ग्रामीण  औद्योगिक  उद्यमियों  के  कुछ  आवेदन  पत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  क्रमशः  13-

 14  199  |:  और  15-16  1991  से  विचार  हेतु  स्ंबित  और  *
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 कदि  ती  इन  आवेदन फत्री  पर  अ्ती  तक  क्या  कार्यनाते  की  नई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारो  खर्च  में  बचत

 7368.  थी  मोहन  राचले  :  कया  शहरो  विकास  भंती  वह  बताने  की  कुफ  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  प्रधांनमम्त्री  द्वारा  सरकारी  खर्ज  में  कटोती  करने  के

 आहवान  के  पश्चात  31  1992  तक  उक्त  खजे  में  किशनी  कटोती  की  और

 सरकारी  वाहनों  का  भ्रयोग  कम  करके  पेट्रोशਂ  की  खपत  में  ओर  अन्ण  मदों  में  बचल  करने
 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं/करने  का  विचार  ॥

 शहरो  बिकास  संतरलथ  में  राय  संत्रो  एम०  :
 क्य  1991-92  के  लिए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  त्तीत्र  अनुदान  मांगों  का  कुल  बजल्ैम्न  अनुमान  913.59  कझ़लेड़  रुपये  था  ।  व्यय

 कम  करने  के  मितव्ययिता  अनुदेशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यय  का  नियमित  रूप  से  पुतरीक्षण  किया  गया

 बम  ।  वर्ष  1991-92  के  लिए  अंतिम  ब्यय  अनुमान  861.15  करोड़  रुपये  का  है  ।  1991-92  के  बजट

 अनुमानों  में  शहरी  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहायता  से

 समतुल्य  रुपये  की  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  अतिरिक्त  निधियों  को  मुहैया  करने  के  पश्चात  भी  52.35  करोड़
 रुपये  की  बचत  दिखाता  है  ।

 सरकारी  वाहनीं  में  फट्रील  की  खपत  पर  बचत  कश्बे  के  लिए  भी  कदम  उठाछ  रविवार

 को  स्टाफ  कारों  के  प्रयोग  और  पेट्रोल  की  खपत  की  मासिक  सीमा  निर्धारित  फरते  सम्क्न्धी  बित्त  मंत्रालय
 से  समय-समय  पर  प्राप्त  निर्देशी को  मंत्रालय  और  इसके  अधीनस्थ  कार्यालव  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  परिचालित  किक  मंत्रालय  में  बहुत  से  दूरभाषों  पर  को  कटोशी  भी

 की  मई  है  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  मौफराणियां

 १369.  भ्री  राम  निहौर  राय  :  क्या  प्रधानमस्त्रो  यह  बताने  की  कुफ  करेंगे  कि  :

 कम  सरकार  ने  ख्काड़ी  के  देशों  में  नोकरातियों  को  भेजने-पर  प्रतिबन्ध  यगा  द्विय्ा

 यदि  तो  खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय  नौकराफपकिक्ों  केतनीमसित  रूष  से  भेज़  जाने  के  स्या

 कारण  और

 इस  सम्काश्  में  क्या  उफ्यालि  छ्तत्र  किए  का  हैं  आाखार्भकिए

 अज  जंभ्ररलय  में  उपसंत्री  फ्यन  सए  से  खाली  देशों  को  कोक़  रानियां

 सेजने  वर  कोई  रीक  महीं  खड़ी  देशों  में  स्थित  सभी  भारतीय  मिशतों  को  सलाह  दी  धव्री  हैः  किये
 नौकरानियों  सहित  असंशक्षत  श्रेश्लिक्रीं  के  कर्मक्षकर्से  के  दश्ताव्रेज  परचशपिस  करते  समय  सबकंता
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 ््््  जप

 भूखण्ड  स्थाभियों  के  लिए  समय-सोमा  बढ़ाना

 7370.  श्ौसती  गीता  मुखर्जो  :

 झो  लोकनाथ  लोधरी  :  क्‍या  शहरों  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूखण्डों  के  आवंटिती  विलम्ब  की  इस  अवधि  के  समस्त  लाभों  के  हकदार  हैं  जिसके

 अन्तगंत  निर्माण  हेतु  समय-सीमा  में  विस्तार  के लिए  मामला  4  महीने  से  अधिक  समय  तक  दिल  विकास
 प्राधिकरण  के  पास  विचाराघीन

 हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है ओर  आवंटितियों  के  लिए  समय-सीमा  में  विस्तार

 विलम्ब  करने  वाले  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 (भ>-क्या  इस  प्रयोजना्थ  बिना  शुल्क  वसूल  किए  या  सक्ष्म  अधिकारी  द्वारा  इसकी  समीक्षा  किये

 बिना  दिल्‍ली

 विष्स

 प्राधिकरण  भूखण्ड  के  आवंटितियों  को  निर्माण  काय॑  पूरा  करने  और  फार्म

 जारी  होने  की  तक  की  निर्माण  अवधि  को  नियमित  कराने  के  लिए  निर्देश  जारी  कर  सकता

 और

 यदि  तो  ऐसे  मामल्नों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  और  समाघेय

 निर्धारित  अवधि  के  पश्चात  जिसमें  निर्माण  अधूरा  रहता  की  अवधि  के  लिए  प्रभाये  होता

 आबंटिती  पूर्णता  प्रमाण-पत्र  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करने  की  तारीख

 से  समाधेय  शुल्क  का  भुगतान  करने  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  होते  हैं  ।  अतः  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 मामलों  के  विचारार्थ  लिया  गया  समय  प्रभायें  समाधेय  शुल्क  की  राशि  समाधेय  शुल्क  की  शशि  निर्धारित

 करने  का  वस्तुपूरक  कारक  नहीं

 ओर  प्रत्येक  मामले  लीज  शर्तों  के  अनुसार  निर्घारित  अवधि  के  भीतर  निर्माण  को

 पूरा  करना  भूखण्डधारी  का  उत्तरदायित्व  है  |  लीज  की  शर्तों
 के  अनुसार  निर्माण  नहीं  किया  गया

 बिलम्वित  निर्माण  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  समाधेय  शुल्क  का

 भुगतान  करके  लीज  शर्तों  के  उल्लंघनों  को
 नियमित  कराना  आबंटितों  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 भूसि  का  इध्ठतम  उपयोग

 थी  माणिकराव  होडल्या  गाबोत  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  बढ़ती  जनसंख्या  के  लिए  भूमि  का  दृष्टतम  उपयोग  करने  हेतु

 बड्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इष्टतम  उपयोग  हैतु  वांछित  उपलब्ध  भूमि  का  क्षेत्रफल  क्या

 देश  में  ऐसी  कुल  भूमि  कितनी  है  जो  भू-कटाव  के  कारण  तथा  अन्य  प्रकार  से  कृषि  के

 अयोग्य  हो  गई
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 जो ेोतूुनतन  कफ  ऊसस  मफलअलफस  नसइकफफक्‍फडफडअचचचीा  अफनकनययय  ने  इस्‍ख्ला्  ाॉअतअछ्रा
 क्‍या  विगत  15  वर्षों  के  दौरान  इसके  परिणामस्वरूप  हुई  हानि  का  योजना  आयोग  ने  कोई

 मूल्यांकन  कराया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारी  उपाय  किए  गए

 ”
 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  एच०  आर०  :

 नहीं  ।  तथापि  कृषि  मन्त्रालय  में  राष्ट्रीय  भूमि  तथा  संरक्षण  बोर्ड  देश  में  इस  समय

 भूमि  संसाधन  संरक्षण  के  लिए  भावी  योजना  की  तैयारी  तथा  भूमि  विकास  एवं  प्रबन्ध  के  कार्य  में  लगा
 हुआ  है  |  धूमि  का  अनुकूलतम  उपयोग  प्रौद्योगिकी  पेरामीटरों  के  आधार  पर  भूमि  क्षमता/उपयुक्तता
 द्वारा  तय  होती

 कि

 (
 ५

 बोर्ड
 न

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  संरक्षण  बोड्ड  द्वारा  यह  अनुमान  लगाया  गयु  है  कि  देश  में

 भूमि  कटाव  तथा  भूमि  अपकर्ष  की  विभिन्‍न  समस्याओं  के  अन्तर्गत  लगभग  173.64  मिलियन  हेक्टेयर

 और  नहीं  ।  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नई  आयात-निर्यात  नोति

 7372.  श्री  पो०  सो  ्रासस  :  क्या  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  ने  शिकायत  की  है  कि  नए  निर्यात  आयात  विनियम  भौर  नीति  के
 कारण  औद्योगिक  प्रगति  को  गहरा  धक्का  पहु  चा

 क्‍या  कच्चे  माल  के  आयात  या  इस  पर  नियन्त्रण  हटाने  का  इस  उद्योग  पर  प्रभाव  प्रड़ा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ह

 क्या  नकद  पूर्ति  सहाग्रता  जँसे  प्रोत्साहन  और  अन्य  लाभ  समाप्त  के  क्रारण  इलेक्ट्रातिक
 सामान  का  निर्यात  प्रमावित  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  सहायता  देने  और  इलेक्ट्रानिक  माल  का  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहत  देने  का  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  संश्री  ब्रागरेट  :
 नहीं  ।

 निर्यात  तथा  आयात  प्रमाण-पत्र  की  नई  नीति  में  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  के  लिए  आवश्यक
 कच्ची  सामग्रियों  क ेआयात  को  उदार  बना  दिया  गया  है  ।  यह  भाशा  की  डाती  है  कि  इल्ेक्ट्रानिकी  उल्योग
 पर  इसका  अनुकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 ह  हु

 निर्यात  तथा  आयात  प्रमाणपत्र  की  नई  नीति  का  निर्यात  पर  बड़ने  वाले  प्रभाव  का  मूल्यांकन अभी  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसेक्ट्रानिकी  उद्योग
 के

 विकास  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा किए
 किए  गए  उपाय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  लिए  हारा  गए/शुरू

 $0



 2  )  लिखित  उत्तर

 विवरण

 इलेक्ट्रानिको  उच्चोग  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  सरकार  द्वारा

 किए  गए/शुरू  किए  गए  उपाय

 सामास्य  नोति  तथा  कार्य-प्रणालो  सम्गन्धी  उपाय

 लाइसेेसग

 समूचे  ईलेक्ट्रानिकी  उद्योग  को  अन्य  उद्योग  के  मामले  में  लगाए  गए  स्थापना  स्थल  संबंधी

 प्रतिबन्धों  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 सभी  ओद्योगिक  प्रतिष्ठ।नों  के  मामले  में  जिनमें  एकाधिकार  प्रतिबैन्धनकारी  व्यापार  पद्धति

 तथा  विदेशी  सुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  वाली  कम्पनियां  शामिल  लाइसेंसिस
 समाप्त  कर  दी  गयी  लेकिन  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिकी  तथा  सामाजिक  इलेक्ट्रानिकी  के  उपक्षेत्रों में  इसे
 जारी  रखा  गया

 अलग-अलग  मामले  में  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्य  एम०  प्रणाली  को  समाप्त
 कर  दिया  गया  है  ।

 लघु  उच्योग  के  विकास  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  अनुमोदनों/पंजीकरणों  का  पूरो  तरह
 विकेन्द्रीकरण  कर  दिया  गया  है  और  अब  राज्य  स्तरीय  उद्योग  निदेशालयों  के  स्तर  पर  यह  कार्य  किया

 जा  सकता  इस  क्षेत्र  के  लिए  पूंजीनिविेश  की  सीमा  बढ़ाकर  60  लाख  रुपए  कर  दी  गई  है  तथा

 सहयोगी  इकाइयों  के  मामले  में  यह  सीमा  75  लाख  रुपये  कर  दी  गई

 विद्यमान  इकाइयों  को  एक  ही  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  की

 अनुमति  के  अन्तगंत  किसी  प्रकार  के  अतिरिक्त  पूजीनिवेश  के  बिना  ही  किसी  भी  वस्तु  का  विनिर्माण
 करने  की  अनुमति  कुछ  शर्तों  के  अंतगंत  दी  जाती  है  ।

 एकाधिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार  पद्धति  टी०  अधिनियम  में  संशोधन
 होने  के  फतस्वरूप  एम०  आर०  टी०  पी०  के  अन्तगंत  आने  वाली  कम्पनियों  की  सम्पत्ति  की आरम्भिक
 सीमा  समाप्स  हो  गई  है  ।

 विदेशों  सहयोग

 विदेशी  पृ  जीनिवेश--उच्च  प्राथामकता  वाले  उद्योगों  में  5  प्रतिशत  बिंदेशी  साम्यपू जी
 तक  सीधे  ही  विदेशी  पू  जी  निवेश  करने  के  लिए  अनुमोदन  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 विदेशी  प्रोद्योगिकी--एक  निश्चित  भुगतान  की  सीमा  तक  के  उच्च  प्राथमिकता  वाले
 उद्योगों  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  करारों  क ेलिए  अलग  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  हैं  ।

 प्रवासी  भारतीय  आर०

 प्रवासी  भारतीयों  तथा  उनके  आधिपत्य  के  विदेशी  कार्पोरेट  सी०  बी०  )
 को  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  शत  प्रतिशत  विदेशी  साम्थापू जी  तक  सीधे  विदेशी  पृ  जी  निवेश  के
 लिए  अंलग  से

 अनुमोदन
 लैंनें  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ओर  साथ  ही  उन्हें  देश  में  वापस  आने  के  पूरे

 लोभ  भी  दिए  जाते  हैं  ।
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 आयात  तथा  निर्यात  नीतियां

 आवश्यक  प्‌  जीगत  कलपुर्जों  तथा  सं  के  आयात  के  लिए  1992-93  के
 क॒  ्॒रक  पृ  है

 बजट  में  लाग  की  गयी  आंशिक  परिवतंनशील  प्रणा  ली  के  माध्यम  से  मुक्त  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  की

 लब्धता  का  प्रावधान  छिया  गया  है  ।

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  घटे  हुए  सीमा  शुल्क  पर  उपलब्ध

 हैं  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  स ेआयात  नीति  को  उदार  बनाया  जा  रहा

 वित्तोय  तथा  कर  सम्बन्धी  नोतियां

 घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  में  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  जेड०)योजना  के  अन्तगंत  बिक्री
 के  लिए

 अनुमोदित  वस्तुओं  के  मामले  में  उत्पादन  शुल्क  घटा  दिया  गया  है  ।

 संघटक  पूर्जा  उद्योग  के  मामले  में  कच्ची  अलग-अलग  पुर्जो  आदि  पर  आयात

 शुल्क  को  उदार  बना  दिया  गया

 पू  जीगत  दूरसंचार  उपस्करों  आदि  के  विनिर्माण  मैं  आवश्यक

 पुर्जों  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क  को  उदार  बनाया  गया  है  तथा  इसे  घटाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  गया
 तथा

 इलेक्ट्रानिक  प्रौद्योगिकी  पाक

 सरकार  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रानिक  कपनियों  को  आकर्षित  करने  के  उह्द  श्य  से  इलेक्ट्रानिक
 प्रौद्योगिकी  पार्कों  की  स्थापष्टा  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ताकि  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  से
 विश्व  स्तरीय  विनिर्माण  सुविधाएं  स्थापित  की  जा  सकें  |  इससे  भारतीय  उद्यमों  को  प्रचालन  के
 ब्यापी  स्तर  को  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  और  इस  प्रकार  उनके  उत्पाद  तथा  प्रक्रिया  की  गुणवत्ता
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  में  बुद्धि  होगी  ।

 व्यापार  को  गति

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  में  व्यापार  की  गति  में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गयी

 है  ।  इसका  उद्ं श्य  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  के  विकारा  की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिए  सीमा

 मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं  आदि  से  सम्बन्धित  प्रक्रियागत  बाधाओं  को  दूर  करना

 ].  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  को  गयो  नोति-मसिषयक  पहल

 कम्प्पटर  साफ्टवेयर

 साफ्टवेयर  के  निर्यात  से  प्राप्त  आय  पर  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  एच०  एच०  ई०
 के  अन्तगंत  छूट  दी  गई

 साफ्टवेयर  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  शत-प्रतिशत  निर्यात

 उन्मुखी  इकाई  के  रूप  में  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पाक  टी०  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 आरम्भ  में  बम्बई  तथा  बंगलौर  से  विश्व  के  सभी  भागों  में  साफ्टवेयर  के  निर्यात  की
 दिशा  में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  उश्दय  से  एक  मूल्य  सम्बधित  आंकड़ा  संचार  नेटबर्क  स्थापित
 किया  जा  रहा
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 लत  बन  न

 कम्प्यूटर  हाईवेयर

 वैज्ञानिक  जनशक्ति  को  प्रशिक्षण  देने  और  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यों  को  करने  के  उद्देश्य  से
 सस्थान  की  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं  के  निर्माण  के  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  जिसे  कम्प्यूटर
 प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करते  हुए  ओऔढ़योगिक  कठिनाइयों  को  हल  किया  जा  सके  ।

 Ll.  मल  संरचनात्मक  तथा  अन्य  सुविधाएं

 इलेक्ट्रानिको  का  अनुप्रयोग

 सरकार  गुणवत्ता  तथा  सुधार  लाने  के  लिए  इसेक्ट्रानिकी  के  समुचित  अनुश्रयोगों
 को  बह्षावा  दे  रही

 कागज  तथा  चीनी  वस्त्र  तथा  विश  जैसे  क्षेत्रों  के  उद्योगों  की
 आवश्यकताओं  को  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  उपलब्ध  कशाई  गई  धनराशि  से  विकसित  प्रक्रिया
 यंत्रीकरण  प्रोद्योगिकी  अनुकूल  ढालने  के  लिए  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  ताकि

 ऊर्जा  संरक्षण  इत्यादि  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 गुणवत्ता  के  प्रति  जगरूकता  पैदा  करने  के  उद्देश्यसे  परीक्षण  तथा  गुणवत्ता
 नियंत्रण  प्रयोगशालाओं  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  है  ।  इनमें  से  कुछ  प्रयोगशालाए  गुणवत्ता
 सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  राष्ट्रीय  मानकों  के  परीक्षण  तथा  प्र  माणीकरण  के  लिए  प्राधिक्वत  हैं  ।

 सरकारी  विभागों  तथा  सेवाओं  में  सूचना  प्रोद्योगिकी  के  प्रयोग  को  बढ़ाबा  देने  की  दिशा  में
 प्रयास  किए  जा  रहे

 प्रोखोगिको  बिकास  ओर  अनुसंधान  तथा  विकास

 प्रौद्योविकी  विकाप्त  राष्ट्रीय  सूक्ष्म  इलेकट्रानिकी  परिषद  तथा  इलेक्ट्रानिकी  सामग्री
 विकास  परिषद  द्वारा  उत्पाद  डिजाइन  तथा  ओर  प्रौद्योगिकी  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  उह्दं  श्य  से  जो  किसी
 भी  इ  लेक्ट्रानिकी  उद्योग  के  विकास  के  मूलभूत  तत्व  कई  परियोजनाएं  शुरू  की  गई

 चुने  हुए  इंजीनियरी  तथा  अनुसंधान  तथा  विकास  के  कार्य  करने  के  लिए  प्रायोगिक  सूक्ष्म
 तरंग  इलेक्ट्रानिकी  इंजीनिय री  तथा  अनुसंधान  टेली  मेटिक्स  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  साफ्टवेयर
 प्रौद्योगिकी  केन्द्र  उन्तत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी  विकास  सामग्री  के  विकास  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी
 प्रौद्योगिकी  सामग्री  विकास  केन्द्र  तथा  कई  इलेक्ट्रानिको  अनुसंधान  तथा  विकास  केन्द्र  जेसे  विभिन्‍त

 संघान  केन्द्रों  और  प्रयोगशालाओं  की  ष्यापना  की  गई  है  जो  आत्मनिभर  औद्योगिक  आधार  का  विकास
 करने  का  एक  उपाय

 पूरिया  का  उत्पादन

 7373.  श्री  सनत  कुसार  संडल  :  क्या  प्रधानभम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  यूरिया  का  आयात  कर  रहा

 यदि  तो  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  यह्‌  आयात  किप्र  देश  से  किया  जा  रहा  है  और  इसमें

 विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  पू  जी  परिव्यय  कितना
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 जच्तःसक  अत  —  लॉक  हड  ् सससफरससन न  न्लाथक्‍/च
 राज्यों  को  इसके  आबंटन  का  क्या  मानदण्ड  है  और  स्वदेशी  उत्पाद  की  तुलना  में  इसका

 मुल्य  कितना  और

 विश्व  बैंक  द्वारा  यह  सहायता  किस  रूप  में  दी  जा  रही  है  ?

 रसायन  एवं  उर्वरक  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  चिम्ता  :  से  भ

 खनिज  एबं  धातु  व्यापार  निगम  एम०  टी०  ने  चारलाीर्ख  टन  यूरिया  के  आंयात  के  लिए
 निविदा  सूचना  जारी  किया  है  जिसका  वित्त  प्रबन्ध  विश्व  बैंक  ऋण  द्वारा  किया  जाना  आपूर्ति  के

 स्त्रोत  और  इसके  मूल्य  के  बारे  में  जानकारी  बोलियों  को  खोलने  तथा  ठेके  प्रदान  किये  जाने  के  बाद  ही
 ज्ञात  होंगी  ।  राज्यों  को  यूरिना  की  आपूर्ति  आवश्यकता  के  अनुंसार  तथा  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम

 के  अधीन  जारी  आवंटन  के  आधार  पर  की

 नगर  परिवहन  नोति

 7374.  शओोलतो  वसुस्थरा  राजे  :  क्या  शहरो  विकास  मश्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  व्यौपक  राष्ट्रीय  नंगर  पेरिवहन,औति  शुरू  करने  का

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नीति  के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 क्किास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एच०  :  से  नगर  परिवहन
 क्षेत्र  मे ंभारत  सरकार  का  सीमा  उत्तरदायित्व  बिना  विधानमण्डल  वाले  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तक  सोमित

 दिल्ली  में  नगर  परिवहन  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  व्यवहायंता  अध्ययन  करवाया  गया  है
 राष्ट्रीय  नगर  परिवहन  नीति  तैयार  करने  के  निमित्तेਂ  इसे  समय  कीई  प्रस्ताव  नेंहीं  नेर्गर  परिवहन

 प्रणाली  में  सुधार  प्रत्येक  नगर  केन्द्र  के  स्वूूप  ओर  उसकी  आवश्यकता  पर  निभनर  करते  हुए
 फिया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसंधान  संस्थान

 7375.  ओऔ  भूवेंन  चन्द्र  क्‍या  प्रधानमंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करंगें

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  भेरसर  में  शीतोष्ण  जलवायु  के  अध्ययन

 ईंतु  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  संमिति  की  रिपोर्ट  मिल  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  कब  गठित  की  गई  थी  और  इसके  द्वारा  दो  गई  रिपोर्ट  का

 ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  समिति  की  स्वीकृति  के  बावजूद  भी  उक्त  संस्थान  को

 अभी तक स्थापना नहीं की गई | यद्दि तो इसके क्या कारण और (8) उक्त स्थान पर इस संस्थान की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ? कासिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रांयल में राज्य मंत्रों मार्गेरेंट : इस प्रकार की समिति के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं + ०



 से  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मेसक्ेली  लिम्नाइट  काग््लेगेशन

 १376.  ओ  एन०  थो०  चअखशेखर  सत्ति  :  क्या  कोपला  मंकी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  तमिलनाडु  में  द्वितीय  खान  विस्तार  योजना  की

 शिभिस्न  परियोजनाओं  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या

 स्वदेशी  तथा  विदेशी  दोनों  प्रकार  के  ठकेदारों  को  विदेशी  तथा  भारतीय  मुद्रा  में अब  तक
 किए  गए  भुगतानों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  अधिकांश  परियोजनाओं  में  विलम्व  हुआ  है  तथा  निर्याण  लागन्न  में  वृद्धि  हुई  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  थो०  :  सभी  प्रमुख  खनन  उपकरणों  को

 चालू  कर  दिया  गया  है  और  1992  से  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  है  ।

 द्वितीय  खान  विस्तार  योजना  के  लिए  विदेशी  और  देशी  ठेकेदारों  को किए  गए  भुगतान  के

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 1.  विदेशी  ठकेद्षरों  को  क्रिया  गया

 (1)  290  5.20  लाख  डच  मार्क  (22934.35 लाख

 (2)  14.21  लाख  अमरीकी  डालर  (182.04 रुपए  |

 (3)  518-31  लाख  जापानी  येन  (42.55  लाख

 (4)  0.05  लाख  छ्विस  फ्र क  (0.45  लाख

 2.  देशी  ठेकेदारों  को किए  गए  जिसमें  शुल्क  औ_औरर  कर  शामिल  है  :

 60,093.61  लाख  रुपए

 और  एन०  एल०  सी०  की  विस्तार  योजना  के  सम्बन्ध  में  10 65.40,  कशेड़
 रुपए  (4/90  के  द्वितीय  संशोधित  लागत  अनुमान  1991  भें  द्वारा  सहेकृत

 यक्ष  बे  और  स्फ्रेफ़ता  91  तक  चालू  किया  जाना  तथापि  योजना  को  91
 में  लगभग  आठ  मद्ील़े  देर  श्रे  चालू  किया  ब्िलम्ब  के  कारण  मुख्यतः  भूमि  अधिग्रहण  में  देरी  होना
 का  ।  ब्रिछुस्त्रके  कारफ  32.90  करोड़  लागत  अप्रत्याशित  लागत  1098.30  रुपए  रही  ।
 इसके  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  रुपए  की  विनिमय  दर  में  वृद्धि  (9.30  करोड़

 (2)  के  ब्याज़  में  वृद्धि  (15.70  करोड़

 (3)  बुल्कों  और  करों  में  बुद्धि  (7.90  करोड़

 $8
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 भारतीय  भाषाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  कोड  का  मानकोकरण

 4377.  डा०  लक्ष्मीना  रायण  पाण्डेय  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मानकर  ब्यूरो  भा  रतीय  भाषाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  कोड  का  मानकीकरण  करता

 क्या  वर्ष  1988  के  लिए  इनेक्ट्रोनिकी  विभाग  के  मानक  में  किए  गए  परिवतेंनों  को

 टर  सोसाइटी  आफ  इंडिया  जैसी  व्यावसायिक  सोसाइटियों  की  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  करने  हेतु  विशेषज्ञों

 की  सलाह  मांगी  गईं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  तुलनात्मक  विश्लेषण  के  साथ  कित-किन  पत्रिकाओं  में  ऐसे  परिवतंनों  को

 प्रकाशित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सलाह  मांगी  गई  ओर

 (5)  किसी  कोड़  को  बदल  दिए  जाने  की  रिथति  में  अब  तक  प्रयोग  किए  गए  पुराने  कोडों  के
 बदलने  की  नीति  वया  है  और  वया  यह  काय॑  किसी  संस्था  द्वारा  पूरा  करवाया  जाएगा  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सावंजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कसाल
 होन  जी  हां  ।  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने

 आई०  एस०  13194  :  1991  इन्डियन  स्क्रिप्ट
 कोड  फार  इनफारमेशन  इंटरचेंज--आई०  एस०  सी०  आई०  आई०  के  जरिए  कुछ  भारतीय  भाषाओं  के

 लिए  कम्प्यूटर  कोडों  को  मानकीकृत  किया  है  ।

 मानकों  में  किए  गए  परिवतंनों  को  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की

 सलाह  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  मानकों  को  भारतीय  198  7  में  निर्धारित  प्रक्रिया
 का  पालन  करते  हुए  तैयार  किया  जाता  आई०  13194  :  1991  को  तैयार  करने  में  भी

 निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  किया  गया  था  ।

 मानक  आई०एस०  :  13194  :  1991,  जो  इलेक्ट्राभिकी  विभाग  के  1983  के  कोड  को  भी

 देता  आम  जनता  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  इलेक्ट्रोनिकी  वि  ॥म  को  आई०  एस०
 19194  :  1991  के  उद्धरणों  को  अपनी  विभागीय  पत्रिकः  में  प्रकाशित  करने  की  +नुमति  दी

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  1988  के  कोड  में  किए  गए  छोटे  संशोध  को  सेन्टर  फार

 डेबलपमेंट  आफ  एडवांसड  कम्प्यूटिंग  द्वारा  जिस्ट  बेस  इन्टेलीजेंट  स्क्रिप्ट  चिप

 9000  में  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  गया  ताकि  उसे  1991  मानकों  के  अनुरूप  बनाया  जा

 यह  कार्य  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  डी०  डो०  ए०  फ्लेटों  का  आवंटन

 7379.  ओी  बदन  लाल  छुराना
 :

 क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 56
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 क्‍या  डी०  डी०  ए०  उन  सभी  आवेदनकर्श्ञाओं  जिन्होंने  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर

 डी०  डी०  ए०  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिए  आवेदन  किया  निर्धारित  प्रार्थना  पत्न  भेजता

 मदि  तो  किस  श्रेणी  के  श्रावेदनकर्त्ताओं  को  डी०  डी०  ए०  द्वारा  निधारित  प्रार्थना-पत्र

 भेजे  जाते  हैं  और  उन्हें  सम्बन्धित  कागजातों  और  प्रक्रिया  शुल्क  जमा  कराने  को  कहा  जाता

 उन  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  जनवरी  1,  1990  से  31  1991  तक

 आबे  भेजे  गए  हैं  ओर  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 उन  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  रह  कर  दिया  ओर  इसके  विशेष  कारण  कया

 छ्क

 क्‍या  सरकार  आवेदनवर्सशाओं  के  मामलों  को  रह  होने  क ेआधार/का  रणों  से  अवगत  कराने

 का  विचार  रखती  और

 यदि  इसके  कारण  कया  हैं  ?

 शहरो  जिकासे  मंजालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  ओर  बिना  बारी
 के  आबंटनों  के  लिए  निर्धारित  आवेदन  प्रपत्र  सभी  को  नहीं  बल्कि  मात्र  उनको  भेजे  जाने  हैं  जो  बिना

 बारी  के  आबंटन  हेतु  आवेदन  करते  हैं  ओर  जो  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  नीति  मार्गनिर्देशों  के

 दायरे  में  स्पष्ट  तौर  पर  आते  प्रतीत  होते  हैं  ।

 तथा  :  1-1-90  से  31-7-91  तक  की  अवधि  के  575  आवेदनों  को  प्रपत्र  भेजे
 गए  थे  ।  इन  मामलों  में  की  गई  कार्रवाई  के  बारे  में  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं

 ——  .  नी

 नियतन  आबंटन  हेतु  अनुमोदित  मामले  अस्वी कृत  मामले  प्रक्रियाधीन  मामले
 चल
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 दा

 अस्वीकृत  मामलों  में  कारणों  का  उल्लेख  इस  प्रकार  हैं  :

 ())  बिना  बारी  के  आवंटन  कोटे  के  अन्तगंत  फ्लैंटों  की  अनुपलब्धता  ।

 (ii)  बिना  बारी  के  आबंटन  हेद्बु  मामलों  का  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुपयुक्त  पाया  जाना  ।

 (iii)  आवेदक  की  परिस्थितियों  वथा  अनुकम्पा  के  आधार  विना  बारी  आबंटन  के  हेतु  न्‍्यायसंगत

 न  होना  ।

 भौर  चू  बिना  बारी  के  आधार  पर  आबंटित  किए  जाने  वाले  फ्लैटों  की  संख्या

 सीमित  अतः  अस्वीकृत  मामलों  में  मात्र  एक  खेद  पत्र  भेजा  जाता  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से

 अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  अस्वीकृति  के  आधारों  के  समावेशन  पर  विचार

 करे  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  में  पेयजल  की  उपलब्धता

 7380.  प्रो०  रमेश  अन्द  तोमर  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 िजण:ससनमफफकाः  बल  तन  हक  चलन  स्‍हललनल  लि  नओ  आता  टिया  वलललण  णा  आताएए  जी  ऑन  जा  पाਂ  —__—  --  -

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  पेयजल  सम्बन्धी  भविष्य  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में

 कोई  आकलन  किया  गया

 (७)  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ())  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  को  पड़ोसी  क्षेत्रों  मे ंउपलब्ध  जल  संसाधनों  पर  कितना  निर्भर  रहना
 पड़ता  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  कहीं  ।

 और  उपयु  कत  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहकारो  सामूहिक  आवास  समितियों  को  भूमि

 7381  थ्रो  गोविन्दराव  निकाम  :  क्या  शहरी  शिकाल  यह  बताने  क्रीौ*कृपा  करेंगे  कि

 1  1992  को  कितनी  सामूहिक  आकससत  समिल्तियों  प्राधिकरण
 को  भूमि  के  लिए  आवेदन  किया  और

 इस  वर्ष  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली
 समितियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 शहर  विकास  में  राज्य  संत्रो  एम०
 :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  सामूहिक  आवास  समितियों  से  भूमि  के  जाबंटनार्थ  आवेदन  पत्र  सहकारी  समितियों  के
 पंजीयक  के  माध्यम  से  प्राप्त  करिए  जाते  ।  1992  को  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  द्वारा
 भेजी

 गई
 ऐसी  400  समितियों  की  एक  सूची  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  थी  ।  जिन  समितियों  को

 इस  वर्ष  भूमि  आबंटित  की  उनके  न/!म  इस  समय  नहीं  बताए  जा  सकते  क्‍योंकि  सामूहिक  आवास
 समितियों  को  भूमि  आबंटन  का  मामला  न्याय  निर्णयाधीन  है  ।

 कोयला  खानों  को  आग  से  बचाने  के  उपाय

 7382.  श्री  घिलास  मत्त  सवार
 :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे फ्ि  :

 क्या  झौरिया  की  कोयला  में  लमी  आग  के  कारण  लग्रभग  37  कसेड  टन  कोयला  जल
 कर  राख  हो  गया

 यदि  तो  क्या  अन्य  कोयला  खानों  को  आग  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  विशेष
 कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 महाराष्ट्र  की  क्रिन-किन  कोयला  खातों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 कोयजा  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  बो०  कोककर  कोयला  के

 राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  से  बहुत  पहले-से  झरिया  कोग्नल्ञा  क्षेत्र  के  1.7.32  वर्ग  कि०  मी०  के  क्षेत्र  में  70
 आगे  लगी  हुई  इस  कोलफील्ड्स  में  पहली  आग  1916  में

 सूचित  की  गई  आगे  से  कोयला  के
 भण्डारों  की  हुई  हानि का  सही  अनुमान  लगाया  जाना  कठिन  है  ।  किन्तु  कोयला  कम्पनियों  ने  अनुमान
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 लगाया  है  कि  इन  आगों  से  लगभग  37  मि०  टन  कोबले  के  भण्डारों  का  नुकसान  होने  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  ।

 से  कार्यरत  कोयला  खानों  को  आग  से  बचाए  जाने  के  लिए  बचाव  उपाय  किए  जा  रहे
 इनमें  अन्य  बातों  के  अलावा  निम्तलिखित  उपाय  शामिल  हैं--पतली  परतों  के  नीचे  पड़े  कोयले  का

 ओपनकास्ट  वंज्ञानिक  रूप  में  भूतिगत  ऐथी  कोयला  सोमें  जो  कि  स्पोनटेनियस  कम्बुशन  से

 ग्रस्त  उनकी  जलीय  रेत  सतही  दरारों  का  भरा  जाना  और  खानों  के  रोशनी  सम्बन्धी

 मीटरों  पर  उचित  निगरानी  रखा  जाना  ।  ये  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  द्वारा  निर्धारित  किए  गए
 विभियमों  तथा  मार्गे-निर्देशों  के अनुरूप  कोयला  जानों  में  अनुपालन  किए  जाने  की  मानक  पद्धति

 भी  रूप  यें  ये  उपाय  देश  की  सभी  कोयला  खानों  पर  लाग  जिसमें  महाराष्ट्र  की  कीयला  खानें

 भी  शामिल

 प्रति  व्यक्ति  आय

 7383.  श्री  भगवान  शकर  राबत  :  कया  योजना  ओर  काय॑  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  वर  औसत  को  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी  थी  ओर  श्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय
 ओसत  आय  कितनी  थी  तथा  इसके  अनुरूप  वर्ष  के  आंकड़  क्या

 विभिन्‍न  राज्यों  की  औसत  राष्ट्रीद  आय  ओर  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  में  उक्त  दोनों

 अवधियों  के  दौरान  ऐसी  भिन्‍नता  के  क्‍या  कारण

 क्‍यां  सरकार  ने  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  एज०  आर०  :

 तथा  समय  वर्षों  के  लिए  वतंमान  कीमतों  पर  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 राज्य  घरेल  तथा  प्रतिव्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  को  संलग्न  में  दर्शाया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  समय  तथा  स्थान  पर  किए  गए  विक्रास  प्रयासों  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  असमान  विकास

 वर्षा  के  असिमेनि  सूखे  तथा/या  बाढ़  आदि  कृषि  जलवायु  स्थितियों  में  जेसी  प्राकृतिक

 आपदाओं  के  कारण हैं  ।

 से  राज्य  सरकारें  लोगों  की  प्रंतिं  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  करने  कै  लिए  पंचवर्षीय

 नाओं  के  तहत  विकास  स्क्रीमों/कार्य  क्रमों  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  |  इसमें  क्रषि

 रिक  ग्रामीण  विकास  तथा  शिक्षा  एवं  स्वास्थ्य  जैसी  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  निवेश

 शामिल  है  ।  इसके  अतिरिक्त  रोजगार  गरीबी  निवारण  आदि  के  लिए  विशिष्ट  कार्यक्रमों  को  भी

 कार्यान्वित  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  भी  आवश्यक  सहायता/अनुदान  देती

 59



 लिखित  उत्तर  22  1992

 वितरण

 वर्तमान  कीमतों  पर  प्रति  व्यक्ति  निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  (1950-5)  तथा  1990-91)

 क्रम  सं०  राज्य  1950-51  1990-91

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  4507

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  —

 3.  असम  291*  3427

 4.  बिहार  नल  2460

 5.  गोआ  न  2634

 6.  गुजरात
 न  6060

 7.  हरियाणा  —  6936

 8.  हिमाचल  प्रदेश  240**  4813

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  न  _

 10.  कर्नाटक  न्ननन  4737

 11.  केरल  +ज  _

 12.  मध्य  प्रदेश  न
 3614

 13...  महाराष्ट्र  --  7409

 14.  मेघालय  —  3443

 15. 9  मिजोरम  3443

 16.  नागालेंड  न
 3602

 17.  उड़ीसा  —  3602

 18.  पंजाब  ना  3180

 20.  राजस्थान  _  3985

 20.  सिक्किस  --  __

 22.  तमिलनाडु  204  3894/+--
 23.  त्रिपुरा

 न  3894/=
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 2  3  4

 ई
 24...  उत्तर  प्रदेश  259  3553

 25.  पश्चिमी  बंगाल  न  —

 प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  239  4974

 कतृर्वे  असम  से  सम्बन्धित  ।
 है

 हिमाचल  प्रदेश  से  सम्बन्धित  ।

 +  (--  1989  से  सम्बन्धित  । EF

 स्रोत  :  प्रति  व्यक्ति  आय  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  आधथिक  तथा  सांख्यिकी

 लय  तथा  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  ।

 टिप्पणी  :  (1)  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  प्रयुक्त  स्रोत  सामग्री  में  विभिन्‍नता  के  कारण  विभिन्‍न
 राज्यों  के  आंकड़े  अक्ष  रशः  तुलनीय  नहीं  हैं  ।

 (2)  अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  1950-51  के  प्रति  व्यक्ति  आय  अनुमान  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ((-...”  द्वारा  ।

 स्टेंडर्ड  कम्पनी  लि०  में  प्‌  जी  निवेश

 7384.  शो  अनिल  बसु  :  कया  प्रधानसम्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 मैससे  बनें  स्टैंड्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  रिफ्रेक्ट्री  ग्रुप  के  विभिन्‍न  इकाइयों  में  इसके  राष्ट्रीयकरण

 के  बाद  से  कितना  पू  जी  निवेश  किया  गया  है  ?

 उद्योग  में  राज्य  यम्त्री  पो०  के०  थु  गन  )  :  मैसस  बन  स्टैष्डडं  कम्पनी  लिमिटेड  के

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  इसके  रिफ्र  कट्री  समूह  के विभिन्‍न  एककों  दिनांक  31  दिसम्बर  1991

 किए  गए  एकक  वार  पूजी  निवेश  का  अ्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 (९०  लाखों

 रानीगंज  समूह  256.93
 '

 गुलफरबारो  कारखाना  141.60

 जबलपुर  कारखाना
 71.11

 ह॒  निवार  कारखाना  101.32

 सेलम  कारखाना  2393.41
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 ”  के  घन  का  कथित  गोलसाल

 7385.  औ  मुत्पुन्जय  नायक  :  क्या  प्रधानमेन्त्री  यह  बताने  की  कुपां  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1992  के  मेलਂ  में  के  घन  के  कथित
 गोलप्राल  के  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 गदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करायी  गयी  और

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कार्रवाई  की  भयी  है  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  उत्तमभाई  एच०  जी  हां  ।

 ओर  लोक  कायंक्रम  तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  ने  ग्रामीण
 विकास  कायं  हेतु  विभिन्‍न  स्वयंसेवी  संगठनों  को  4000  से  अधिक  परियोजैंनेर्जी  के  लिंएं  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  फरांई  है  ।  कुल  सामल्ीं  में  सिध्चियों  का  कुछ  दुरुषंधोग  अथथा  कम  उपयो्रेभ  किए  जाने  के  मामले

 कापार्ट  के  ध्यान  में  आये  ऐसे  मामलों  में  जहां  कहीं  आवश्यक  हुआ  है,,क्रपार्ट  हरा  आगे  सहायता
 को  रोक  दिया  गया  है  ।  कापार्ट  ने  ऐसे  50  स्वयंसेवी  संगठनों  को  में  डाल  दिया  है  जहां
 निर्धियोँ  का  दुरुपयोग  किए  जाने  का  मौमलो  ध्यान  में  आ्लया  है  और  कुछ  मंमिंलों  निधियों  कौ  वसूली
 के  लिए  न्यायालय  में  मामले  भी  दायर  करंवि  गए  हैं  ।

 विदेशी  सहयोग  ले  भरमाण  संर्यत्र

 7386.  थ्रो  प्रकाश  बो०  पाठोल  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  सहयोग  से  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  लगाए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  सार्गरेड

 हा ं।
 विदेशी  सहयोग  से  लगाए  जा  चुके  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  का  विवरण  नीचे  दिंधां  जा  रहा

 — नल
 संयंत्र  बतंममन  वाणिज्यिक  अभ्युक्ति

 क्षमता  स्तर  पर

 )  प्रचालन  शुरू
 i

 किए  जाने  की  तारीख

 तारापुर  2x 160  1969  अमरीकी  के  संहुकार  से

 परमाणु  बनेकिंर  सोंप दिए  जाने
 बिजलीधर  1  ओर  2  ाल्ली  परियोजना

 एाजस्थान  1X  100  1973  कनाडा  के  सहकार  से

 परमाणु  1x 200  अप्र  1981  लंगाई  गई  सहेयोंगी
 विजैलीभधर  1  ओर  2  योजिनों
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 सरकारों  के  उपकर्सों  का  निदेशक  इंडल

 7387.  श्री  राम  नारायण  कया  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षैत्र  के  उपक्रमों  के  कितने  निदेशक  मंडलों  की  नियुक्ति

 इन  नियुक्तियों  के  लिए  क्या-क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  और

 क्‍या  इन  निदेशकों  की  नियुक्ति  करते  समय  अनुसूचित  जातियों/अनुर्फुन्नित  जनजातियों  के
 कोर्ट  कोटा  सियासत  बद्ि  तो  इनके  स्या  कारण  हैं  ?

 7
 उसोण  मसहसथ  में  रत्त्व  ऋन्ऋे  बो०  के०  :  के  दोसन  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  के  निदेशक  मण्डलों  के  लिए  पूर्णकाबिक्त  निदेश॒कों  के  रूप  में  नियुक्ति
 के  अनुमोदित  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों  सहित
 निदेशकों  की  संख्या

 1989  200

 1990  200

 क्र  ऐसी  नियुक्तियों  के  लिए  प्रशासन  आ  दि  क्षेत्र  में  प्रमाणित

 योग्यता  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  सरकारी  क्षेत्र  के  उफक्रमों  में  निदेशक

 मण्डल  स्तरीय  नियुक्तियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  लिए  कोई  आरक्षण  नहीं  है  ।

 कार  लेशों  का  संकट

 7388.  श्री  जाजं  फर्नान्डोस  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करसे:क्ति  :

 {mi}  क्या  देश  स्कय  तेल्लों  के  संक्रट  की  ज्मनकमयी

 (we)  ग्रदि  तो  क्या  इनके  में  हो  रही:अत्यधिक  वृद्धि  खाद्य  क़ेल  अम-अदमी
 की  पहुंच  से  बाहर  हो  गये

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार

 क्‍या  खाना  बनाने  के  माध्यम  के  रूप  में  कोई  वैकल्पिक  व्यवस्थाएਂ  की  गयी

 (s)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री
 :  ओर  देश  में  खाद्य  तेलों  की  उपनभ्यवा  या  उसके  मूल्यों  से  सम्बन्धित  कोई  संकट  नहीं

 1:92  के  अन्तिम  सप्ताह  से  खाद्य  तेलों के  मूल्यों  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के

 मुकाबले  गिराबट  का  रुख  रहा  है  ।
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 चित  -  —  हमਂ

 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के लिए  सरकार  ने  अनेक  कदम  उठाए  जेसे  वनस्पति

 तेलों  पर  उत्पाद-शुल्क  से  पूरी  छूट  को  जारी  खाद्य  तेलों  की  भंडारण  सीमाओं  में  कमी  रेल  -

 माल  भाड़े  में  वृद्धि  से  खाद्य  तेलों  की  छूट  जप्ताखोरी-विरोधी  अभियान  में  तेजी  लाना  और  खाद्य  तेलों

 की  उपलब्धता  और  मुल्यों  के  सम्बन्ध  में  केम्द्रीय/राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  कड़ी
 निगरानी  बरती  जाना  ।  आपूतति  बढ़ाने  के  प्रयोजन  से  खान्च  तेलों  का  आयात  भी  किया  गया  है  ।

 हां  ।

 ($)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  आयातित  खाद्व  तेल  मुहैया  करने  के  साथ-साथ  सरकार

 ने  दिनांक  7  1992  की  अधिसूचना  सं०  सा०  का०  नि०  91  द्वारा  सस्मिश्चित  तेशों के
 विनिर्माण  और  विपणन  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 हि

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्षमों  में  पूं  जो  निवेश  हटाने  का  हिसीय  चरण

 7389.  क्री  राम  नाईक  :  क्या  प्रधानसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  द्वितीय  चरण  में  पूजी  निवेश  हटा  दिया

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  क ेजिन  उपक्रमों  से  पू  जी  निवेश  हटाने  का  प्रस्ताव  है  उनके  क्या

 नाम

 इन  सरकारी  उपज्नमों  की  प्रदत्त  पूजी  कितनी  है  ओर  प्रदत्त  पूजी  की  कितनी  राशि  कम

 करने  का  प्रस्ताव  और

 उन  पार्टियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  उपयुक्त  प्रस्ताव  में  पूंजी  लगाई  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक

 में  कितने  शेयर  खरीदे

 उच्चोग  भम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  पो०  के०  थ्‌  सरकारो  क्षत्र  के

 उपक्रमों  से  आंशिक  रूप  से  पू  जी  निकालने  का  दूसरा  दौर  1992  में  प्रभावी  हुआ

 और  पू  जी  निकालने  के  दूसरे  दोर  में  जिन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकमों  से  शेयर  निकाले

 गये  उनके  नाम  तथा  उनकी  कुल  पू
 जी  एवं  प्रत्येक  उपक्रम  में  प्रस्तावित  चुकता  पूजी  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  I  में  दिया  गया

 पू  जी  निकालने  के  दूसरे  दौर  के  दौरान  जिन  पार्टियों  ने  उपयुक्त  शेयर  खरीदे  हैं  उनके  नाम
 तथा  उनमें  से  प्रत्येक  पार्टी  द्वारा  खरीदे  गये  शेयरों  की  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया
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 क्रम  सं  ०  उपक्रम  का  नाम  31-3-1991  पूजी  निकालने  के  दूसरे
 की  कुल  चुकता  दौर  के  दोरान  बिक्रौ  के

 पूजी  लिए  प्रस्तावित  चुकता

 पूजी
 रुपयों  रुपयों

 1  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  63.84  6.54

 2...  भारत  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  50.00:  4.26

 3.  भारत  अर्थ  मवर्स  लि०  30.00  1.09

 दि  विदेश  संचार  निगम  लि०  60.00  4.85

 5.  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  244.76  27.04

 6.  भारतीय  नौवहनं  निगम  लि०  261.23  25.25

 है|  इ  डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपो०  लि०  186.00  20.09

 8  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  80.00  2.95

 9  इंडियन  टेलीफोन  इ  डस्ट्रीज  लि०  88.00  8.48

 10  हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०  49.35  8.11

 11.  मद्रास  रिफाइनरीज  लि०  114.13  5.85

 12  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  600.00  60.87

 13.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  3985.89  108.11

 14.  नेवेली  लिग्नाईट  कारपो०  लि०  1435.82  20.11

 15.  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  403.73  33.80

 16.  बोंगाई  गांव  रिफाइनरीज  एण्ड  199.82  18.54

 पेट्रोकेमिकल्स  लि०

 क्रम  सं»  संस्थान  का  नाम  1991-92  में  निकाली गई
 पूजी  के  दूसरे  दौर  के  दौरान
 बेचे  गए  शेयरों  की  राशि

 |.  1.  13315000000
 2.  भारतीय  स्टेट  बेंक  सांझा  कोष  130000000
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 3.  भारतीय  स्टेट  बैंक  पू  ज़ी  वाजार  396200000

 4.  इंडियन  बैंक  स्रांझ्ा  कोन  133272600

 5  शक  आफ  बड़ौदा  993000000

 6.  इलाहाबाद  बेंक  260200000

 कारपोरेशन  बैंक  338500000

 8  केनबैंक  वित्तीय  छेवायें  130858700

 9.  बैंक  आफ  इ  डिया  सांझा  कोष  410300000
 पा  ह

 जोड़  हु  16106831300
 राज  आाणेोेोएएएएछा  "

 पार

 सरकारो  स़्क़ात़ों  में  रह  रहे  कम रे

 7390.  ड्ा०  लाल  बहादुर  :

 श्री  गशवन्त  राव  :  क्या  शहरी  विकास  यूह  ज़ताने  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  से  दाइप-४॥  तक  टाइप-वार  सरकारी  ज़्वार्टसें  की  संख्या  कितनी

 सेवानिवृत्त  ऐसे  गरकारी  कर्मचारियों  की  सुंछुया.क्ित़॒त़ी  है  जो  इस  समय,इन  क्वार्टरों  में  रह

 रहे  हैं  और  ऐसे  कितने  सेवानिवृत्त  सरकारी  कमंचारी  अपनी  सेवानिवृत्त  के  पश्चात  एक  वर्ष  अथवा  इससे
 अधिक  अवधि  से  इन  क्वार्टरों  में  रह  रहे

 इन  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  से  सरकारी  क्वार्टर  खाली  कराने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  की  जा  रही  और

 तत्जम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एस०  :

 17453

 टाईपना  25196

 टाईपना  18112

 टाईप

 378

 टाईप-५  1505

 टाईप-५  1  345

 537
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 454

 और  कुछ  मामलों  में  आवंटियों  के  सेकानिवत्त  होने  के  फलस्वरूप  नियमितिकरण/तदर्थ
 आवंटन  के  लिए  आश्रितों  के  अनुरोध  प्रक्रियाधीन  अन्य  सभी  मामलों  में  लोक  परिसर
 दखलकारों  की  1971  के  अन्तगंत  बेदखली  के  लिए  कायंबाही  आरम्भ  कर  दी  गई

 अनुकस्पा  के  आधार  पर  रोलगार

 7391.  श्रो  जोबन  बर्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  कभचारी  कौ  सेवो  काले  के  दौरान  मुंप्युं  ही  जानें  पर  अंनुकम्पों  के  आधार  पर

 गार  देने  सम्बन्धी  नियमों  का  ब्यौरा  कया

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  भारत  सरकार  नई  दिल्‍ली  में  ऐसे  कितने  मामले  हुए
 जिनमें  मृतक  सरकारी  कर्मचारी  के  आश्रितों  ने  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नोक  री  देने  क ेलिए  आविदन

 दिया

 इनमें  से  कितने  मामलों  का  निपटारा  कर  लिया  गया

 अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  न  लेने  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  का  कब  तक  निपटारा  कर  दिया  जाएगा  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रस्‍लय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  अनुकम्पा  के  आधार  पर

 नियुक्ति  को  शासित  करने  काले  दिशानिदेश  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  क्वारा  निर्धारित  किए  जाते
 उक्त  दिशानिर्देशों  की  मुख्य  बांतें  संलग्न  चिषरण  में  दी  गई

 31-3-92  को  समाप्त  हुए  पिछले  एक  वर्ष  के  दिल्ली  में  स्थित  भारत  सरकार

 मुद्रणालयों  के  21  मृत्त  कमन्रियों  के  अश्वितोंਂ  से  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 से  जाधुनिकीकरण  के  कारण  भारत  सरकीर  मिटो  नई  दिल्ली  के
 करमचारियोंਂ  की  संख्या  में  कमी  तथा  चार  भारतਂ  सरकार  इंत्यादिं  को  बन्द  करने  के  पहले  लिए

 गए  निर्णय  कतिपय  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अभिनिर्णयों  के  कारण  किसी  भी  मामले  को

 समायोजित  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 विवदण

 अनुकिम्पा  ओधोर  पर  निर्युविर्तमी  से  संबंधित  अभकेथਂ

 सरकारी  करमचारी  की  मृत्यु  होने  पंर  उनके  ऑश्चितों  को  अनुकम्पां  आर्धारਂ  पर  नियुक्ति  देने  से
 सम्बन्धित  विषय  पर  कामिक  विभाग  द्वॉरोंजारिी  अंनुदेर्श/ईल  अनुदेशों  की  मुख्य  कर्ते  निम्नलिखित

 है

 (1)  प्रयोज्यता

 आंटमे-हंस्यां  ढोरा  मुत्युं  संहिता
 सेंवांकाल  मरने  कले

 सरकारी  कर्मश्थांरी  के  पुत्र/पुल्िया/निकट

 सम्बन्धी  ।
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 कुछ  विशिष्ट  मामलों  बीमारी  के  आधार  पर  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  फमचारियों  के

 आश्रितों  को  भी  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  दी  जा  सकती  है  प  न्‍न्‍्तु  ऐसी  सेवानिवृत्ति  समूह  के

 पद  के  मामलों  में  35  वर्ष
 को  आयू  और  समूह  पदों  के  मामलों  में  57  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  से

 पूर्व  होनी  चाहिए  ।

 सरकारी  जो  पुरनेनियोजित  बल्कि  बढ़ाई  गई  सेवा  अवधि  के  दोरान  मरते  के

 पुत्रियां  या निकट  सम्बन्धी  ।

 (II)  सक्षम  प्राधिकारी

 मंत्रालय/विभाग  के  प्रशासन  प्रभारी  मंयुक्त  सचिव

 सम्बद्ध  एवं  अधीनस्थ  कार्यालय

 बनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  केवल  समूह  या  समूह  अंदों  पर  ही  की  जा

 सकती  ड़

 (IV)  ऐसी  नियुक्तियां  सीधी  भर्ती  कोटे  के  प्रति  की  जानी

 ऐसी  नियुक्तियां  केवल  तभी  की  जानी  चाहिए  जब  उम्मीदवार  संगत  भर्ती  नियमों  के

 अनुसार  हर  तरह  से  पद  के  लिए  पात्र  एवं  उपयुक्त  हो  ।

 जहां  परिवार  की  स्थिति  दीनहीन  समूह  पदों  या  अवर  श्रेणी  लिपिक  पद  पर

 नियुक्सि  के  लिए  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  शैक्षिक  योगग्यताओं  में  अस्थायी  तौर  पर  छूट
 दी  जा  सकती  ऐसी  छूट  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  अनुमत्य  है  इसके  बाद  किसी  छूट
 की  अनुमति  नहीं  होगी  और  इस  प्रकार  नियुक्त  व्यक्तियों  की  सेवाएਂ  समाप्त  की  जा  सकती

 हैं  ।

 किसी  विधवा  के  मामले  में  जिसे  समृह  पद  पर  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्त  किया
 जाता  उसे  अपेक्षित  शैक्षिक  योग्यताओं  में  छूट  दी  जाएगी  बशर्ते  कि  भर्ती  नियमों  में
 निर्धारित  अपेक्षित  शैक्षिक  योग्यताओं  के  बिना  भी  पद  का  कार्य  संतोषजनक  रूप  से

 दित  किए  जा  सकते  हों  ।

 ऐसे  परिवारों  के  मामले  में  जहां  पहले  से  ही  कोई  अन्य  कमाने  वाला  सदस्य  है  इन  तथ्यों

 की  सन्तुष्टि  करने  के  बाद  कि  आश्रितों  की  संख्या  सम्पत्ति  ओर  दायित्व  |  कमाऊ  सदस्य

 की  आय  और  उसके  दायित्व  और  यह  भी  कि  कमाऊ  सदस्य  मृत  सरकारी  कमंचारी  के

 परिवार  के  साथ  रहता  है  और  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  के  सहारे  का  कोई  अन्य  स्रोत  है

 या  नहीं  के  सम्बन्ध  में  रियायत  देना  न्‍्यायोचित  विभाग  के  सचिव  के  विशिष्ट

 मोदन  से  परिवार  के  किसी  अन्य  सदस्य  को  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  दी  जा  सकती

 है  ।

 (a)  संगत  भर्ती  नियमों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  किसी
 भी  पद  के  लिए  अपेक्षित  तकनीकी

 योग्यताओं  के  सम्बन्ध  में  किसी  छूट  की  अनुमति  नहीं  है  ।
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 (५)  सीमा  जिस  तक  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  को  जा  सकती  है

 सीधी  भर्ती  कोटे  में  होने  वाली  रिक्तियों  के  प्रति  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  की  जानी
 किसी  विशेष  अवसर  पर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों

 और  भूतपूर्व  सैनिक  व  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  ब्यक्तियों  के  लिए  कुल  आरक्षण  किसी  भी  समय

 उपलब्ध  रिक्तियों  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ।

 अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  निम्नलिखित  छूट  पर  की  जा  सकती  है  :-

 भर्ती  प्रक्रिया  अर्थात  कमं  चारी  चयन  आयोग  अथवा  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम
 या

 निर्धारित  आयु  प्तीमा  बशर्तें  कि  न्यूनतम  आयु  सीमा  14  वर्ष  से  कम  न  हो  ।

 शैक्षिक  योग्यताएं--पिछले  पृष्ठ  के  पैरा  4  में  दर्शाई  गयी  सीमा  तक  ।

 कामिक  विभाग  या  रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  सरप्लस  संल  से  मंजूरी  ।

 चयनात्मक  दृष्टिकोण

 (a)

 अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  करते  समय  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  प्रशासनिक  कार्य
 क्षमता  को  बनाए  रखने  के  लिए  अपेक्षित  शैक्षिक  एवं  तकनीकी  योग्यताओं  एवं  अनुभव
 वाले  व्यक्ति  ही  लिए  जाए  ।

 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  केवल  समूह  पद  ही  की

 मृत  सरकारी  कमंचारी  के  शैक्षिक  तोर  पर  योग्य  आश्रितों  को  समूह  में

 नियुक्ति  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  है  बशरतें  कि  रिक्तियां  उपलब्ध  हो  ।

 अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  इस  प्रकार  वितरित  की  जाए  कि  सहयोगी  एवं  क्षेत्रीय
 कार्यालयों  को  भी  इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  में  उचित  हिस्सा  प्राप्त  हो  ।

 अनुऊम्पा  आधार  पर  नियुक्तियों  के  लिए  अनुरोध  पर  अंतिम  निर्णय  लेते  समय  सरकारी
 कमंचारी  की  मृत्यु  क ेबाद  परिवार  को  प्राप्त  हुए  वित्तीय  लाभों  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जाए  ।  ये  लाभ  हैं--केन्द्रीय  सरकार  ग्रुप  बीमा  अव्रकाश  मृत  सरकारी
 क्रमंचारी  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खाता  में  पूर्व  के  तीन  वर्षो  के  दौरान  औसत  बकाया  के

 बराबर  अतिरिक्त  राशि  की  संशोधित  पारिवारिक  पेंशन  और  अनुग्रह  कोष  से

 जहां  भी  लागू  हो  ।

 (VIII)  अन्य  महत्वपूर्ण  बातें

 अनुकम्पा
 के  आधार  पर  नियुक्षितथों  क ेलिए  अनुरोध  पर  उन  मामलों  में  भी  विचार  किया  जा

 सकता  है  जहां  पर  कि  मृत्यु  बहुत  पहले  हो  चुकी  हो  ।  किन्तु  अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्ति  की  घारणा

 वृहत्त  रूप  से  उन  परिवारों  को  तात्कालिक  सहायता  प्रदान  करने  से  सम्बन्धित  है  जिन्होंने  अपना
 कोपाजंक  खो  दिया  है  ।  यह  भी  ध्यान  में  रखा  जाए  कि  इस  अवधि  के  दौरान  परिवार  ने  येन-केन
 प्रकारेण  अपना  कामकाज  चला  लिया  इस  प्रकार  के  मामलों  का  निर्णय  सचिव  स्तर  पर  किया
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 महाराष्ट्र  में  बन  तथा  खनिज  पदार्थों  पर  आधारित  एककं

 7392.  श्री  बापू  हरि  चोरे  :  क्‍या  प्रधानभन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  क ेआदिवासी  तथा  पिछड़े  विशेष  रूप  से  धुले  जिले  में  वन तथा  खनिज

 पदार्थों  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  की  बड़ी  गु  जाइश  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  उद्योगपतियों  को आकर्षित  करने  के  लिए  चालू  पंचवर्षीय  योजना
 दौरान  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  पो०  जे०  ओर  संसाधन  आधारित
 ओऔद्योगीक रण  को  प्रायः  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  जो  किसी  जिले  अथवा  क्षेत्र  विशेष
 के  आद्योगीकरण  के  लिए  मुख्यतया  उत्तरदायी  होती  महाराष्ट्र  सहित  अनेक  राज्य  सरकारें  पिछड़े
 क्षेत्रों  क ेऔद्योगीक रण  के  लिए  विभिन्‍न  प्रोौश्सहन  व  रिंयायतें  देती  इसके  अलावा  केन्द्र  सरकार  ने
 उद्योगों  छितराव  के  लिए  चुनिन्दा  केन्द्रों  मे ंआधारभूत  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  विकास
 केन्द्र  योजना  आरम्भ  की  इस  योजना  के  राज्य  के  विकास  केन्द्रों  में  महाराष्ट्र  में  घुले  को  चुना
 गया  है  जिसे  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवाध  के  दौरान  विकसित  किया  जाना  है  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगमਂ  लिसिटेड  द्वारा  प्रदर्शनियों  में  हिस्सा  लेना

 7393.  श्री  विश्व  नाथ  शर्मा  :  कया  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 कणा  राष्ट्रीय  लघू  उचश्चीग  निगम  द्वारा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  निर्यात  को  बढ़ावा  देने
 के  उद्देश्य  से  विदेशों  में  प्रदरशैभियों  हिस्सा  लिंपाਂ  और

 यदि  तो  इसके  द्वारा  पिछंले  दो  वर्षो  में  प्राप्त  परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  जे०  :  हाँ  ।

 त
 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  विदेशों  में  प्र-शेनियों  में  हिस्सा  लेने  से  विदेशी

 बाजारों  में  लघु  उद्योग  उत्पादों/परियोज॑नार्जी
 के  नियरति  को  बढ़ाने  में  निरन्तर  सहायता  मिली  नर्यात

 प्रत्येक  वर्ष  निरन्तर  एवं  संगंत  रूप  से  बढ़  रहां  1990-91  के  दौरान  निर्यात  कारोबार  6  67  करोड़
 रुपये  का  थीं  और  1991-92  में  यह  ।।  करोड़  रुपये  हो

 ]

 विदेशी  पू  जो  निवेशकों  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपंकशों  के  शेयरों  का  आंधंष्टन

 7394.  प्रो०  के०  बोी०  थासस  :

 ओऔ  गरूदासं  कासत  :  क्या  प्रधोोनर्सज्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  21  1992  के  एक्सभ्रोसਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार
 जनिके  क्षेत्र की  कंम्पनियों  के

 शेयरों
 को  सरकार  का  निवेश  कम  करने  की  नीति  के  अस्तर्गत  चिदेशी

 निवेशकों  को  बेचे  जानें  की  संम्भाव॑नी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?
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 उकोस  संत्ररलयय  में  राज्य  मंडी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के

 क्दिशी  निषेशकों  को  जाने.क़े  बारे;में  न्रीति  प्तस्वक्नी  कोई  लिर्णय नहीं  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नाफथा  क्रेकर  काम्पलेक्स  की  डाउन  स्ट्रोम  परियोजना

 7395.  श्री  ध्मभिक्षम  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नाफ्था  क्रेकर  काम्पलेक्स  तथा  डाउन  स्ट्रीम  पर्योजना  के  निर्माण  के  लिए  हाल
 ही  में  किसी  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  नहीं  ।

 मस्त  ही  नहीं  उठता  ।

 अम्बेडकर  आवास  बोजना  के  अन्तर्गत  विधवाओं  को  फ्लेटों  का  आवंटन

 739  £.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयुक्त  के  पास  अम्बेडकर  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  विधवाओं  को  फ्लैट  आवंटित
 करने  सम्बन्धी  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  और

 उन्हें  ये  फ्लैट  कब  तक  आवंटित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  म्रंग्रास्रम़  में  सज्य  मंत्री  किक्लात  प्राफ़िक्रण ते
 सुञ्नित्:किया  है  कि  अम्बेडकर  आकस  प्रोजन्ा  के  अंतग्रंत  ब्िप्नवाज्नों  को  आज्रंटित  म्रम्बन्प्री
 लम्स्रित  आत्लेड़नों  का  कोई  पृथक  स्सकिर्डे-नहीं  गरग्मा  है  .।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  पंजीक़ुत/पूंजीकृत  किए  जाने  वाले  सभ्नी  20,000  व्यक्तियों  को
 1994-95  तक़  फ्लैट  भ्राबंटित  जिए  जाते  की  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  199  2-93  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  योजना  व्यय

 7397.  श्री  संततोथ  कुमार  गंगवार  :  क्या  योजना  और  कार्यकरम  कार्यास्थक्न  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1992-93  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  योजना  व्यय  कितना

 क्या  यह  राष्ट्रीय  औसत  व्यय  के  बराबर  और

 यदि  तो  इसे  राष्ट्रेक  भौसत-के  स्तर  परःलाने  हेतु#या  कार्यवाही  की  जा  रही
 सोजना  और  क्रा्रंडम़  क्रार्माीज़मन  अंग के  सका  मंत्री  एड़०  ख़सर०  :

 ओर  373  रु०  के  अखिल  भ्ारतीय  औसत  के  मुकाबले  उत्तर  प्रदेश  का  I  2-93  के  लिए
 व्यक्ति  योजना  परिब्यय  278  र०
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 एक  राज्य  का  प्रतिव्यक्ति  परिव्यय/व्यय ,  राज्य  संसाधनों  तथा  केन्द्रीय  सहायता/कैन्द्रीय
 समर्थन  को  मिलाकर  समग्र  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  विभिन्न  स्कीमों/परियोजनाओं
 कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  संसाधनों  के  अम्तरण  के  जरिए  केन्द्र  राज्य  सरकार  को  प्रति  व्यक्ति  परिव्यय
 ब्यय  बढ़ाने  में  सहायता  प्रदान  करती  राज्य  योजना  के  लिए  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  आवंटन  में

 (i)  जनसंख्या  (1)  प्रति  व्यक्ति  (iii)  विशेष  समस्याओं  आदि  के  मानदण्ड  को  महत्व  दिया  जाता

 ]
 परिषार  पेंशन  ओर  आवधिक  लाभों  का  भुगतान

 7398.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  परिवार  पेंशन  की  मंजूरी  और  आवधिक  लाभों  के  भुगतान  में  असामान्य  रूप  से  देरी

 हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  आखिरी  कार्य  दिवस  को  पेंशन  का  भुगतान  सुनिश्चित
 करने  और  अगले  तीन  महीनों  में  आवधिक  लाभों  को  तय  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  23  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  इन  डिसीजन
 आन  फेमिली  पेंशनਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागंरेट  :  और

 हस  विषय  से  सम्बन्धित  नियमों  तथा  अनुदेशों  में  उन  सरकारी  जिनकी  मृत्यु  सेवा  के

 दौरान  अथवा  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌  होती  के  परिवारों  को  कुटुम्ब  पेंशन  की  शीघ्र  मंजूरी  के  लिए

 विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  ।  नियमों  में  पेंशन  की  मंजरी  के  समय  ही  कुट॒म्ब  पेंशन  की  हकदारी

 को  भी  नोट  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ताकि  कठिनाइयों  से  बचा  जा  कुटुम्ब  पेंशन  की  मंजूरी

 विकेन्दीकृत  आधार  पर  कायें  करतौ  है  तथा  शिकायतों  के  शीघ्र  निवारण  के  लिए  अनुदेश  विद्यमान  हैं  ।

 कुटुम्ब  पेंशन  आगामी  मास  के  प्रथम  कार्य  दिवस  में  भुगतान  के  लिए  देय  हो  जाती  है  तथा  बेंकों

 के  माध्यम  से  भुगतान  पाने  वालों  के  मामले  में  मास  के  अन्तिम  कार्य  दिवस  को  उनके  रातों  में  डाल  दी

 जाती

 और  दिनांक  23-7-91  को  एक्सप्रेसਂ  में  उल्लिखित  परिवार  पेंशन  के  दो

 मामले  दर-संचार  विभाग  तथा  सिविल  विमानन  विभाग  से  सम्बन्धित  जिनसे  शिकायतों  की  शीघ्म

 जांच  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 जेतन  का  भुणतान  स  किया  जाना

 7399:  भोहम्मद  अली  अशरफ  फातमो
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कामगरों  को  निर्धारित  वेतन  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  शिकायतें

 -  प्राप्त
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षत्रवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पथन  सिह  :  से  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने

 वाले  अनुसूचित  नियोजनों  के  बारे  में  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  अधीन  मजदूरी  का  निर्धारण

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकारों  के  नोटिस  में  जब  भी  कभी  किसी  प्रकार  के  उल्लंघन

 की  बात  आती  है  तो  स्यूनतम  मजदूरी  1948  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  उपयुक्त  कार्रवाई
 की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  त्रिपक्षीय  निकायों  जंसे  भारतीय  श्रम

 राज्य  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  आदि  के  माध्यम  से  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम के  प्रावधानों
 को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  राज्य  समकारों  पर  जोर  डालती  रही  है  ।

 मनन

 दिललो  के  लिए  सास्टर  प्लान

 7400.  क्रो  गोपोनाथ  गणपति  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  लिए  संशोधित  मास्टर  प्लान  में  क्या-क्या  व्यवस्था  की  गई

 संशोधित  मास्टर  प्लान  किस  वर्ष  से  लागू  किया

 संशोधित  मास्टर  प्लान  कितनी  अवधि  के  लिए  बनाया  गया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  दिल्ली  के  लिए
 संशोधित  वृहद्‌  योजना  बृहद  योजना  2001)  1-8-90)  से  लागू  की  गई  शहर  के  विकास

 के  सभी  पहलुओं  को  वस्तुतः  शामिल  करते  हुए  समन्व्रित  नीतियों  का  एक  सेट  है  योजना  का  कोईअन्तिम
 वर्ष  नहीं  है  बहद्‌  योजना  के  सन्दभे  में  वर्ष  2001  तक  की  भू-उपयोग  जनसंख्या  संबंधी

 प्रक्षेपण  और  अघसंरचना  आवश्यकताए  शामिल  हैं  ।

 रुग्ण  ए  ककों  में  अनिवासी  भारतोयों  हारा  निवेश

 7491.  भरी  ए०  चाहसे  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनिवासी  भारतीयों  तथा  अन्य  विदेशी  निवेशकों  को  औद्योगिक
 ओर  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  के  पास  पंजीकृत  करना  औद्योगिक  एककों  में  निवेश  के  लिए  विशेष  रियायतें

 देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  रार्ज्ई  मंत्रो  पी०  जे०  :  से  नयी  औद्योगिक  नीति  के

 अधीन  प्रत्यक्ष  विदेशी  निविश  तथा  एन०  आर०आई०  व  ओवरसीज  कारपोरेट  निकायों  द्वारा  जो

 प्रघानतया  उनके  स्वामित्व  में  क्री  अनुमति  दे  दी  जाती  बशर्ते  कि  प्रस्ताव  विनिरदिष्ट

 दण्डो ंके  अनुरूप  हो  ।  जिन  प्रस्तावों  पर  सरकार  का  अनुमोदन  आवश्यक  होता  है  उन्हें  नीतिगत  मार्गंदर्शी

 सिद्धांतों  के  अनुसार  प्रत्येक  मामले  के  गुणदोष  के  आधार  पर  अनुमति  दे  दी  जाती  है  रुग्ण  एककों  के
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 कान  नमन  नमन  नकनकननीविययनननननन  ५७५५3  ++तनतनत६  खशख

 पुनरुम्जीवन  के  लिए  प्रत्यक्ष  शी  निवेश  तथा  एन०  आर०  आई०  द्वारा  निब्रेश.के  प्रस्तावों  पर

 भूतिपूवंक  विचार  किया  जाता  है  |  हु

 पश्चिम  बंगाल  के  सामाजिक  संगठनों  अनुदान

 7402.  श्री  सत्ययोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करद्रेंगे कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौह्मन  जिला  प्िदनापुर  ्रश्थिम  बंगाल  के  सामाजिक  संगठतों  को
 द्वारा  कितनी  राशि  दी

 क्या  सरकार  को  इन  संगठनों  द्वारा  राशि  के  दुरुपयोग  करने  सम्बन्धौ  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कारंबाई  की  गई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०
 :  लोक  कार्यक्रम  तथा

 ग्रामीण  प्रोद्योगिकी  विकास  परिषद  द्वारा  फ़श्चिम  बंगाल  के  मिदनापु्र  जिले  के  विभिन्‍न

 सेवी  संगठनों  को  1991-92  के  द्रोरान  विभिल्न  गरीडी  क्रम्ूलन  प्रोबताब्रों  के  अ#भ्तप्त  1,21,  5,924
 रुपये  की  घनराणशि  रिलीज  की  गई  है

 कापार्ट  को  इन  संगठनों  द्वारा  निधियों  का  दुरुपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें

 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  '

 गो  प्रपन  नहीं  उठता  ।

 कोल  इण्डिया  लिसिटेड  का  एण्ड  करी  सिस्टमਂ

 7403.  हा०  सुधीर  शाय  :

 श्री  ताराचन्य  खच्हेलवाल  :

 क्षीमतो  भावना  चिल्ललिया  :

 श्री  आर०  धनषकोंडो  आदित्यम  :

 श्री  डझरि  सिह  चावड़ा  :

 श्री  सी०  शयीनिवासन  :

 श्रीमती  वीपिका  एच०  टोपीवाला  :

 श्री  विलीप  भाई  संघानो  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 वया  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  1991  से  कैडी
 सक्रीय  आुरू  को

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रणाली  के  आरम्भ  होने  के  पश्चात्‌  कोयले  की  आपूति  में  सुधार  हा
 क्‍या  सभी  ताप  विद्यूत  केन्द्रों  हेतु  श्वंयुक्त  बरसूले  क्री  ऋष्ी  शुरूक्ी  गर  और  अगर

 नहीं  तो  उसके  कणा  कारण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  मथवा  उठाए  ज्मने  का  बचाय्हे  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  बो०  :  कोल  इण्डिया  लि०त़द्या  उसछो
 सहायक  कभ्पनियां  त  सरकार  के  निर्देशों  के  अनुसार  द्विनांक  01991  से  चिश्रत  क्षेत्रों  के

 एण्ड  केरीਂ  योजना  क्रियान्वित  कर  रही  हैं  ।  यह  सत्प्रेषज़त्रक  ढंग  से  क्ाम्न॑  ऋर  रही
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 वी  सीन  91 --+-  ला  नम  -----+--+

 हां  ।  कोल  इंडिया  लि०  के  स्रोतों  से
 विद्युत  उपयोगिता  क्षेत्रों को  9]  से

 औसतन  की  अवधि  के  दोरान  9.37  मि०  टन  म  एवज  में  अक्तूबर  से  एजेंसी  के

 दोरान  औसतन  मि०  गन  कोयले  का  मासिक  प्रेषण  किया

 से  सरकार  द्वारा  लिएं  गए  निर्णय  के  अनुसार  तमूने  की  कारंबाई  एक  स्वतंत्र  एजेंसी
 द्वरा  लदान  स्थल  कोयला  नियंत्रक  के  संगठन  की  देश्वरेख  तथा  नियंत्रण  के  अधीन  की  जाने
 इस  मि्णय  के  क्रियान्वि्त  होने  तक  विद्यमान  संयुक्त  नमूना  लेने  की  व्यवस्था  को  जारी  रखा

 ]

 बिहार  में  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  का  पु्नानर्माण

 7404.  शो  राजेश  कुमार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिह्ार  सरकार  ने  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  मकानों  के  पुर्नर्माण  के  लिए  वर्ष  के  में

 स्वीकृत  घनराशि  का  उपयोग  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍यों  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मकानों  के  निर्माण  ओर  धनराशि  के  समुचित  उपयोग  के  लिए
 निर्धारित  समय-सीमा  के  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिंकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  रे  राहत  व्यय  के
 वित्त  पोषण  की  वर्तमान  योजना  के  अन्‍्तगंत  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  752  केन्द्रीय  अंशदान  ओर  25  का
 राज्य  अंशदान  के  साथ  आपदा  राहत  कोष  का  सर्जन  किया  गया  है  ।  बिहार  के  लिए  35  करोड  रुपये  का
 आपदा  राहतें  कॉंष  मर्दवार  अधिकतम  व्यय  सीमा  का  निर्धारण  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 वर्ष  वर्ष  के  दौराने  आपदा  राहत  कोष के  प्रति  केन्द्र  सरकार  ने  26.25  करोड़  रुपये  रिलीज
 किए  वर्ष  नहीं  किए  के  दौरान  बिहार  सरकार  द्वारा  आपदा  राहत  कोष  स  विभिन्‍न  म॒दों  पर  व्यय
 के  ब्यौरे  सूचित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 ]
 भविष्य  निधि  को  अवायगोी  न  करने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के उपक्रम

 7405.  ओ  बसुदेव  आचार्य  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  भविष्य  निधि  की  अदायगी  न  करने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अस  मंत्रायय  में  उंपमंत्रो  पबन  सिह  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 २६कस्लरे
 परियो्र्स

 के  लिए
 धन

 भहारष्ट्र'को  पथ्टअअन्डोरे  परियोजनी के  लिए

 7406.  भी  बिलासराव  नांगनाथराव  गू  डेवार  :
 कया  योजना

 और  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री

 यह बताने की क्ृपी करेंगे कि : 76
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  योजना  आयोग  को  पटबन्डारे  को  जल्दी  पूरा  करने
 के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  पर  अपनी  स्वीक्वति  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  कब  तक  दे  दो  जाएगी  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 जा  Au

 राज्य  के  प्रस्ताव  के  महाराष्ट्र  का  70.61  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  शसचाई  के
 अन्तगंत  लाने  का  अन्तिम  लक्ष्य  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  4620  करोड़  र०  के  निवेश  से
 1962  में  अनुमानित  सिंचाई  के  लगभग  50%  संभावित  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  4800
 करोड़  रु०  की  शेष  लागत  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  प्रतिवर्ष  3(0-350  करोड़  रु०  परिव्यय  की
 व्यवस्था  करती  है  ।  प्रस्ताव  के  अनुसार  सावंजनिक  ऋण  जैसी  वेकल्पि  व्यवस्थामों  के  जरिए  संसाधनों  को
 बढ़ाना  जरूरी  हो  गया  ।  महाराष्ट्र  सरकार  के  अनुसार  750  करोड़  रु०  की  न्यूनतम  राशि  को  आठवीं
 योजना  के  दोरान  बढ़ाना  होगा  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  आगे  नौवीं  योजना  के  दोरान  1  500  करोड़  रु०
 या  ऐसी  अतिरिक्त  व्यवस्था  के  लिए  प्रयास  करने  होंगे  ।

 ॥

 और  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  दोनों  के लिए  बाजार  ऋण  कार्यक्रम  हेतु  कुल  निवेश
 योग्य  संसाधन  सीमित  चू  कि  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्रक  यूनिटों  क ेआमेलन  के  लिए  भी  बाजार  प्रति
 रोध  शक्ति  बढ़  रही  थी  अतः  राज्य  सावं  जनिक  क्ष त्रक  यूनिटों  एस  को  शामिल  करने  के  लिए
 स्कीम  का  विस्तार  करना  कठिन  हो  गया  यदि  एक  क्षेत्र  एवं  परियोजना  विशेष  जो

 वृद्धि  को  स्थिर  कर  शुरू  को  जा  सकती  और  बांडों  को  जारी  करने  की  मांग  की  जांच  की  जा
 सकती  है  ।

 असेनिक  और  रक्षा  पेंशनभोगियों  को  पेंशन  में  असमानता

 7407.  क्री  सी०  पो०  मुबालगिरियप्पा  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असनिक  पेंशनभोगियों  और  रक्षा  पेंशनभोगियों  की  पेंशन  निर्धारण  में  को असमानता

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  1  1986  से  पहले  सेवानिवृत्त  हुए  असैनिक  और  रक्षा  कर्मचारियों  की  पेंशन

 में  समानता  लाने  की  कोई  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 और  केन्द्रीय  सरकार  के  सिविल  कमंचारियों  पर  लागू  होने  वाले  पेंशन  नियमों  ओर  सशस्त्र  सेना  के
 कार्भिकों  को  पेंशन  सम्बन्धी  प्रसुविधाओं  को  नियमित  करने  वाले  नियमों  में  कुछ  आधारभूत  भिन्‍नताएਂ
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 विद्यमान  मोटे  तोर  पर  यह  भिन्‍नताएਂ  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पेंशन  के  लिए  पाश्नता  :

 अधिकारी  रेक  के  नीचे  के  सशस्त्र  सेना  के  का्मिकों  के  मामले  में  सैनिक  पेंशन  अजित  करने  के
 लिए  कम  से  कम  15  वर्ष  की  अहंक  सेवा  अनिवाय  होती  कमीशन  अफसरों  के  मामले  में  यह  अवधि
 20  वर्ष  निर्धारित  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  सिविल  कमंचारियों  का  सम्बन्ध  है  वह  अपनी

 निवत्ति  पर  मासिक  पशन  के  लिए  पात्र  होते  हैं  बशर्तें  कि उनकी  कम  से  कम  10  साल  की  अहेंक  सेवा

 हो  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  सिविल  कमंचारी  तब  तक  पेंशन  अजित  करने  के  लिए  स्वैच्छिक  रूप  से

 सेवानिवृत्त  नहीं  हो सकता  जब  तक  की  उसकी  20  साल  की  अहंक  सेवा  न  हो  ।

 (ii)  पेंशम  के  लिए  लो  जाने  वालो  परिसब्धियां  :

 अधिकाएी  रैंक  से  नीचे  के  सशस्त्र  सेना  के  कार्मिकों  के;मामले  में  उस  रेंक  के अधिकतम  वेतनमान
 की  परिलब्धियों  केਂ  जिन  पर  ऐसा  कोई  कर्मंबारी  सेवानिवृत्त  होता  है  पेंशन  की  गणना  की  जाती
 है  और  इसके  लिए  उप्त  कमंचारी  द्वारा  सेवानिवृत्ति  के  समय  वास्तव  में  जो  वेतन  वहु  लेता  था
 उसकी  गणना  नहीं  की  जांती  केवल  शर्ते  यह  है  कि  कमंचारी  उसी  रेंक  में  10  मद्दीने  अथवा  उससे  अधिक

 अवधि  के  लिए  कार्यरत  रहा  हो  ।  1-1-86  से  पहले  कमीशन  अफसरों  के  मामले  में  वही  कार्य  प्रणाली

 लागू  थी  ।  परन्तु  1-1-86  तथा  उससे  आगे  कमीशन  अफसरों  पर  भी  वही  कार्य  प्रणाली  लागू  की  जाने
 लगी  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  सिविल  कमंचारियों  पर  लागू  होती  थी  जिनके  मामले  में  सेवानिवृत्ति  से

 पहले  के  10  महीने  की  अहंक  सेवा  के  दौरान  ली  जाने  वाली  वास्सबिक  परिलब्धियों  को  ध्यान  में  रखकर
 पेंशन  की  गणना  की  जाती  है  ।

 (iii)  महूुँक  सेवा  :

 सशस्त्र  सेनाओं  में  जल्द  सेवानिवृत्ति  की  कार्य  प्र  के  कारण  उनकी  पेंशन  के  लिए  अहंक  सेवा
 की  गणना  करने  के  लिए  सेवा  में  वेटेज  प्रदान  करने  की  एक  निर्धारित  प्रक्रिया  विद्यमान  अधिकारी
 रैंक  के  नीचे  के  काभिकों  के  मामले  में  यह  अवधि  समान  रूप  से  सभी  के  लिए  5  वर्ष  कमीशन  अफसरों
 के  मामले  में  यह  अवधि  रैंक  अनुसार  3  से  9  वर्ष  तक  की  है  ।  सिविल  कर्मचारियों  के  मामले  में  ऐसी  कोई
 प्रक्रिया  विद्यमान  नहीं

 (iv)  पेंशन  को  गणना  करने  के  लिए  फाम्‌ ला  :

 उपरोक्त  (i)  से  (iii)  तक  में  उल्लिखित  नियमों  में  भिन्‍मता  होने  पर  भी  सशस्त्र  सेनाओं  के

 चारियों  तथा  सिविल  कमंचारिमों  की  पेंशन  की  गणना  करने  का  फामू ला  एक  ही  तरह  का  33
 अथवा  उससे  अधिक  वर्षों  की  पूरी  अहंक  सेवा  के  लिए  गणनीय  परिलब्धियों  का  50  प्रतिशत  के  बराबर
 पेंशन  होती  है  ।  उन  कमंचारियों  मामले  में  जिन्होंने  33  वर्ष  से  तो  कम  सेवा  की  है  परन्तु  उपरोक्त  मद
 संख्या  (i)  में  उल्लिखित  के  अनुसार  पेंशन  के  लिए  पात्र  बनने  द्वेतु  न्यूनतम  अपेक्षित  अवधि  से  कम  सेवा
 न  की  उसकी  पेंशन  की  राशि  को  यथा-अनुपात  कम  कर  दिया  जाता  है  ।

 (५)  पेंशन  का  सरांशोकरण  :

 अधिकारी  रौंक  से  नीचे  के  सशस्त्र  सेना  के  कार्मिकों  के  मामले  में  कामिक  अपनी  पेंशन  की  राशि

 के  45  प्रतिशत  का  सरांशीकरण  करा  सकते  कमीशन  अफसरों  के  मामले  संराशीकृत  की  जाने  वाली

 राशि  पेंशन  का  43  प्रतिशत  होती  सिविल  पेंशनमोगियों  के  मामले  में  संराशीकृत  किए  जाते  बाला
 पेंशन का  भाग  केवल  1/3  होता  है  ।

 ११
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 हां  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  समान  रेक  समान  पेंशनਂ  की  मांग  पर  रक्षा  मंत्री  की  अध्यक्षता  में

 एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  हाल  ही  में  विचार  कियां  गया  था  ।  इंस  समिति  में  कुछे  सांसदों
 तथा  सशस्त्र  सेना  के  कुछ  सेवानिंवेत्त  कामिकों  को  भी  सहयीजिंत  किया  गया  संमिति  की  सिफीरिशी
 के  आधार  पर  सरकार  ने  उन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  जो  1-1-86  से  पहले  सेवीनिववृत्त  हुए  थे  उन्हें  पैंशेन  में

 एकमुश्त  वेतन  वृद्धि  मंजर  करने  की  घोषणा  की  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  16-3-1992
 को  जारी  किए  गए  आदेशों  की  एक  प्रति  संसद  के  पुस्तकालंय  को  भी  पृष्ठांकिंत  कर  दी  गई  है  ।  भूतपुंवे
 सैनिकों  को  पेंशन  में  एकमुश्त  वृद्धि  जिने  कारणों  के  आधार  पर  मंजूर  की  गई  है  वे  कारंण  सिंविंल  पेंशने
 भोगियों  के  पेंशन  वृद्धि  के  मामले  में  आधार  नहीं  माने  जा  सकते  |

 विल्लो  में  अनधिकृत  कलोनियां

 7408.  थी  अवेतार  सिह  मडानो  :

 शो  एसे०  एन०  वेकोरियों  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 दिल्‍ली  में  शहरीकैत  पुनर्वास  अधिकृत  ओर  अनाधिकृत  कालोनियों  की
 अलग  संख्यों  किंतनी  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 फाहटें  प्रोडर  कर्लेप्क्केमे

 7409.  श्रो  मंगाघरा  सानोपल्लो  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  के  निकट  कलपक्कम  में  स्थित  फास्ट  भारतीय  फांहंट  ब्रॉंडेर  रिएक्टेर
 कार्यक्रम  बी०  सफल  नहीं  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इसको  अधिष्ठाफ्ति  किएं  जाने  के  पश्चांत  प्रतिवर्ष
 कितनी  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 फास्ट  ब्रीडर  टैस्ट  रिएक्टर  जैसांकि  नाम  से  जाहिर  अनुभव  हासिल  करने  ओर  फ़ास्ट  ब्रीडर  पर
 आधारित  विजलीघरों  का  निर्माण  करने  हेतु  प्रौद्योगिकी  स्थापित  करने  के  लिए  इस  देश  में  तैयार  किया
 गया  पहला  पूर्ण  स्तरीय  फास्ट  रिएक्टर  यह  रिएक्टरे  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  और

 शक्ति  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  परीक्षण  आधार  के  रूप  में  काम  करता  है  ।  यह  फास्ट  ब्रीडर  कार्यक्रम
 के  अन्तंगंत  इष्टतम  ई  घन  चक्र  स्थापित  करने  के  लिए  भी  तथा  ऊध्मों  को  दूर  करने  के  वास्ते  और

 यम  ऊष्मा  विनियामकों  और  भाष  जभित्रों  जैसे  उपस्करों  में  सोडियम  का  इस्तेंमाल  करने  के  वास्ते
 प्रौधोंगिकी  अपने  ही  देश  में  तैयार  करने  के  लिए  भी  काम  करेंता  है  ये  सभी  लक्ष्य  बड़े  पैमाने  पर  हासिल
 कर  लिए  गए  हैं  ओर  ई  धन  तथा  अन्य  उप  प्र  णाछियों  के  सम्बन्ध  में  परौक्षेणं  जारी  हैं  ।  टैस्ट  रिएक्टर  की
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 स्थापना  से  भारत  फास्ट  रिएक्टर  प्रौद्योगिकी  के  मजबूत  आधार  स्थापित  करने  वाले  देशों  में  से

 एक  देश  हो  गया  है  ।

 यद्यपि  इस  कार्यक्रम  में  विविध  मुख्यतः  सातवें  दशक  के  उत्तराद्ध  में  फ्रांस  द्वारा

 सहायता  मिलना  बन्द  हो  जाने  और  नई  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  ठोस  आधारभूत  सुविधाओं  की
 की  वजह  से  देरी  वैज्ञानिकों  और  अभियंताओं  ने  इस  चुनोती  को  स्वीकार  किया  और  सिद्ध
 कर  दिया  कि  वे  नवीन  प्रक्रिया  बना  लेंगे  और  समस्याओं  को  दूर  कर  इस  रिएक्टर  के  लिए
 इड  ईंधन  का  विकास  करवा  अपने  आप-में  छुक  उपलब्धि.है  ।  पिछले  वर्ष  इस  रिएक्टर  के  परिचालन  से

 प्राप्त  अनुभव  ने  यह  दिया  गया  कि  ऐसी  प्रौद्योगिकी  को  विकुसित  करने  के  लिए  जोकि  भविष्य  में

 देंय  यह  ठोस  निवेश  यह  केवल  एक  टेस्ट  रिएक्टर  है  और  विद्युत  उत्पादन  के  वास्ते  न्यूक्लियर  से
 लेकर  भाष  पैदा  करने  तक  की  सभी  अवस्थितियों  के  लिए  प्रोक्केमिकी  तंयार  करने  के  काम  के  लिए  है  ।

 यह  रिएक्टर  अब  मेगावाट  विद्युत  स्तर  पर  चलाया  गया  है  और  8  मेगावाट  तक  के  उक्रिद्युत़॒.स्तर  पर
 चलाने  की  अनुमत्ति  ली  ज़ा  चुकी  विद्य्‌ त  स्तर  को  और  बढ़ाने  से  जनित्र  के  माध्यम  से  थोड़ी  मात्रा  में

 बिजली  का  उत्पादन  किया  जाना  स्थापित  हो  जाएगा  ।  इस  रिएक्टर  ने  अभी  तक  वैद्य त  ऊर्जा  का

 दन  नहीं  किया  है  ।  15  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  का  निर्धारण  केवल  प्रणाली  को  कारगर  सिद्ध  करने  के

 लिए  किया  गया  वाणिज्यिक  और  लगातार  ऊर्जा  स्रोत  के  लिए  नहीं  ।

 ]
 कक्षिण्ी  धुल  अभिग्रान

 7410.  श्री  सुरेशानस्द  स्वामी  :  कया  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  छा  करके  कि  :

 कड़िबधों  प्रुव  के  लिए  अब.तक  क्रिक्ते  अनुस  धान  ब्श्मिप्ताज्  कल  भेजे  ग़ए  हैं  और  उनकी  मुख्य
 उपकब्षिधयां  क्‍या-नबा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1992  के  दौरान  कोई  नया  अनुसंधान  अभियपन्‍न  दक्न  ेकते छा
 और

 यद्वि  तो.इसके  मुक्य  उड़  श्य  क्या-क्या  हैं  और  इस  दल  को  कब  तक  भेजने  क्यीज्लंभावना

 है

 काभिक  लोक़  पझ्िकायत  पेंशन  मंज़ाल्लय  में  रफ़्य  मंत्री  मार्गरेट  :  ने
 अब  तक  अंटाकंटिक  को  11  वैज्ञानिक  अनुसंधान  अभियान  भेजने  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  की  परन्तु  दक्षिण

 ध्रुव  जोकि  अंटाकंटिक  में  हमारे  प्रचालन  क्षेत्र  से  3000  कि०मी०  से  भी  अधिक  दूर  कोई  भी
 अभियान  दल  नहीं  भेजा  गया  इन  अभियानों  की  उपलब्धियों  का  सारांश  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 जी  शीमान्‌  ।

 da)  12a  ख़क्षिकाल  के  हसुख  कहे एस  तब  भरिप्ताओं  अर्र्तत्‌  ब्राकुमफ़लीय  क्लिन  और

 भ्रूबुमबकऋता  क्रोर  समुद्रविज्ञान  और

 पर्यावरणीय  शारीरिकी  में  विभिन्‍न  अध्ययनों  को  जारी  रखने  के  अतिरिक्त  भारतीय  केन्द्र  मेत्ी  ओर
 वहां  की  विभिन्‍्त  सुविधाओं  का  रख-र  श्लात़्  करना,होगा  इसके  अतिरिक्त  इस  अभियान  के  एक  नए  दल  को
 वर्तमान  शीतकालीन  कार्भिकों  के  स्थान  पर  स्थानांतरित  कर  द्विया  इस  अभियान  को

 1992  में  भेजा  जाएगा  ।
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 विवरण

 अ  टाकंटिक  अभियानों  को  उपलब्धियां

 भूलि  विज्ञान

 1.  भूविज्ञान
 *क  अटाकेटिक  में  समस्त  श्रिमाचर  पर्वतऋंखलाओं  और  वोल्थाट  प्रदेशों  क॑ लगभग

 10,000  वर्ग  कि०मी०  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया

 कक  इस  प्रदेश  का  प्रा  भूवैज्ञानिक  मानचित्र  उपलब्ध

 ककके  प्रयोगशाला  विश्लेषण  के  लिए  कई  चट्टानों  के  नमूने  एकत्र  किए  गए  ।

 2.  भूमौतिकी
 #  श्रिमाचार  और  पीटरमन  पर्वतऋंखलाओं  का  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया

 कक  गुरूत्वविश्लेषण  ओर  भूरासायन  के  लिए  चट्टानों  के  नमूने.एकत्र  किए  गए  हैं  ।

 3.  भूचुस्थकत्व

 पृथ्वी  के  चुम्बकीय  क्षेत्र  का  अध्ययन  और  चुम्बकीय  प्राचलों  की  लगातार  रिकार्डिग  ।

 4.  स्थलाकृतिक  सर्वेक्षण

 श्रिमाचार  पर्वतऋंखलाओं  में  कई  स्थानों  पर  भूगणितीय  नियन्त्रण  बिन्दुओं  की  स्थापना

 की  गई  है  और  श्रिमाचार  पवंतऋंखलाओं  का  स्थलाकृतिक  मानचित्रण  किया  गया  ।

 वायुमण्डलोय  विशाम

 #  .  सौसमवैज्ञानिक  प्राचलों  का  संग्रह  और  ओजोन  होल  परिषटना  अध्ययन  ।

 कम  संभार  कार्मिकों  की  सहायता  के  लिए  मौसम  वेज्ञानिक  आंकड़े  और  शिविर  सुविधाओं
 की  स्थापना  ।

 ककेक  ग्रहीय  सीमा  परत  का  अध्ययन  और  ट्रंस  गैसों  के  विश्लेषण  के  लिए  वायु  नमूनों  का

 संग्रह  ।

 के  अ  टार्कंटिक  को  जाते  हुए  मार्ग  में  समुद्रवैज्ञानिक  आंकड़ों  का  संग्रह  ।

 कक  मैत्रो  केन्द्र  क ेनिकटवर्ती  झीलों  से  एकत्र  किए  गए  नमूनों  का  अध्ययन  ।

 ककेके  जीवन  के  पुरातन  रूपों  के  अस्तित्व  को  समझने  के  लिए  नीली  हरी  शैवाल  को  जोड़ते

 हुए  नाइट्रोजन  का  अध्ययन  ओर  शंवाल  संग्रह  ।

 पर्यावरणोष  शारीरिकी
 मौसम  के  शीतकाल  और  एकाकी  परिस्थितियों  में  माननीय  उप्पपचय  और  मनोदशाओं

 का  अध्ययन  ।  भारत  में  चरम  दशाओं  के  लिए  आंकड़ों  का  प्रयोग  में  लाना  उपयोगी
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 प्र  वोय  उद्यान  कृषि

 मैत्री  में  पादपगृह  की  स्थापना  की  गई  है  और  कुछ  पौधे

 खीरा  उगाए  गए  ।

 ]
 कृषि  पर  आधारित  उच्चोग

 7411.  श्री  असल  वत्त  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  किस  प्रकार  प्रोत्साहन  देने  का

 कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  किन  उत्पादों  को  वरीयता  दी

 इस  सम्बन्ध  में  बनायी  गयी  योजनाओं  तथा  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  योजनाओं  तथा  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  तथा  दूसरी
 संस्थाओं  की  क्‍या  भूमिका  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  से  केन्द्र  सरकार  देश  में  कृषि
 पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास  को  बहुत  महत्व  दे  रही  है  ।  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में

 एस०  ये  केन्द्रोय  योजना ए  देश  में  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योग  एककों  के  साथ-साथ  कृषि  पर
 रित  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  एवं  विकसित  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  सरकार  किसी  अन्य  देश  की

 कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  भी  बुनियादी  रियायती  दुलंभ  कच्चे  माल
 की  प्रौद्योगिकी  का  विपणन  उत्पाद  सम्बन्धी  केवल  लषघु  क्षेत्र  में  उत्पादन

 हेतु  मदों  का  किराया  खरीद  आधार  पर  मशीनों  की  आपूर्ति  तथा  अन्य  तकनीकी  एवं  परामर्श

 दायी  सेवा  इत्यादि  जैसे  प्रोत्साहन  देती  है  ।

 क्रषि  पर  आधारित  उद्योगों  में  प्राथमिकता  उन  उद्योगों  को  दी  जाती  है  जो  स्थानीय  कच्चे
 माल  तथा  विपणन  पर  आधारित  हैं  और  जिनसे  रोजगार  एवं  आय  का  सृजन  होता  हो  ।

 केन्द्र  सरकार  लघु  उद्योगों  एवं  परम्परागत  उद्योगों  के  विकास  हेतु  नीतियां  एवं  योजनाएਂ  तैयार
 करती  है  जिसमें  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  भी  शामिल  हैं  तथा  इनका  कार्यान्वयन  जिला  उद्योग  केन्द्रों
 ओर  अन्य  संगठनात्मक  व्यवस्थाओं  के  जरिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता

 पेद्रो-रसायन  उद्योग

 74  2.  श्री  भूपेलत्र  सिह  हृडड़ा  :  क्‍या  प्रधानसस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  रोहतक  में  एक  पेट्रो-रसायन  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने  की  संभावना

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठसे  ।
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 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  बकाया  पदों  का  भरा  ज्ाक

 74  3.  श्री  रक््ज  विलाल  फालवाभ  :

 श्री  के०  बो०  तंग्काबालू  :  क्या  प्रधानमस्त्रो  यंह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभा  में  यह  घोषणा  की  थी  क्रि  सरकारी  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियीं

 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  3।  1992  तक  भर  लिया  गया

 यदि  तो  क्या  बकाया  आरक्षित  बकोंਂ  को  भी  भरਂ  लिबक  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  काश्ण  हैं  ?

 लोक  शिकाधत  तथा  प्रेशन  मंत्रालस  में  राज्य  मंधो  आर्गरेढ
 :

 सरकार  ने  सदन  को  सूचित  किग्रा  है  कि  अनुसूरिः  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 बकाया  रिक्तियों  को  3!  1992  तक  भरने  के  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  गया

 ओर  मंत्रालथों/विभागों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुछार  64,#8  बकाया  सिल्ितयों  के  दिए

 नियुक्त  प्रस्तात  भेजे  गए  चू  कि  मंत्रालयों/विआगों  द्वारा  देश  भर  में  फंले  ब्डुत  से  क्षेत्रीय  कार्यालमों
 से  सूचना  एकत्र  की  जानी  अधिकांश  मामलों  में  प्राप्त  सूचढ्ा  3।  1:92  तक  की  नहीं

 हिमाचल  आज  उत्तर  अदेश  में  करोशे  को  रेशा  से  नोजे  रहसे  वाले  शिर्कन

 7415.  श्री  बलराज  पासी  :

 की  देवों  बस  सिह  :

 डा०  रमेश  चन्द  तोसर  :  कया  प्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  अलग-अलग  कितने  किसान  गरीबी  की  रेखा  से  नौचे  रह

 रहे

 Cet)  इन  किसानों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलायी  गई  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तगेंत  अब  तक  कितनी  सफल्षता  मिली  है  ?

 प्रामोण  बिकास  भन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  उत्तमभाई  एच०  पटे  :  प्रदेश  और

 उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  की  रेखा से  मीजे  वसर  क  रने  येशलि“किलेपनों  सहिते  गप्र्णीणਂ  लीनीों  की  संख्या  क्रमशः
 4.4  शक  ओर  575.1  जास

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  किसानों  सहित  ग्रामीण  लोगों  की  दशा  को  सुधारने
 के  लिए  ग्रामीण  विकास  मंत्रालत्न  ने  सम्मस्त्रिततक्षम्रीक्ष  विकास  म  को  र  जत्सहर-स्ेकगमर्/योछूया  जैसी

 कई  योज़नाए  शुरू  की  हैं  ।  ग्रमीण  सप्लाई  सुखाग्रस्त  क्षेत्र  काग्रेक्रम.और  मरूभूमि
 विकास  कार्यक्रम  आदि  भी  लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  में  सुधार  लाने  में  मदद  करते  हैं  ।

 गरीबी  उत्मूलन  कार्यक्रमों  के  परिणामस्वकूप  1977-78  से  लेकर  198.7-88  के  दौरान

 हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  ग्रामीण  लोगों  की  संख्या

 क्रमशः  10.2  लाख  से  कम  होकर  4.4  लाख  और  422.8  लाख  से-कम  होकर  39  लाख  हो  गई  है  ।
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 संच्य  प्रदेश  में  अनलाशीय  भांबों  को  सख्य  सक्षकों  से  जोड़पत

 741  6.  औ  शमेश्वेर  पाटीदार  :  क्‍्यी  प्रधोनम॑स्त्रीं  वहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  के  500  से  ज्यांदा  आबादी  वाले
 जनजातीय  गांवों  को  झुंख्य  से  जोड़ने  का  कोई  अ्रस्काक  ब्राप्त  हुआ  जोर

 a)  यंदि  तो  तंत्सम्वेन्धी  ब्यौरो  क्या  है  और  हंस  पर  क्‍या  कामंबाई  की  गई  है  ?

 ग्रारमोर्ण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जो०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |

 कृषकों  के  लिए  अग्निरोधोी  भावास

 7417.  डा०  विश्वनाथम  केनियो  :  क्या  प्रध्मनमश्को  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  और  सीमान्‍्त  कृषकों  को  अग्तिरोधी  छत  सामग्री  से  उनके  आवास  को  ओर
 जनक  बनाने  तथा  प्रतिवर्ष  और  अधिक  लोगों  को  इसमें  शामिल  करने  के  लिएं  योजनोॉओं  के  अन्तगेंत

 सहायता  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  अपनाई  गई  और

 यदि  सो  तत्सम्बन्धी  ब्वीरा'क्यां  है  ?

 ग्रामीण  विकर्स  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  जी०  वेंकट  स्थैंभी  :  ओर  भावास  रौंज्य
 क्षेत्र  को  विंषयं  है और॑  राज्य  अपनी  आवास  यॉंज॑नाएਂ  कीथॉन्विंतं  कर  रहे  अग्निरोधी  छत  सामग्री
 से  विद्यमान  आँवारसों  को  और  सुविधांजनक  कैर्ट्रौय  भंवेम॑  अनुसंधाम  सेंस्थान  थी०  और०
 औई०  ),  रुंड़की  आंदि  जैसे  विभिन्‍न  संगठनों  द्वार  विंकंसितं  कीं  नई  कर्म  लात  वाली  तफनीकी  और

 कल्पित  तकनीकों  का  एक  अंग  इसमें  ग्रामीण  मंकानों  के  लिए  अंरिन  रोधी  छप्पर  शॉमिल  हैं  ।  वे  अपने
 अदहेनी  केम्द्रों  क ेमाध्यम  से  और  विभिन्‍न  स्थानों  कर  अदर्शन  काम क्रम  व्ययोजित  करके  विभिन्‍न  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में ऐसे  किर्फाण  तकनीकों  क्व  शिरुकर  और  प्रया  र-प्रससर  कर  सटे  हैं  ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  लघु  तथा  सीमान्त  किसानों  को  अग्निरोधी  छत  सामग्री  से  उनके

 आवासों  को  और  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  सहायता  देने  कौ  कोई  अलग  योजनाए  नहीं  हैं  ।

 लघु  उद्योगों  को  सहायता

 7418.  श्री  जी०  माड़े  गौड़ा  :  कया  श्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  का  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  में  कावेरी  जल  विवाद  के  दोरान  भड़की  हिंसा  से  कितनी  लघु  ओऔद्योगिक  इकाइयां
 प्रभावित

 इन  इकाइयों  को  उत्पादन  में  अनुंमानतः  कितनी  क्षति

 इन  लघु  जौद्योगिक  इकाइयों  ने  कितमी  राशि  की  केष्ट्रीय  श्रहाबती  मांगी  और

 इन  क्षकांइयों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वांरों  राहत॑  पैकेज  के  रूप मै ंकितेनी  रोशिंकी  सहायता  दी
 गई  ?



 लिखित  उत्तर  22  1992
 कि ता  चअिओनन  1-5

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०जे०  :  उद्योग  कर्नाटक़  राज्य

 द्वारा  दौ  गई  सूचना  के  बंगलौर  में  कावेरी  जल  विवाद  के  कारण  हुई  हिसा  में  96  लघु  एककों
 को  क्षति  पहुंची

 इन  एककों  को  हुई  उत्पादन  की  हानि  का  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 और  कर्नाटक  सरकार  ने  पूरी  तरह  नष्ट  हुए  एककों  के  लिए  एक  पुनःस्थापना  पैकेज

 तैयार  किया  है  और  इन्हें  पुनः  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  सरकार  ने  इस  कायें  के  लिए  कर्नाटक

 सरकार  के  अपर  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समित  का  गठन  किया

 विदेशी  प्‌  जो  निवेश  को  सोमा

 7419.  श्री  महेन्न  कुमार  सिह  ठाक्र  :  कया  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उद्योगों  में  विदेशी  पूजी  निवेश  की  सीमा  51%  से  अधिक  हो  गई  है  तथा  विदेशी
 कम्पनियों  का  प्रभुत्व  50  प्रतिशत  से  अधिक  हो  गया

 कया  उक्त  विदेशी  कम्पनियां  अब  50  प्रतिशत  से  अधिक  मुनाफा  कमा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  से  भारत  में  विदेशी  निवेश

 सम्बन्धी  नीति  का  उल्लेख  24  1991  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गए  ओद्योगिक  नीति

 विवरण  में  किया  गया  उक्त  नीति  विवरण  के  में  सुचीबद्ध  उच्च  प्राथमिकता

 वाले  उद्योगों  में  5।  प्रतिशत  तक  विदेशी  इक्विटो  का  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  करने  के  लिए  भारतीय

 रिजवं  बैंक  द्वारा  अनुमोदन  दिए  जा  रहे  विदेशी  निवेश  के  अन्य  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  करके  अनुमोदन  किया  जाता  है  ।

 नई  औद्योगिकी  नीति  के  विदेशी  हक्विटी  पर  लाभांशों  का  भुगतान  उत्पादन  आरम्भ

 होने  के  समय  से  सात  वर्ष  की  अवधि  के  दोरान  की  निर्यात  आय  से  संतुलित  किया  जाना

 द्वारा  इ  जनों  का  निर्माण

 7420.  श्री  गरबास  कामत  :  क्धा  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टाटा  इंजीनियरिंग  और  लोकोमोटिव  कम्पनी  विदेशी  आटोमोबाइल
 नियों  के  लिए  सहायक  पुर्जों  और  इ  जिनों  का  निर्माण  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  ओर  जैसा  मं०  टेल्को  द्वारा

 सूचित  किया  गया  में०  मसिडीज  टेल्को  को  उच्च  अश्व  शक्ति  के  डीजल  इंजनों  के
 विनिर्माण्ਂ  के  वास्ते  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  सहमत  हो  गए  मसिडीज  वेन्ज  विदेशी  उद्यमों  के

 लिए  इन  ६  जनों  को  पर्याप्त  संख्या  में  जर्मनी  की  कम्पनी  की  टेल्को  समूह  से  गियर
 बाक्स  इत्यादि  खरीदने  की  भी  योजना
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 ]
 गौरे  मंग्नेहाइट  परियोजना

 742).  श्री  उपेन्ध्र  नाथ  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  का  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  पलामू  जिले  में  सेन्ट्रल  कोलफीोल्ड्स  लिमिटेड  की  गोरे  मंग्नेटाइट  परियोजना

 जनवरी  1991  से  बन्द  हो  गई

 कया  इस  परियोजना  के  बन्द  होने  से  इस  खनिज  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हो गई  और

 परियोजना  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  उसमें  कितना

 घन  खच्चे  होगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  थी  ०  :  से  हां  ।  विभिन्‍न

 नीकी-आर्थिक  पहलुओं  पर  विचार  किए  जाने  के  बाद  से०  को०लि०के  निदेशक  बोड  ने  गोरे  मेग्नेटाइट  खान

 को  बन्द  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  फालतू  हुए  कामगारों  को  पहले  ही  से०  को०  लि०
 की  अन्य  खानों  में  पुनः  तैनात  कर  दिया  गया  है  ।

 गौरे  मैग्नेटाइट  खानों  की  उत्पादन  लागत  मैग्नेटाइट  की  बालू  बाजार  की  कीमत  की  तुलना  में

 काफी  अधिक  से०  को  ०  लि०  विद्यमान  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  मेग्नेटाइट  सह-उत्पाद  के

 सस्ते  स्रोतों  का  भी  पता  लगा  रही  है  ताकि  आपूर्ति  के  एकाधिकार  की  निर्भरता  में  कमी  लाई  जा  सके  ।

 | J त्र

 एरो  संयंत्र

 7422.  श्री  चन्द्र  श  पटेल  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐसे  कुछ  ऐरो  संयंत्र  हैं  जिससे  नमकीन  पानी  को  पाने  योग्य  बनाकर  देश  के  सूखा
 ओर  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सप्लाई  की  जा  रही

 यदि  तो  ऐसे  संयंत्र  किन-किन  स्थानों  में  हैं  ओर  उनकी  वतंमान  स्थिति  क्या  ओर

 बन्द  संयंत्रों  को  फिर  शुरू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  इसमें  कितना
 समय  लगेगा  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  उत्तमभाई  एच्थ०  :  आंध्र

 तमिलनाडु  तथा  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  तथा  लक्षद्वोप  और  पांडिचेरी

 केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  94  रिवर्स  ओसमोसिस  डिसेलिनेशन  प्लांट्स  चालू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 ऐसे  संयंत्रों  के  स्थान  उनकी  वर्तमान  स्थिति  सहित  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 2  संयंत्र  नियमित  रूप  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  7  संयंत्र  अनुबंध  में  बत  गए  कारणों
 की  वजह  से  नहीं  चल  रहे  हैं  ।

 सेन्द्रल
 मंकेनिकल  तथा

 इंजीनियरिंग
 रिसच  इन्स्टिट्यट  दुर्गाएर

 तथा  म्रौद्योगिक  विकास  परिषद  के  जो  कि  इन  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  नोडल  संस्थान
 संयंत्रों  को  यथाशी  घ्र  काये  शील  बनाने  हेत  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा  सप्लायरों  के  साथ  सम्पर्क

 कर  रहा  है  ।
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 2  1914  लिखित  उत्तर

 ]
 राजस्थान  को  घंटे  ल-सोमासी  जल  संवर्धन  योजना

 7423.  श्री  राम  सिह  कष्वां  :  कया  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  घंटेल  सोमासी  जल  संवधेन  योजना  भेजी

 यदि  तो कब  तक  और  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 ,  क्‍या  चुरू  तहसील  के  80  प्रतिशत  गांवों  का  पानी  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों

 के  अप्दुक्तर  पीने  योग्य  नहीं

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  गांवों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  का  है  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चुरू  तहसील  में  खारे  पानी  को  पीने  योग्य  बनाने  के  लिए  कुछ
 संयंत्रों  को  स्वीकृति  दी  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 राजस्थान  में  जल  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अन्तर्गत  कितने  गांव  लाभान्वित  हुए

 रु

 हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  हां  ।

 योजना  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का  तकनीकी  अनुमोदन  राज्य  सरकार  को  9  अप्रै  1992
 को  भेज  दिया  गया  था  ।

 चुरू  तहसील  के  कुछेक  गांवों  में  भू-जल  में  कुल  घुलनशील  ठोस  पदार्थों  डी०
 की  मात्रा  अधिक  है  ।  तथापि  अच्छी  तरह  से  शुद्ध  करने  के  बाद  गांवों  को  पेयजल  सप्लाई  किया  जाता
 44  गांवों  को  छोड़कर  चुरू  तहसील  के  अन्य  सभी  गांवों  में  पूर्ण  रूप  से  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधाएं
 मुहैया  करा  दी  गई  हैं  ।

 जल  स्रोतਂ  वाले  शेष  समस्याग्रस्त  गांवों  में  31  ।  993  तक  स्वच्छ  पेयजल
 की  सुविधाएं  मुहैया  करवा  दिए  जाने  की  संभावना  इस  प्रयोजन  हेतु  विभिन्‍न  योजनाओं  के

 न्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  को  विशेष  सहायता  दी  गई  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  चुरू  तहसील  के  निम्नलिखित  गांवों  में  स्वच्छ  पेयजल  मुहैया  करवाने  के

 लिए  9  रिवसं  ओसमोसिस  डिसेलिनेशन  संयंत्र  अनुमोदित  किए  हैं  :
 नि  ह-_मम-म_-म_ममम%म

 गांव  का  नाम  संयंत्र  की  क्षमता  चालू  होने  टिप्पणी

 सं०  3  1000  तारीख

 लीटर

 1.  महरवानसर  10  21-2-90  संयंत्र  नियमित  रूप

 से  काये  कर  रहे
 2.  रबिया  20  20-2-90

 3.  खंडवापट्टा  चुरू  20  19-2-90

 93



 लिखित  उत्तर  24  1992;

 1  2  3  4  5

 4५
 डंड्वापट्टा

 100...
 19-2-90

 संबंत  नियमित
 रूप  से  काये  रहे

 5.  सिरसाली  20  23-3-90

 6.  लालासरपट्टा  राजपुरिया  20  16-3-90

 7.  लोहासोनाछोटा  20  21  8-90

 8  लोहासोना  बड्डा  30  19-3-91

 9.  जोरी  पट्टा  स॒त्या  20  29-11-91

 कपि-+  ॥#नाााााााऋाओ

 स्वच्छ  पेयजल  की  सुरविध्वाएਂ  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  केन्द्रीय  प्रायोजित
 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  तथा  राजीद्  गांपी  पेयजल  मिशुन  के  प्रिनी
 के  अन्तगंत  उपलब्ध  कराई  जाती  1-4-85  की  स्थिति  के  अनुसार  7310  जल  स्रोतਂ  वाले
 समस्याग्रस्त  गांवों  में  से  1992  के  अस्त  तक  में  स्‍्कक्‍०छ  पेयजल  की

 सुविधाएਂ  मुहैया  करा  दी  गई  है  शेष  जल  स्रोतਂ  वाले  गांवों  31  1993  तक

 सुविधाएं  मुहैया  दिए  जाड़े  की

 खानों  में  इधेश्नायें

 7424.  भी  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  प्रधानभम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कुल  खान  दुघुद्रनामें

 इस  दुष॑टनाओं  में  कितने  श्रमिक  मारे

 मृतकों  के  परिवारों  को  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितना  घन  दिया  और

 सरकार  द्वारा  भविष्य  में  खान  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  हैं  ?

 भ्रम  सन्त्रालय  सें  उपमंत्रो  पवन  सिद्व  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 कमंकार  प्रतिकर  1923  ज़िसे  सम्बल्प्रित  राज्य  सरकारों/सप्च  राज़्य  के
 प्रशासनों  द्वारा  लागू  किया  जाता  के  अन्तर्गत  यह  विनियमित  किया  जाता  है  कि  प्रबन्ध  तन्त्र  द्वारा  मृत
 व्यक्ति  के  निकट  सम्बन्धी  को  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  किया  .  जाए  ।  इससे  सूचता  श्रम  प्लंक्रालय
 द्वारा  नहीं  रखी  जाती  ।

 खान  1952  तथा  अन्तगंद्द  बनाए  गए  नियमों  और  विनियमों  में
 खानों  में  नियोजित  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  के  लिए  उपबन्ध  विद्यमान  हैं  ।  खान  प्र  बन्धनों  द्वारा  इन  उपबग्धों
 का  अनुषान्नत  करना  अपेक्षित  होता  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  अधिकारी  स्कम  प्रबन्धकों  द्वारा

 सांविधिक  उपबन्धों  के  अनुपालन  की  जांच  करने  के  लिए  खानों  का  समय-समय  पर  निरीक्षण  करते  हैं
 ओर  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  क्य  उल्लंघन  करने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  खिलफ  खान

 1952  के  अन्तरुंतःसद्दुचित  कारंवाई  हैं  ।

 54



 2  1914  खिखित  उत्तर

 लिलुचादने

 जपपप्पिया

 विजयवाड़ा  में  रंगीन  ट्यूब  क्षक्टरी

 7425.  प्रो०  उस्सारेडिंड  वेंकटेस्वरल  :  वंया  प्रधान॑म॑न्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  जिसमें  विजयवाड़ा  में

 ट्यूब  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  अनुमति  मांगी  गई

 यदि  तो  तत्संम्यन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मार्ग  रेट  :

 रंगीन  फिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  तथा  विदेशी  सहयोग
 करने  का  एक  प्रस्ताव  मैससे  आंध  प्रदेश  इलेक्ट्रानिकी  विकास  निगम  लिमिटेड  पी०  ई०
 डी०  से  प्राप्त  हुआ  इस  आवेदन-पत्र  को  औद्योगिक  अनुमोदन  सचिवॉर्लय  द्वारा  दिनांक
 11-4-86  को  पंजीकृत  किया  गया  ।  यह  प्रस्ताव  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीफोर  मेहीं  किया

 1988  में  मेससे  ए०  पी०  ई०  डी०  सी०  ने  इस  निर्णय  के  खिलाफ  अभ्याबेदन  अ्रस्तुत
 इस  मैससं  ए०  पी०  ई०  डी०  सी०  के  सहयोगकर्ता  मैससे  ने  भारत  सरकार  को

 सूचित  किया  कि  उन्होंने  मेंससं  ए०  पी०  ई०  डी०  सी०  को  सहयोग  देने  के  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लिया  है
 तथा  रंगीन  पिक्चर  ट्यूत्रों  से  विनिर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  अंतरण  से  सम्बन्धित  अपनी  पिछली  सभी

 व्यवस्थाओं  को  रह  कर  दिया  किन्तु  बाद  में  मेससें  फिलिप्स  ने अपना  निर्णय  बदल  दिया  तथा  मैससं

 ए०  पी०  सी०  तथा/अथवा  मैससे  वीडियोकान  को  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिये

 प्रौद्योगिकी  अतरित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  ।  मेसस  हालेंढ  के  सहयोग  से  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों
 का  विनिर्भाण  करने  का  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  मैससे  वीडियोकान  के  आवेदन-पव  पर  विचार  करने
 के  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  तथा  मैससे  ए०  पी०  ई०  डी०  सी०  को  कोई  आपत्ति  नहीं  बशर्तें
 मैससे  वीडिंयौकान  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  अपना  संयंत्र  स्थांपित  मैसस॑  वीडियोकर्न  ने  रंगीन  पिक्चर
 ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  अपने  संयंत्र  के  स्थापना  स्थल  की  पुष्टि  कर  दी  मैससे
 वीडियोकान  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन-है  ।

 प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्यमन्त्री  स ेदिनांक  3  1990  के  प्र  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  यह  बताया  गया  था  कि  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  ए०  पी०  ई०  डी०  सी०  की
 परियोजना  विजयबाड़ा  के  समीप  स्थापित  की  जाएगी  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जछूरी के  लिंए  फंड  सप्लोर  सस्यन्धी  प्रध्तोव

 74256.  की  शंदीपान  भगवान  घोराल  :  कया  कोयल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे कि  :

 (क):दिनांक  3]  (992
 स्थिसि

 के  लगुस्नर  कितने  कौयला-सप्लाई  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 लम्बित  पड़
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 वर्ष  1991-92  को  दौरान  राज्यवार  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा

 मंजूर  किये  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या
 हु

 इसमें  विलम्ब  फे  क्या  कारण  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने
 का  विचार  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ऐसे  प्रस्तावों  का  शीघ्र  निपटान  और

 मौजूदा  प्रणाली  को  कारगर  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए/अब  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमस्त्री  एत०  बी०  :  से  कोल  इंडिया  लि०  में

 31-3-1992  2  को  लम्बित  पडे  संयोजनों  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  संख्या  143  थी  वर्ष  1991-92  के  दोरान

 1527  उपभोक्ताओं  के  संयोजन  की  सुविधा  प्रदान  की  गई।॥  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्योरा  नीचे  दिया

 गया  है  :--
 ह॒

 असम  ता  2

 बिहार  --  ५...
 152

 ग्रुजरात  जा  68

 हिमाचल प्र  देश  न  1

 हरियाणा  गा
 ह

 18

 जम्मू  एवं  कश्मीर  का  2

 मणिपुर  1

 मध्य  प्रदेश  न  186

 महाराष्ट्र  —  119

 नागालैंड
 न  1

 उडीसा
 न  14

 पंजाब  जा  151

 राजस्थान
 न  32

 सिक्किम  नप

 उत्तर  प्रदेश  न+  562

 पश्चिम  बंगाल  गा  217

 जोड़
 न+  1527

 न  िकिन  ी नल तती  लि  हे

 सामान्‍्यता  संयोजनों  को
 सी०  आई०  एल०  संयोजन  सैल  द्वारा  ऐसे  आवेदन  प्राप्त  होने  की तारीख

 के  21  दिन के  अन्दर  ही  निपटा  लिया  जाता  बशतें  कि  उक्त  संयोजन  पूरी  तरह  ठीक  हो  |  तथापि

 बहुत  से  मामलों  में  आवेदन से  स्पष्टीकरण  मांगा  जाना  आवश्यक हो  जाता है  जिसमें  स्पष्टीकरण  देने
 में  काफी  समय  लग  जाता  सी०  आई०  एल०  ने  संयोजन  सम्बन्धी  आवेदनों  के  तुरन्त  निपटान  के  लिए

 दिशा-निर्देश  तैयार  किए  हैं  ।
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 सोबियत  संघ  में  भारतोय  ओषध  बाजार

 7427.  भी  जआर०  शनृवकोशी  आवित्यन  :  क्या  प्रधानमश्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कंपनियों  ने  पूर्व  सोवियत  संघ  में  विधटन  के  कारण  अपना  औष॑ध  बाजार  खो
 दिया  और

 यदि  तो  राष्ट्रमण्डल  के  देशों  क ेसाथ  ओषध  व्यापार  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  चिन्ता  :  भूतपूर्व  सोवियत  संघ

 के  विकटन  से  उस  क्षेत्र  को औषधों  समेत  सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  अस्थाई  तौर  पर  धक्का  अवश्य  लेगा
 था  ।  रुपया  भुंगतान  वाले  क्षंत्र  के  देशों  को  निर्यात  के  आंकड़ों  से  पत्ता  चलता  है  कि  बाजार  एक  बार  फिर
 से  उभर  रहा  है  ।

 ओऔषधों  सहित  सभी  वस्तुओं  के  द्विपक्षीप  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  भूतपूर्व  सोवियत  संभ  के

 रूसी  परिसंघ  और  अन्य  ्रभुसत्ता  सम्पन्त  गणराज्यों  के  साथ  प्रोटोकोलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  घनराशि

 7428.  श्री  बारे  लाल  जाटव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 1992  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का
 विचार

 शिक्षा  और  स्वास्थ्य  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का  विचार

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  गत  वर्ष  के  दौरान  पूरी  आबंटित  राशि  खर्च  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  सल्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  उस्तम  भाई  एच०  :  1992-93  के

 दौरान  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  भ्रामौण  विकास  कार्यक्रमों  पर  37,147.12  लाख  रुपये

 खर्च  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1992-93  के  लिए  आबंटनों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  से  सम्बन्धित  शिकायतें

 7429.  झो  सोहन  सिंह  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  ऐसे  निकायों  सम्बन्धी  शिकायतों  के
 निवारण  हेतु  लोक  शिकायत  निदेशालय  को  शक्तियां  तथा  अधिकार  सौंपे  गए

 क्‍या  निदेशालय  शिकायतों  की  व्यक्तिगत  सुनवाई  करता  ओर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  स्स्गरेट

 दिल्‍ली  संघ-राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  तगर  निग्मम  तथा  ऐसे  अन्य  निकाय  लोक  शिकायत  निदेशालय के
 घिकार  में  नहीं  आठे  है  ।

 और  लोक  शिकायत  निदेशालय  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 बिनिदिष्ट  संगठनों  के  विरूद्ध  शिकायत  करने  वाले  व्यक्तियों  को  व्यक्तिगत  सुनवाई  का  विकल्प  दिया

 गया

 दिल्‍ली
 में

 अनधिकृत  निर्माण

 7430.  श्री  राम  बदन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  में  विशेषकर  चांदती  चौक  और  गांधी  नगर  क्षंत्रों  में  अतिक्रमण

 और  अनधिकृत  निर्माण  किये  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  अनधिक्ृत  निर्माणों  को  हटाने  का  है

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  हठाए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।

 ओर  जैसाकि  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  दिल्‍ली  नगर  निमम

 1957  के  प्रावधनों  के  अन्तर्गत  अतिक्रमणों  एवं  अनधिक्वत  निर्माणों  को  हटाने  की  कारबाई  की  जाती

 उपयुक्त  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  की  शहरी  विकास  सम्बन्धी  रिपोर्टे

 7431.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्या  शहरी  विकस््त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बिहार  के  श्रेणी  के  शहरों  के  विकास  सम्बन्  ग्री  प्रस्ताव  मिलਂ  गए

 यदि  हां  ,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  और  छठी  योजन

 के  दौरान  आरम्भ  हुई  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  भ्रहरों  के  एकीकृत  बिकास  की  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  योजना

 एक  चालू  योजना  है  ।  इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  हेतु
 एक  लाख

 से  कम  आबादी  वाले  नगरों
 के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  शहरीकरण  आयोग  द्वारा  अनुशंसित  जी०

 ई०
 एम०  एस०  सूची  में  सम्मिलित

 नगरों  का  चयन  किया  जाता  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  ऐसे  शहरों  की  प्राथमिकता  सुची  भेजी  जाती  है
 तथा  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  सहायता  दी  जाती  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  बिहार  राज्य  को  918  लाख  रुपबे  स्वीकृत  किए  गए  है  तथा
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 31-3-92  तक  98  कस्बों  को  लाभान्वित  किया  गया  कस्बों  के  नाम  और  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  बिहार  सरकार ने  प्राथमिकता  के  क्रम  में  निम्नलिखित  कस्बों  की  सूची
 भेजी

 1.  मोतीहारी

 2.  गुम्ला

 3.  समस्तीपुर

 4,  बांका

 गुम्ला  ओर  समस्तीपुर  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  रिपोर्ट  पूर्ण  नहीं  हुई  थी  और  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  उन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  ।  बांका  को  15  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय

 सहायता  स्वीकृत  हुई  है  तथा  आदेश  जारी  कर  दिए  गए

 बिहार  शरीफ  ओर  दरभंगा  नामक  दो  कस्बों  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता
 स्वीकृत  की  गई  थी  ।  योजना  के  घटकों

 उनको  भी  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।
 के  संशोधन  के  प्रस्ताव  1991-92  के  दौरान  प्राप्त  हुए  थे  तथा

 विवरण

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  नगरों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत
 सातवीं  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  दी

 गयी  केन्द्रीय  सहायता

 क्रम  राज्य/कस्बा  योजना  योजना  1990-91  कुल  योग

 ५
 सं०  कुल  रिलीज  कुल  रिलीज  कुल  रिलीज  (3--4  +  5)

 ।  1  2  3  4  5  6.

 ४  बिहार

 योजना

 1.  हाजीपुर  37.180  5.000  ल्न+  42.180

 2.  गोपाल  गंज  27.150  19.000  गया  48.150

 3.  शहरशाहा  4.000  32.040  शा  36.040

 4.  दलतोन  गंज  18.000  27.000  ज्ज+  37.000

 5.  छपरा  18.000  10.000  --  20000

 6.  दुमका  18.500  ाः  जा  18.500

 7.  छाईबासा  18.500  20.000  --.  30.500

 99



 लिखित  उत्तर  22  1992

 8.  बेगू  सराय  33.500  6.500  न+  40.000

 9.  देगोघर  26.000  14.000  न  40.000

 10.  भर्राह  26.000  13.000  न  39.000

 11.  हजारी  बाग  14.206  30.000  44.200
 12.  बेतिहा  36.870  4.000  ज+  40.870
 13.  गिरीधी  21.700  24.000  न  45.700

 14.  धघनबाट  34.910  7.950  जज  42.660
 15.  कटिहार  27.700  10.000  जा  37.700

 योग  232.210  222.490  --  554.900

 योजना

 16.  सिवान  गा  51.220  4  51.220

 17.  किशन  गंश  न्न+  31.430  —  31.430

 18.  सीतामढ़ी  *्न्न  10.590  ज+  10.500

 19.  बकसर  ज+  20.000  —_—  20.000

 20.  पुरणियां
 न  25.860  न  25.860

 21.  नवादा  न+  44.390  न  44.390

 22.  क्रेघगया  न+  20.099  ज+  20.000

 23.  मधुबनी
 न  29.545  न  29.545

 24.  बिहार  शरीफ  न  29.750  जप  29.750

 25.  दरभंगा  29.750  —  29.759

 योग  :  न्ज+  292.445  --.  292.445

 1990-91

 26.  जाहांनाबाद
 न  —  27.500  27.500

 27.  साहिबगंज  ज+
 _  20.000  20.000

 हु

 योग  ---  47.500  47.500
 ह

 कुल  योग  :  332.210  514.935  35  47.500  894.645

 1991-92

 कंका  15.00  लाख  रुपये  ।
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 न+  अनीता

 सेवानिबत्त  कमंघारियों  को  परामशंदाता  के  रूप  में  नियुक्ति
 7432.  श्री  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दौरान  विभिन्‍न  विभागों  में  कितने  सेवानिवत्त  कमंचारियों  की  परामशंदाता
 के  रूप  में

 नियुक्ति  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  इन  परामशेद्ाताओं  के  कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मितव्ययी  उपाय  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 दातांओं  की  संख्या  की  समीक्षा  करने  का  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट  :
 विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  में  कार्यरत  कन्सलटेंटों  की  संख्या  के  बारे  में  आंकड़  केन्द्रीकृत  रूप  में  नहीं
 रखे  जाते  हैं  ।

 कन्सलटेंटों  को  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  केवल  तभी  लमाया  जाता  है  जब  पर्याप्त  औचित्य

 हो  ।  प्रारम्भिक  अवधि  के  बाद  उनको  नियुक्ति  उनके  कार्य  का  समुचित  मूल्यांकन  करने  के  बाद  ही  जारी
 रखी  जा  सकती

 नियुक्त  किए  जाने  वाले  कन्सलटेंटों  की  संख्या  को  पहले  से  ही  सीमित  रखा  जाता  है  ।  जिन
 मामलों  में  किसी  सेवानिवृत्त  सरकारी  कमंचारी  को  उसी  मंत्रालय/विभाग  में  नियुक्त  किया  जाता  है  तो
 उसके  द्वारा  धारित  पद  को  रिक्त  रखना  होता  इस  प्रकार  कन्सलटेंटों  की  नियुक्ति  की  विद्यमान
 योजना  के  लिए  सरकारी  व्यय  में  किफायत  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 डा०  अम्बेडकर  शताब्दी  वर्ष  में  विशेष  भर्तो

 7433.  श्रो  कोडोक्‌  न्‍नोल  सुरेश  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  के  शताब्दी  वर्ष  के  दौरान  विशेष  भर्ती  द्वारा  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  आरक्षित  31-3-1982  तक  की  बकाया  कितनी
 रिक्तियों

 को

 भरा  गया

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  विशेष  भर्ती  द्वारा  अनुसूचित  जातियों/बनुसूचित  जनजातियों  के

 आरक्षित  कोटे  को  भरते  हुए  कोई  निर्देश  दिये  गये

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 भ्रदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  साग्गरेट  :

 मत्रालयों/विभागों  से  प्राप्त  अब  तक  की  रिपोर्टो  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  मन्त्रालयों/विभागों  में

 6448  पिछली  बकाया  रिक्तियों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्ति  प्रस्ताव  भेजे  गए  इसी  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  बेकों  तथा  बीमा  निगमों  द्वारा  क्रशः  5599,  827  तथा  78  आरक्षित  रिक्तियों  के

 सम्बन्ध  में  नियुक्ति  प्रस्ताव  भेजे  जा  चुके  हैं  ।  चू  कि  सूचना  मंत्नालयों/विभागों  द्वारा  देश  भर  में  बड़ी  संख्या
 में  फैले  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्र  की  जानी  इसलिए  अधिकांश  मामलों  में  अब  तक  प्राप्त  हुई  सूचना
 31-3-92  ठक  की  नहीं
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 हे  किल्लत  |  जत+न+  5  न  अन्न  खऑिलम्ज+«

 से  मुख्य  सचिवों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  मामले  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों
 के  समक्ष  रखें  तथा  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाए
 जाने  के  लिए  उपयुक्त  अनुदेश  जारी  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  इस  आशय
 के  लिए  विशेष  अभियान  चलाए

 इण्डिया  लिसिटेडਂ  को  पुनः  चालू  करना

 7434.  डा०  परश्रास  गंगवार  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  स्कूटर  इण्डिया  लिमिटेड  को  पुनः  चालू  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 ह

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कम्पनी  को  कब  तक  पुनः  चालू  कर  दिया  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  थु्‌  :  से  सरकार  के  हाल  ही  के
 निर्णय  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  रुप्ण  इकाइयों  के  मामले  औद्योगिक  वित्तीय  पुनगंठन  मष्डल

 आई०  एफ०  को  प्रेषित  किए  जाने  भपेक्षित  है  ।  स्कूटर्स  इण्डिया  लि०  को  अपना
 मामला  ओखद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुनगंठन  मंडल  को  प्रेषित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 नारियल  बागान  मजदूर

 7435.  श्री  जी०  एम०  सी०  बालयोगी  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नारियल  बागान  मजदूरों  के  लाभ  और  संरक्षण  के  लिए  कोई

 कानून  बनाने  का

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  नारियल  बागान  मजदूरों  पर  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  और  सामान्य  भविष्य  निधि

 योजनाए  लागू  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पथषन  सिह  :  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राज्यों  में  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  लम्बित  मामले

 7430.  श्री  श्रोकांत  जेना

 ञआ॥ली  राम  टहल  चोधरी  :

 सो हस्मद  अलो  अशरफ  फातमो  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 राज्य/संघ  राज्य  क्ष  त्र-वार  मजदूरों  को  भविष्य  निधि  का  भुगतान  करने  सम्बन्धी  कितने

 मामले  लम्बित  पड़  हैं

 नियोजकों  द्वारा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  भविष्य  निधि  की  कितनी  बकाया  राशि  जमा

 नहीं  कराई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पवत  सिह  :  राज्यवार  लम्बित  भविष्य  निधि

 दावों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण  1  संलग्न  है  ।

 एक  विवरण

 लम्बित  को  शीघ्रता  से  निपटाने  के  जिसकी  राशि  कुल  दावों  को  लगभग  7.6%,
 कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  ने  दावों  को  सिपटाने  वाले  कमंचारियों  के  लिए  कार्यंदण्ड  निर्धारित

 किए  हैं  ।  समय-समय  पर  विशेष  अभियान  चलाए  जाते  हैं  ।  इस  कार्य  की  नियमित  रूप  से  मानिर्टारिंग

 कौ  जाती  है  ।

 जहां  तक  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  का  सम्बन्ध  बकाया  राशि  की  वसूली  करने  के  लिए

 चूककर्ता  नियोजकों  के  खिलाफ  आवश्यक  कानूनी  तथा  दण्डित  कारंवाई  की  जाती

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  करमंकारों  को  भविष्य  निधि  अदायगी  के  लिए  लम्बित

 संख्या  का  नाम  दावों  की  संख्या  (31-3-91  के

 1.  आंध्र  प्रवेश  8286

 2.  बिहार  1232

 3.  दिल्ली  563

 4.  गुजरात  311

 5.  हरियाणा  785

 6.  कर्नाटक  2507

 7.  केरल  3047

 8.  मध्य  प्रदेश  3862

 9.  महाराष्ट्र  13272

 10.  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  962

 11.  उड़ीसा  1632

 12.  पंजाब  2626
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 13.  राजस्थान  1440

 14.  तमिलनाडु  14899  9

 उत्तर  प्रदेश  3787

 16.  पश्चिमी  बंगाल  7155

 कुल  66365

 राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  31-23-1991  के  अनुसार
 बकाग्रा

 लाखों

 आंध्र  प्रदेश  545.46

 राज्य  क्षेत्र  पाण्डिचेरी  सहित )

 बिहार  458.94

 दिल्ली  246.58

 गुजरात  383.98

 राज्य  क्षत्र  दमन  और  दादर  और  नागर  हवेली

 हरियाणा  441.82

 कर्नाटक  361.02

 केरल  334.61

 राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  द्वीप  और  संघ  राज्य  क्षेत्र

 पाण्डिचेरी  के  माहे

 मध्य  प्रदेश  1333.19

 महाराष्ट्र  और  गोवा  1449.82  2

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  जिसमें

 मनीपुर  और  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  शामिल  107.79

 उड़ीसा  382.93
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 SS

 2

 पंजाब  140.23

 प्रदेश  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़

 राजस्थान  227.37

 तमिलनाडु  1036.68

 राज्य  क्षेत्र  पाण्डिचेरी

 उत्तर  प्रदेश  1608.43
 पश्चिम  बंगाल  544.00

 राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  ओर  निकाबार  द्वीप  समूह

 हे  a  कुल  9602.85

 कुल  9602.85
 ्ा-ससकररस  -+.--  जप  ८  +--  ल्‍  _

 राज्यों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  हेत  केन्द्रीय  समिति

 7437.  श्री  ममताज  अन्सारी  :

 श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  क्‍या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  हो  रहे  धपलों  की  जांच  के
 लिए  एक  केन्द्रीय  समिति  गठित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  पलों  और  कालाबाजारी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  कया  उपाय  कर  रही  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  और  सार्वजनिज  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री

 कस्मालुद्रीन  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  को  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  लागू
 किया  जाता  है  ।  उन्हें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कुशल  और  उचित  कार्यास्वयन  में  मदद  देने  हेतु
 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  तहत  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  वे  उक्त  अधिनियम  के  तहत
 खोरी  और  अन्य  कदाचारों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करते  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों
 के  अधिकारी  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  और  उपभोक्ताओं  को  उनके  वितरण  की  देख-रेख  करने  के
 लिए  उचित  दर  दुकानों  का  नियमित  रूप  से  दौरा  और  अचानक  जांच  करते  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  महिला  लाभानुभोगियों  ओर  उपभोक्ता
 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  आदि  को  शामिल  करके  ग्रामीण/उचित  दर  दुकानों  के  स्तर  सहित  विभिन्‍न  स्तरों
 पर  सतकंता  समितियां  गठित  राज्य  सरकारों/संष  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  आवश्यक  वस्त
 नियम  के  तहत  उनके  द्वारा  की  गई  कारंवाई  के  सम्बन्ध  में  मासिक  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जाती  हैं  ।
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 कोकिंग  कोल  का  आयात

 7438.  कूमासे  उम्र  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कोकिग  कोल  का  उत्पादन  नहीं  होता

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसका  आयात  कर  रही  और

 इसके  आयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होगी  ?

 कोयला  मन्‍्त्रालिय  में  उपसन्त्रो  एस०  बो०  :  और  देशें  मे ंकोककर
 कोयले  का  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  किन्तु  कोककर  कोयले  कौ  कुछ  मरत्रा  में  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  आयात
 किया  जाता  है  ताकि  देणीब  उपलब्धता  और  मांग  के  बीच  के  अन्तराल  को  पूरा  किया  जा  सके  और

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  समग्र  रूप  में  प्रयोग  किए  जाने  वाली  मिश्रश  की  मात्रा  को  बेहतर  बनाया  जा  सके  ।

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  इस्पात  सषयंत्री  द्वारा  औधात  किए  जाने  वाले  कॉकेंकर  कोयले  की

 अनुमानित  कीमत  310  मिलियन  अमरीकी  डालर  थी  ।

 ]

 दिल्‍लो  में  सेट्रो  ट्यूब  रेल  सिस्टम

 7439.  श्री  बो०  एल०  शर्मा  प्र  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  संसद  टी-जंकशन  पर  संसद  मार्ग  और  जयसिह  रोड

 ऋासिंग  पर  मल्टी-लेवल  ह  टरसेक्शन  निर्मित  करंने  ओर  कंनाट  प्लेंस  में  पैलिका  पॉकिग  और  पालिका

 बाजार  को  संबं-वे  लेवल  ५२  एक  करने  की  अनुमति  फ्रेंदौन  की  जौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  कनाट  ल्लेसे  में  दिंल्लीं  मेंद्रों  टयूब  रेल  सिंस्टंभ
 के  प्रस्तावित  नये  रूट  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरों  विकास  मस्जालय  में  राज्य  संत्री  एजਂ  :  संसब  म्र्ग  और  कनाट
 प्लेस  के  टी-जंकशन  पर  एक  भूमिगत  पार  पथ  का  पहले  ही  निर्माण  किया  जा  चुका  है  ।  संसद  मार्ग  ओर

 जयसिंह  रोड  क्रासिंग  पर  मल्टि-लेवल  इन्टरसेक्सन  निर्मित  करने  का  एक  प्रस्ताव  इसका  कार्यान्वयन

 निधियों  की  उपबब्धता  पर  निर्भर  पालिका  बाजार  ओर  पालिका  पाकिग के  संम्बन्ध  में  मूल  नेक  में
 दोनों  परिसरों  को  जोड़ने  का  एक  घटक  कुछ  तकनीकी  कांरणीं  से  कायें  की  यहें  भाग  प्रा
 नहीं  किया  जा  सका  |

 (&)  दिल्ली  जन  द्र्‌तगामी  परिवहन  प्रंणाली  के  संभ्विन्ध  में  व्यहोरयता  रिपोर्ट  के  बेनुसौरं  कनाट
 प्लेस  क्षेत्र  में  एक  इ  टरचेंज  सहित  दो  मैट्रो  कोरीडो  रे  का  प्रावधान  विस्तृत  परियोजना  श्पोर्ट  तैयार
 होने  और  परियोजना  कें  कार्यान्वयन  के  लिए  निर्णय  ले  लिए  जीने  पर  ही  मेट्रो  लोइनों  के  सटीक  संरेंखर्णे
 कौ  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 लेशलल  रिनियुवल  फंड

 73440.  थ  रास  टहले  चोधरी  :

 जो  अर्ज ुन ॑सिंह  यादव
 :

 क्या  प्रधानेम॑न्त्रो  यहें  बताने  को  कुँथो  कैरेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  रितियुवल  फंडਂ  की  स्थापना  की

 (a)  यदि  तो  इस  फंड  से  राज्यों  को  आथिक  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  खिए  क्‍या  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  गए  और

 इसके  अन्तर्गत  यदि  कोई  सहायता  दी  गई  है  तो  उसकी  राशि  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  बे०  :  हां  ।

 और  इस  निधि  का  उद्देश्य  आधुनिकीक  रण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  के  परिणामस्वरुप

 श्रमिकों  को  दुबारा  प्रशिक्षण  देने  और  रोजगार  देने  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  औद्योगिक

 उपक्रमों  की  सहायता  करना  तथा  किसी  औद्योगिक  एकक  की  पुनसंरचना  से  प्रभावित  श्रमिकों  की

 पूर्ति  करना  इस  निधि  का  उद्देश्य  राज्य  सरकारों  को  नहीं  अपितु  ओद्योगिक  एककों  को

 सहायता  प्रदात  करना  है  ।

 ]

 रिहायशी  मकानों  को  वाणिज्यक  परिसरों  में  बदलना

 7441  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  की  विभिन्‍न  बस्तियों  में  बड़े  पमाने  पर  किए  जा  रहे  अवध  निर्माण  तथा

 रिहायशी  स्रकानों  को  वाणिज्यिक  परिसरों  में  बदलने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  ग्रया

 क्या  सरकार  को  विभिन्‍न  बस्तियों  के  निकसियों  से  अवैध  निर्माण  और  वाणिज्यिक  पर्सिरों

 में  बदलने  के  विरुद्ध  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍्वा  है  और  इन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 झहरोी  थिकास  सन्त्रासय  सें  राज्य  सम्त्रो  एम०  :  अनुरूप  क्रिया-क्लापों  का
 पता  लगाने  के  लिए  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  1991  में  एक  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण  किया

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  अनुरूप  उपयोग  के  कुल  12,862  62  मामले  इंगित  किए  ।  दिल्‍ली  बमर  निगम  ने  जनवरी

 1991  से  31-3-1992  तक  इसके  द्वारा  अनधिकृत  निर्माण  के  दर्ज  किए  यए  8799  मामलों  की  सूचना

 और  सरकार  तथा  स्थानीय  निकायों  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  नई  दिल्ली  नगर

 पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  इसने  40,  हनुमान  लेन  में  किए  गए  सभी  अनधिक्ृत  निर्माणों  के  बारे  में

 पहले  ही  से  कारंवाई  क्षारम्भ  की  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  भी  बताया  है  कि  इसके  द्वारा  दर्ज  किए  गए
 अवधिकृत  निर्माण  के  मामले  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा  343  और  344  के  अंतर्गत

 जरा  कै
 अभियोज्य  |

 बिकित्सीय  आधार  पर  आवास

 74:2.  श्री  राजन्द  कमार  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  चिकित्सीय  आधार  पर  कितने  केन्द्रीय  स़्स्कार  के  कर्मचारियों  को
 भावास  दिए  और

 इस  सम्बन्ध  में  जांच  करने  पर  कितने  मामले  फर्जी  पाए  गए  ओर  उनके  विरूद्ध  क्‍या
 वाही  की
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम०  :  गत  एक  वष्  के  दोरान

 विशिष्ट  चिकित्सा  आधारों  पर  स्वीकृत  किए  गए  तदर्थ  आबन्टन  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 है  :--

 टाईप  जे  35

 टाईप  वा  न  57

 टाईप  नजर  2

 योग  :  104

 शून्य  ।

 ]

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  क्मेंचारियों  के  लिए  आवास  योजना  शुरू  करना

 7443.  भ्री  उत्तम  राव  देव  पाटिल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  सेवानिवृत/सेवानिवृत्त  होने  वाले  कमंचारियों

 को  आवास  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  आरम्भ  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  आवास  राज्य

 का  विषय  है  तथा  सरकारें  ओर  संघ  शासित  प्रशासन  अपनी  प्राथमिकता  उपलब्ध  संसाधनों  के

 सार  आवास  योजनाएਂ  बनाने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।  बहुत  से  राज्य  अभिकरण  उनके  द्वारा  निर्मित  मकानों
 का  एक  निर्धारित  प्रतिशत  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  आरक्षित  रखते

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  आवास  की  सुगम्यता  और

 अधिक  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  तत्वाधान  में  एक  संगठन  नामत:ः  केन्द्र  सरकार

 कर्मचारी  कल्याण  आवास  संगठन  जी  ई  डब्ल्यू  एच  का  गठन  किया  गया  है  ।  इस  संगठन  द्वारा

 केन्द्र  सरका  र  के  जिनमें  सेवानिवृत्त  होने  वाले  तथा  सेवानिवृत  कमंचारी  और  मृत  केन्द्र

 सरकार  के  कमंचारियों  के  पति/पत्नी  भी  शामिल  के  लिए  लाभ  हानि  रहित  आधार  पर  मकानों  का

 निर्माण  किया  जाएगा  ।  इस  संगठन  के  केन्द्र  सरकार  कमंचारियों  क ेलिए  आवास  योजनाए  प्रारम्भ  करने

 हेतु  बहुत  से  स्थानों  पर  भूमि  का  आबंटन  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  हुढको  द्वारा  भी  समूह  बीमा

 आवास  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  आवास  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  उपलब्ध

 कराया  जाता

 निम्न  आय  वर्ग  के  व्यक्तियों  के लिए  मकान

 7444.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु

 कुमारी  पुष्पा  बेबी  सिह  :

 झो  रामलखन  सिह  यादव  :  क्‍या  शहरी  थिकास  मन्‍्त्री,यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 ांाभााआआााााााणाणणनाणणणाणणणणाणाााााानाममाााभ  जम  जमल  बल  कक  कक  कक  क  कक  कद

 निम्न  आय  वर्ग  के  व्यक्तियों  क ेलिए  मकान  बनाने  हेतु  कौम-कौन  सती  योजनाएं  बनायी

 की

 अनाजिलनीओ

 हनन
 ओला
 नम5तावकलब

 ८ 8०

 रु
 फः

 इन  योजनाओं  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचा
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  शहरी  ओर  अधं-शहरी  क्षेत्रों  में  भूमि  की

 कीमत  इतनी  अधिक  है  कि  वे  आम  व्यक्ति  की  पहुंच  के  बाहर  यदि  तो  इस  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  ओर  इन  व्यक्तियों  को  आवास  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवास  क्षेत्र  के  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई
 है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  आवास  राज्य
 का  विषय  होने  के  नाते  विभिन्‍न  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अपने  आयोजना  निधियों  और  सांस्थानिक
 वित्त  में  स ेसामाजिक  आवास  योजनाओं  को  प्रतिपादित  करने  और  कार्यान्वित  करने  के  लिए  स्प्ृतन्त्र
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1985-92  के  दौरान  निम्न  आय  वर्ग  से  सम्बन्धित  लोगों  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्यों/संघ  शामिल  क्षेत्रों  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत्त  2.53  लाख  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 किया  गया  था  ।

 वहनीय  आश्रय  मुहैया  करने  की  सम्रस्था  को  मानते  हुए  राष्ट्रीय  आवास  नीति  प्रारूप  में
 केन्द्री  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  कदम  उठाये  जाने  पर  विचार  किया  है  जो  इस  भ्रकार

 विभिन्‍न  आय  वर्गों  के  लिए  विकसित  भूमि  की  आपूर्ति  में  वृद्धि

 भूमि  के  अधिग्रहण  ओर  विकास  पर  बाधाओं  का  निराकरण

 मकानों  के  निर्माण  और  उन्नयन  के  लिए  निम्न  और  मध्यम  आय  वर्गों  क ेलिए  आवास
 वित्त  की  पहुंच  में  वृद्धि
 कम  लागत  प्रोद्योगिकी  और  सामग्री  का  व्यापक  प्रवार-प्रसार

 (5)  पटरी  निवासियों  के  लिए  केन्द्रीय  योजनाएं  तथा  शहरी  निर्धनों  द्वारा  आश्रय

 निर्धनों  को  सस्ता  निर्माण  कर  सकने  में  समर्थ  बनाने  हेतु  विनियमनों  का सरलीकरण
 करना  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवास  के  लिए  परिव्यय  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  है  ।

 विदेशों  सहायता  से  श्रलाई  जा  रहो  वंज्ञानिक  परियोजनाएं

 7445.  आओ  आनन्द  रत्न  सोय  :  क्‍या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  संस्थानों  में  विदेशी  सहायता  से  शुरू  की  जा  रही  वैज्ञानिक  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सहायता  न  मिलने  के  कारण  कुछ  योजनाएਂ  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समस्या  के  समाधान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मार्ग रेट  :
 अनेक  क्षेत्रों  में  अन्य  देगों  की  सहायता  से  हमारे  अनेक  संस्थानों  में  वैज्ञानिक  परियोजनाए  चलाई  जा  रही

 इनमें  नये  ओर  मिश्रित  फाइबर  प्रकाशिक  सुपरनोवा  निम्नतापिकी

 कोयला  रबड़  प्रोद्योगिकी  वेल्डिग  ट्रीबोलोजीकल  भूतल  रसायन

 यकृृतशोध  कुष्ठ  रूमेठी  हृदय  एक्कलोनी  पुनर्योगज  डो  ०  एुन०  ए०  और

 हाइब्रीडोमा  उवेरता  नाइट्रोजन  भूमि
 तिलहन  बीजों  का  रोम  शुष्क  भूमि  खेती  झामिल  हैं  ।

 सरकार  की  विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  समयबद्ध  फरियोजनाओं  को  यूरोपीय  आर्थिक
 नावें  ,  स्विट्रज  सं०  रा०  भूतपूर्व  सोबियत

 संध  सहित  विभिन्‍न  देशों  की  सहायता  से  किग्रा  जात्ता  है  ।

 इन  परियोजनाओं  को  कृधि  ओर  आयुविज्ञातर  संस्थ्मओं  अरैर  राष्ट्रीय  अनुसंक्षात
 शालाओं  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 ऐसा  कोई  मामला  सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 घरेख  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 7446.  भ्री  लाल  बाय  राय  :  कया  प्रधपनसंत्रो  यह  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकार  ने  घरेलू  उद्योगों  के  प्रोत्साहूव  और  बिकाक्ष  के  लिये  क्‍या

 प्रयास  किये  और

 1991-92  के  दौरान  इन  प्रयासों  के  कारण  धरेलू  उद्योथ  में  कितनी  प्रगति  हुई
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  जेਂ  :  ग्रामीण

 हथकरघा  तथा  कयर  जैसे  घरेलू  उद्योगों  का  संवर्धन  सज्य  सरकासें  का  उत्तरदायित्व

 है  ।  केन्द्र  सरकार  दुलंभ  व  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  की  प्रौद्योगिकी  के  वित्त

 उपलब्धता  और  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  संस्थागत  रूपरेखा  के  सृजन  जैसे  उपायों  के  जरिये  राज्य

 सरकारों  के  में  मदद  पहुचाती  इन  उद्योगों  को  एक  ही  स्थान  पर  सेबाए  व  सहायता  उपलब्ध

 कराने  के  लिये  देश  में  422  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  ये  केन्द्र  स्वदेशी  उद्योगों  के  विकास

 में  लगे  अभिकरणों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्बन्ध  भी  सुनिश्चित  करते  हैं  ।

 इन  विकासोन्मुख  नीतियों  के  फलस्वरूप  1990-91  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  का  कुल
 उत्पादन  2,280.02  करोड़  रुपये  का  जिनसे  48.57  लाख  अ्यक्त्ियों  के लिए  रोजफ़र  का  सृजन

 हुआ  ।  वर्च  1991-92  के  आंकड़े  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मारुति  कारों  को  डोलरशिप

 7447.  श्रो  पोयूष  तोरको  :  क्या  प्रधानमन्ञ्री  यह  बताने  की  कूपा  करंग्रे  कि

 मारुति  कारों  की  डीलरशिप  का  राज्य-बार  ब्यौरा  क्ग्र  है  क्या  सस्कस्पित  फ़र्मों  क ेनाम

 और  उनके  पते  क्‍या  हैं  र  उनके  मालिक  कौन
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 अनुसूचित  अनुसूचित  भूतपूर्व  शारीरिक  रूपसे  विकलांग

 व्यक्तियों  को मारुति  डीलरशिप  के  आबंटन  की  श्रेणी-वार  तथा  रांज्यें-वारं  संख्या  ओर  प्रतिशतता

 क्‍या

 (=)

 मारुति  कारों  की  डीलरशिप  के  आबंटन  के  लिये  क्‍या  मानदण्ड  अपनाया  गया

 क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  डीलरशिप  के  नये  आबंटन  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  मन्त्रासय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  के०  थ्‌
 :  एंके  विवरण  1  संलग्न  है  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  किसी  भी  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  डीलरंशिप  के  आबंटन  प्रें  किसी

 प्रकार  के  आरक्षण  का  प्रावधान  नहीं  किया  है  ।  मारुति  उद्योग  लिंमिटेड  की  जानकारी  के  केवल

 एक  मै०  प्रोग्रं  सित्र  दीमापुर  अँनुसूॉचित  जनजाति  वेंगे  से  सम्बन्धित  है  ।

 2.

 एक  विवरण  11  संलग्न  है  ।

 से  घरेलू  बाजार  के  लिये  कारों  की  घटी  हुई  उपलब्धता  के  कारण  फिलहाल  मारुति

 उद्योग  लिमिटेड  का  किसी  नये  डीलर  को  नियुक्त  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 श्री  एम०  के०

 आशीष  इन्वेस्टमेंटस

 15,  रांची  क्लब

 मेन

 श्री  एस  ०  एस०

 जोहल  ट्रैक्ट्स
 होटल  स्काईलार्क  बिल्डिग  बैंक

 श्री  बिपिन  बी०

 मिथिला  मोटसं

 पोस्ट  बाक्स  नं  ०  72

 एक्सी  विजन  पटना

 श्री  किशन  एन०

 पारीख  इंजी ०  एण्ड  बाडो  बिल्डिंग

 हिन्दुस्तान  बिल्डिग  मैन

 बिहार-8300व
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 5.  श्री  के०  एल०

 जालान  डिस्ट्रीब्यूटस्स ,
 कन्वेंट

 मोलाली  सी०  आई०  टी०  रोड  पर

 ० श्प

 6.  श्री  वाई०  आर०

 बी०  के०  मोटर  कम्पनी

 नेशनल  हाई
 प०  बंगाल

 7.  श्री  राजीव

 मशीनों  टेक्नों

 जिंदल  अलोपुर

 प०

 8.  श्री  अशिवनी

 गंगा  आटोमोबाइल्स

 ग्रीन  पाक  नई

 केन्द्र  शासित  प्रदेश

 9.  श्री  जी०  एल०

 अगनाल  ट्रे  डर्स  लिमिटेड

 45,  रानी  झांसी  नई  दिल्ली

 केन्द्र  शासित  प्रदेश

 0.  श्री  एच  ०  डी  ०  सिः

 श्री  आर०  के०

 श्री  राज

 केन्द्र  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली-]000व



 (2  1514

 3.  श्री  नरेन्हे

 कर  ाओ

 क्लासिक  मोटसे

 15.

 17

 5,  भीकाजी  कामा  प्लेस
 आर  के  रिंग  नई  दिल्ली
 केन्द्र  शासित  प्रदेश

 श्री  रमेश

 साया  आटोमोबाइल्स

 389,  जी०  टी०  करनाल  विश्ली

 केन्द्र  शासित  प्रदेश

 श्री  ए०  पी०

 आनन्द  मोटर  एजेंसीस

 विधान  सभा

 उत्तर

 श्री  सी०  आर०

 प्यारेलाल  एब्ड  सन्‍स

 सेन्ट्रल

 रिबोली  बिल्डिंग  मेरठ

 उत्तर  tea

 श्री  रमेश

 रोहन  मौटस  प्रा०

 44,  अम्बेडकर
 ले  कक्‍क  4)  ३  (१)  #

 उत्तर

 न्‍्री  काशीनाथ

 कविशा  मोटरसे  प्रा०

 4  के०  रामपुर  रोड

 कलट

 उत्तर

 श्री  एम०  के०

 कानपुर  ट्रे  कटसे  प्रा०

 कानपुर  चुन्नी

 उत्तर  प्रदेश

 लिखित  उत्तर
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 22

 24

 26.

 26,  सलेम

 जी०  टी०  इलाहाबाद

 उत्तर

 श्री  संजीव  एम०
 सेवा  आटोमोटीव

 न्यू  बोम्बे  आगरा

 श्री  रेशम

 रेशम  मोटस

 गा्डन

 साइन  ट्राम्बे
 बम्बई  महाराष्ट्र  400071

 श्री  मकेश  कलमार्ड

 साई  सविस  स्टेशन

 462,  सेनापति  बापत

 महालक्ष्मी  रेस  कोर्स

 लोअर  पारेल

 महाराष्ट  500013

 श्री  बी०  एम०
 आटोमोटीव  मैन्यफैक्चस

 $74.  कम्अटी

 महाराष्ट  440026

 श्री  एम०  के

 विटेसी  ट्रेडिंग

 ट्रफ  हानंबाय  बेलाई

 नेहरू  प्लेनेटेरियम

 महाराष्ट्र  40001  8

 श्री  राजीव

 रामा  विशाल

 जालना  अहिंसा

 महाराष्ट्र  441001
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 नी  ता
 27.  श्री  मुकेश

 इनपेक  मोटसं  प्रा०

 विकास  सेंटर  104,  एस०  बी०

 संतारुज  )

 महाराष्ट्र  400054

 28.  श्री  एल०  एन०

 नवनीत

 7,  सिटी  स्टेशन

 राजस्थान  313001

 29.  श्री  राम  जें०

 भाष्टिया  एण्ड  कम्पनी

 6,  बल्लभ

 मेन

 राजस्थान  324007

 350.  श्री  स्व॒राज

 अल्फा

 4,  पार्क  एम०  जाई०

 राजस्थान  302001

 31.  श्री  संतोष

 मारुति

 जी०  ई०

 मोहाबा

 मध्य

 32.  श्री  के०  एल०

 राधिका  प्रा०

 अमरप्रीत  महारानी  लक्ष्मीबाई

 मध्य  प्रदेश

 453.  श्री  राजीव

 जबलपुर  ट्रे  क्टस ,  त्रिपुरी

 नागपुर
 मध्य  प्रदेश  482003
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 34.

 35.

 40.

 श्री  आर०  के०

 फेयरडील  मारवार  गेरेजीस  प्रा०

 भोपाल  इन्दौर

 मध्य  प्रदेश

 श्री  विनीत

 विपुल  मोटसं  प्रा०

 27/5,  के०  मथुरा

 हरियाणा  121002

 श्री  एच०  एल०

 मार्डन  आटोमोबा

 माडल  टाउन  क्रासिंग  के

 जी०  टी०

 हरियाणा  134003

 श्री  संजय  पासी,|

 पास्को

 इण्डस्ट्रियल  चण्छीगढ़

 चण्डीगड़  160002

 श्री  बी०  एस»

 स्वानी  मोटर्स

 81,  कोर्ट

 पंजाब  143001

 श्री  नरेन्‍्द

 सेनी

 शेरपुर  बाई  पास  चौक
 जी०  टी०

 पंजाब

 श्री  आर०  कोर

 हीरा  आटोमोबाइल्स  प्रा०

 फैक्टरी

 पटियाला-पंजाब  147001

 22  1992
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 41.

 42.

 4  3  44.

 44.

 45.

 46.

 4  7.

 श्री  चेतन  के०

 रोल्टा  मोटस्स

 रोल्टा  समीप  खांड  गिरी

 भुवनेश्वर

 श्री  बी०  सी०  सर्वंगी

 ए०  टी०  गोवाहाटी

 1001

 श्री  टी०  के०  अ

 प्रोग्रे  सीव  मोटसं

 एयरपोर्ट

 39,  एन०  एच०  दीमापुर  कोहिमा

 डा०  अमजद  अ

 असारी

 सोवर  नेशनल  श्रीनगर

 जम्मू  एण्ड  काश्मीर  190001

 श्री  तीथं  राम

 काश्मीर  मोटे  का  रपोरेशन  लक्ष्मी

 बी०  सी०  जम्मू

 जम्मू  एण्ड  काश्मीर  180005

 श्री  महिन्द्रा  सी०

 महालक्ष्मी  मोटसं  प्रा०

 प्लाट  नं०  4,  मोतीलाल  नेहरू

 बेगमपेट  मेन

 आंध्र  प्रदेश  500016

 प्री

 दी  मित्रा

 सामने  एम०  जी०

 आंध्र  प्रदेश  520018

 लिखित  उत्तर
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 48.  श्री  एस०

 ए०  बी०  टी०  लिमिटेड

 102,  माउ ट

 तमिलनाडु  600032

 49.  श्री  एच०

 दी  यूनियन  मोट्स  सर्विस

 और  2,  एले

 तमिलनाडु  620001

 50.  श्री  अशोक

 51.  श्री  जे०

 जनन्‍न्‍कहि-कन्‍्ज न  CMR  20६  0  $
 कैन।८के  ary

 52.  श्री  साजु  के०

 पालुलर  विकल्स  एण्ड  सबिसस

 इ  डस  मोटसे  कं०  प्रा०

 इडस  पो०  बा०  923,
 सच  ये  कि कनोर

 कि  खा  बा  4
 क्‌  1-673005

 54.  श्री  दलीप  एल०

 चौगले  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 डी  बी  बंडोकर  कम्पल

 डरिया  तिरुचि
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 55.  श्री  एस०  एन०

 किरण  मोटसें  कं०

 909/4,  जी०  आई०  डी०

 म  करपुरा  इन्डस्ट्रियल

 मकरपुरा  बाडाडरा  (

 56.  श्री  प्रवेश

 कांगों  मोटर्स  लिमिट

 अविमेश  सी०  जी०

 अहमदाबाद

 विधरण  ।[

 मारुति  डीलरों  की  नियुक्ति  के  लिए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  अपनाई  गई  वर्तमान  प्रभाली

 इस  प्रकार  है  :--

 1.  साबंजनिक  विज्ञापनों  द्वारा  आकांक्षी  पार्टियों  उन  शहरों  के  जहां  डीलरों  की

 श्यकता  निर्धारित  फार्मो  पर  आवेदन  आमंत्रित  करना  ।

 2.  निम्नलिखित  मापदण्ड  के  आधार  पर  सभी  वध  आवेदनों  की  संवीक्षा  ओर  मूल्यांकन  किया
 जाना  :--

 (1)  शो-रूम  और  वकंशाप  बनाने  के  लिए  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं/भूमि  की
 उपलब्धता  ।

 (2)  ऊपर  लिखी  सुविधाओं  का  अवस्थिति  सम्बन्धी  लाभ  ।

 (3)  व्यापार  में  उम्मीदवारों  का  अनुभव  मोट  रगाड़ी  उद्योग  ।

 (4)  उम्मीदवारों  की  शैक्षिक/व्यवसायिक  योग्यताए  ।

 (5)  उम्मीदवारों  की  वित्तीय  स्थिति  ।

 3.  इस  कार्य  की  मूल  आवश्यकता  म्रों  को  पूरा  करने  वाले  सभी  उम्मीदवारों  साक्षात्कार  के
 बाद  एक  संक्षिप्त  सूछी  तैयार  करना  ।

 4.  संक्षिप्त  सूची  में  सम्मिलित  उम्मीदवारों  से  डीलरशिप  प्राप्त  करने  के  लिए  मोहरबन्द
 निविदाए  जिनमें  मारुति  के  पास  जमा  की  जान  वाली  राशि  का  उल्लेख  हो  ।

 5.  उच्चतम  बोलीदाता  को  डीलरशिप  दिया  जाना  ।

 आवास  वित्त  कम्पनियां

 7448.  श्री  दसात्र य  बंडारू  :

 थी  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :

 झोमतो  कृष्णेन्त्र  कौर  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 आवास  वित्त  कम्पनियों  द्वारा  आवासीय  ऋण  देने  के  लिये  इन  एकढक़ों  द्वारा  क्या  नियम

 निर्धारित  किये  गये

 भवन  निर्माताओं  की  तुलना  में  व्यक्तियत  आकासों  के  लिये  दिये  गये  ऋणों  का

 अनुपात  कितना  और

 आवासीय  निगमों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  व्यक्तिगत  आवासों  के  लिबे"दिये  गये

 ऋणों  तथा  भूसम्पदा  प्रोत्साहकों  ओर  भवन  निर्माताओं  को  दिये  क्‍्ये  ऋणों  का  अलग-अलग  ब्यौरा

 क्‍या  द्रे  है

 सावंजनिक  और  प्राइवेट  क्षेत्रों  की आवास  वित्त  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  अदज/्वलल)  :  राष्ट्रीय  आवास  बेंक

 की  सूचना  के  53  आवास  वित्त  कम्पनिम्रां  होते  की  सूचना  है  जिसमें  से  दो  सार्वजनिक  क्षेत्र  में
 तथा  51  निजी/संयुकत  क्षेत्र  में  हैं  ।

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  पूर्णतः  सरकारी  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  होने  के

 इसके  वित्त  पोषण  मानदण्ड  सरकार  द्वारा  अनुम्लोद्धित  किये  जाते  हैं  ।  विद्यमान  मानदण्डों  के  अनुसार
 आवास  तथा  नगर  विका  ?  निगम  की  ऋण-योग्य  55%  विधियां  निम्न  आय  वर्मे/मारथिक  दृष्टि  से
 जोर  वर्ग  श्रेणी  तथा  शेष  45%  अन्य  श्रेणियों  के  लिये  उदि्ष्टि  की  जाती  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  से

 पुनवित  प्राप्त  करने  की  इच्छुक  जिन  कम्पनियों  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  निर्धारित  ब्याज  दरें  अपनानी
 पड़ती  इसके  अतिरिक्त  अन्य  आवास  वित्त  कम्पनियों  के  लिये  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  कोई  मानदंड
 निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 एकक  आवास  वित्त  कम्पनियों  के  बारे  में  ये  आंकड़े  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  एकंकों  को  सीधे  तौर  पर  आवास  ऋण  नहीं  देता
 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  हुड्को  ने  एक  निजी  बिल्डर  को  निम्नलिखितानुसार  ऋण  स्वीकृत

 1988-89  8-8 9  330.77  लाख  रुफ्ये

 1989-90  शल्य

 1990-91  489.97  लाख  रुपये

 1991-92
 297.88  लाख  रुपये

 अन्य  अनुमोदित  आवाश्च  वित्त  कम्पनियों  के  के  बारे  में  पिछले  तीन  तर्षों  के

 दौरान  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  ऋण  आंकड़े  इस  प्रकार  है  :--

 1988-89  888.4  करोड़  रुपये

 1989-90  1335.7  करोड़  रुपये

 1990-91  2159.99  करोड़  रुपये

 एकक  आवास  ऋणों  और  प्रबर्तकों  तथा  बिल्डरों  को  दिये  गये  ऋणों  के  अलग  ब्योरे  उपलब्ध

 नहीं
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 दिल्‍ली  में  साफ्ट  कोक  को  कसी

 7449,  श्री  ताराचन्द  संडेलबाल  :

 कर  गंशदल्स  कालत  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  वह  बताते  को  क्षपा  करंगे कि  :

 क्‍या  राजधामी  में  पिछले  दो  महीनों  से  कोकਂ  की  भारी  कमी

 यदि  तो  क्या  इसके  कारण  विशेष  रूप  से  गरीब  वगे  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  राजपघानी  में  कोकਂ  उपलब्ध  करनि  के  लिये  अनेक
 अभ्णावेदन  प्राप्त  हुये  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  कब  तक  प्रभावी  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कोयली  मंत्रालय  के  उंपर्मश्री  एस०  थो०  :  से  (@)  पिछले  दो  महीनों  के

 दौरान  दिल्ली  को  साफ्ट  कोक  की  आपूर्ति  में  कमी  आने  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  इसकी  उपश्तब्थता  में
 कमी  आई  है  ।  सरकार  ने  दिल्ली  के  लिये  साफ़्ट  कोक  के  प्र  षण  को  बढ़ाने  के  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  देश
 प्ें  साफ्ट  कोक  के  उत्पादन  में  समग्र  रूप  से  गिरावट  आने  के  कारण  दिल्ली  समेत  विभिन्न  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  और  राज्यों  के साफ्ट  कोक  के  प्रकंभ  में  कर्मी  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  आधार  पर  बिहार
 राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  प्रतिबरक्लें  क ेकरण  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  साफ्ट  कोक  का  उत्पादन

 बूरी  तरह  प्रभावित  हुआ  है  जोकि  दिल्ली  को  साफ्ट  कोक  की  आपूर्ति  का  मुख्य  स्रोत  साफ्ट  कोक  के
 उल्पादन  में  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोयला  कम्पनियों  ने  ऑब॑ंटित  साफ्ट  कोक॑  के  स्थॉन  पर  स्टौम
 कोयले  की  आपूर्ति  द्वारा  कमी  को  पूरा  करने  की  पेशकश  की  कोयला  कम्पनियों  को  इस  आशैय  के

 निदेश  भी  जॉरी  कर  दिये  गये  हैं  कि  साक्ट  कौक  के  उत्पादन  और  प्र  षण  को  यथासम्भव  बढ़ाने  के
 प्रभकास

 तमिलनाड  में  कोयला  स्टाकयाई

 7450.  डा०  के  ०  एल०  सौखम  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तमिलनाड़  में  कोयला  स्टाकयार्ड  कहां-कहां  बनाये  गये

 कोयला  स्टाकयार्ड  बनाने  के  मानकण्ड  क्य-क्या  और

 तमिलनाडु  में  कितने  नये  स्टाकयार्ड  बनाने  का  विच्र  है  ?

 कोयला  संत्ालय  में  रेपेमत्री  एसं०  जौ०  कोल  इण्डिया  लि०  ने  सूचित
 किक  है  कि  इस  सभंय  वे  तजिलनाड  में  कों  कोक्‍्लर  स्‍्टाकवाडों  का  कार्बबालन  कर  रहें  जिसमें  से एक
 मद्रास  में  और  दूसरा  कोयम्बत्त्‌,र  में  है  ।

 (a)  और  (at)  वर्तमान  स्टाकयार्ड  तीति  के  लगुधार  भये  कोयला  स्टाकमार्डों  कौ  स्थापित  करने
 की  जिम्मेदारी  सच्यद्ध  राज्य  तरकारों  की  अतः  यह  प्रत्येक  शब्ध  सरकार  पर  मिर्भर  करता  है  कि  वे

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लें  कि  उनके  राज्य  में  कितने  नये  स्टाकयार्डों  की  स्थापना  की  जानो
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 राष्ट्रीय  पादुका  विकास  संस्थान

 7451.  क्री  मारायणभाई  जमलाभाई  राठवा  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इटली  ने  भारत  में  एक  राष्ट्रीय  पादुका  विकास  संस्थान  स्थापित  करने  का  निर्णय

 किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणामस्वरूप  भारत  में  पादुका  उद्योग  को  कितना  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  संभावना

 और

 उक्त  संस्थान  की  स्थापना  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  पो०  जे०  :  से  इटली  सरकार  से  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  सरकार  द्वारा  उसकी  जांच

 की  जायेगी  ।

 ]
 उपभोक्ता  संरक्षण  उपाय

 7452.  श्री  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :  कया  प्रधघानमन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  उपभोक्ता  संरक्षण  हेतु  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  क्‍या  उपाय

 किये  जाने  का  विचार  और

 इस  अवधि  में  स्वयंसेवी  एजेंसियों  को कितनी  सहायता  प्रदान  करने  का  विचार

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो
 :  उपभोक्ता  संरक्षण के  क्षेत्र  में  एक  केन्द्रक  मन्त्रालय  होने  के  नाते  नागरिक  उपभोक्ता

 मामले  और  सावेजनिक  वितरण  मन्त्रालय  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  निम्नलिखित

 छ्षपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 1.  उपभोक्ता  जागरुकता  जिसमें  श्रव्य  दृश्य  सामग्री  तैयार  करना  »  साहित्य  का
 प्रकाशन  करना  आदि  शामिल

 3  .  उपभोक्ता  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता

 3.  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 4.  उपभोक्ता  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  तथा  सवे
 क्षण

 और

 उपभोक्ता  उत्पादों  के  मूल्यांकन  तथा  परीक्षण  के  क्षेत्र  में  आधार-ढ़ांचे  का विकास  करना
 आदि  ।

 भन्‍्त्रालय  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये  उपभोक्ता  संरक्षण के  क्षेत्र  मे ंभावी  योजना
 तैयार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  के  तत्वावधान  में  एक  कार्य  दल  भी  गठित  किया
 है  ।
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 (.)  .)  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  संगोष्ठियों  के  प्रचार  साहित्य  के

 परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  जैसे  जागरूकता  कायंक्रमों  को  चलाने  तथा  ऐसे  अन्य  अभिनव  ओर

 शैक्षणिक  कार्यक्रमों  को  चलाने  हेतु  सहायता  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।  बजट  आबंटनों  का  निर्णय  वाधिक

 आधार  पर  किया  जाएगा  और  स्वैच्छिक  एजेंसियों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  कश्ते  हुए  उनमें  व॒द्धि  की जा

 सकती  है  ।

 शहरो  मलभूत  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  के  शहरों  का  विकास

 7453.  झो  आनन्व  अहिरवार  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य

 प्रदेश  क ेकिन-किन  शहरों  का  विकास  किया

 इस  योजना  के  अन्तगगंत  1992-93  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  किन-किन  शहरों  को विकसित
 करने  का  प्रस्ताव  और

 इस  पर  कितना  खर्च  होने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  शहरी  मूलभूत  सेवा
 योजना  1990  में  संशोधित  की  गई  थी  तथा  निर्धनों  के  लिये  शहरी  मूलभूत  सेवा  नामक  एक  नई  योजना
 1990-91  में  आरम्भ  की  गई  निध्ंनों  के  लिये  शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  निम्नलिखित  दस  नगरों
 जो  राज्य  सरकार  द्वारा  1990-91  ओर  1991-92  में  हाथ  में  लिये  गये  में  कार्यान्वित  की  जा

 रही  हैं  :--

 1.  भोपाल

 2.  बेरसिया

 3.  जबलपुर

 4  कटनी

 5  रायगढ़

 6.  खरसिया

 7.  राजनन्दगांव

 8  मन्दसौर

 9.  खंडवा

 10  बरहनपुर

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  नगरों  की  नियतित  परिव्यय  को  देखते  हुए  राज्य

 सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  छोड़  दी  गई  वास्तविक  शामिलता  चयनित  नगरों  की  आकार  भ्रणी  पर

 निर्भर  करेगी  ।

 उक्त  योजना  के  कार्यान्वयन  के  निमित्त  1992-93  के  लिए  मध्य  प्रदेश  हेतु  71.50  लाख

 रुपये  का  अंतरिम  नियतन  उद््‌दिष्ट  किया  गया  है  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्म्वाਂ  यों  की  संस्या

 तथा  आरफ़ित  पदों  का  भरा  जाना

 7454.  भी  अनादि  चरण  दास  :

 श्री  के०  थो०  तंग्काबालू  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग  और  घ
 श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित्त  जनजातियों  के  कमंचारियों

 की  कुल  संख्या  कितनी

 कया  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  आवश्यकता

 से  कम

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पदों  को  अनाशकित  किसा  गया  है

 (8)  यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्दौरा  क्या  है  तथा  इसके  लिये  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरड

 क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्र  आरक्षिस॒  रिव्तिसें  को  एक  निर्धात्ति  अवधि  थेंਂ  भरा  जता  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  सा्गरेड  से

 भारत  सरकार  के  अधीन  1-1-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  समूह  ग  तथा  घ  में  अनुसूचित

 जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  विस्तृत  ब्यौरे  जिसमें  इन  वर्गों  को  कमी  भी  दर्शाई  गई  है  अर्थात  सेवाओं  के

 विभिन्‍न  समूहों  में  अनु  'ज०/अनु  ०ज  ०जा०  के  कर्मचारियों  की  अपेक्षित  प्रमिशतता  तथा  वास्तविक

 शतता  के  बीच  अन्तर  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  ऐसी  रिक्तियां

 जो  अनु  ०जा०/अनु  ०ज  ०जा०  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  होमे  के  कारण  नहीं  भरी  जा  सकी
 निधारित  प्रक्रिया  का  पालन  करने  के  बाद  अनारक्षित  की  जा  सकती  1-4-89  से  सीधी  भर्ती
 के  मामले  में  अनु  >जा०/मनु  ०ज०जा०  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  शिक्षितद्रों  के  अन्तरक्षण  पर

 बस्घ  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जारी  अनुदेशों  के  उल्लंघन  का  कोई  मामला  अभी  ब्क  इस  विभांध  के  ध्यान  में

 नहीं  आया  है  ।

 (  ओर  विभिन्‍्त  क्रल्नालयों/विधागों/कार्यालयों  क्षरा  जब  कभी  भी  भर्ती  की  जाती  है  तो
 आरक्षित  एिक्तियां  इस  प्रयोजन  के  लिए  रखे  गए  रोस्टर  के  अनुसार  भरी  जाती  फिर  भौ  बकाया
 रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  वर्ष  1989  से  विश्रेष  भर्ती  अभियान  भलाए  गए  हैं  तथा  अभियान  को  पूरा

 करने के लिए नियत तारीख
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 विक्रचण

 श्रेणी  समूह  क  समूह  ख  समूहूग  समूह  घ  योग

 करमंचारियों

 को

 योग  62560  102532  2402089  1167836  3735017

 अनुसूचित  जाति  5989  12115  376015  248101  641920

 %  9.09  11.82  15.65  21.24  17.19

 अनुमूचित  जाति

 %  5.91  3.18  —  —  --

 अनुसूचित  जनजाति  1584  2  11:9666  666  19589  203253

 %  .  2-58  3.35  4.98  6.82  5.44

 अनुसूचित  जनजाति

 में  ककी  .  %  4.97  5.25  2.52  0.68  2.06

 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम

 7455.  भो  के०  एच०  सुनियप्पा  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपभोक्ता  संरक्षण  के  बारे  में  जानकारी  देने  क ेलिए  कोई  टी०  बी०  घारावाहिक  बनाया

 गया

 क्‍या  किसी  अन्य  श्रव्य-दुश्य  सामग्री  का  मिर्माण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  कया  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  घितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सस्‍्त्री  कसालुहीन
 :  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  ने  कोई  टेलीविजन

 सीरियल  नहीं  बनाया  है  ।

 और  मन्‍्त्रालय  ने  अब  तक  के  अधिकारਂ  शीर्षक  से  एक  वृत्त
 कदमਂ  शीर्षक  से  एक  वीडियो  वृत्त  चित्र  जिसभे  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  की  मुख्य  बातें
 स्पष्ट  की  गई  हैं  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण  के  बारे  में  जागरुकता  लाने  के  लिए  के

 कैसे  उपभोक्ता  संरक्षण  अशिनिधण  के  तहत  प्रतितोभ्  तंग  और  वितरण

 प्रणालीਂ  पर  एक-एक  मित्रठ  की  आर  वीडियो  क्विकी  तंयार  को  उक्त  कीडियो  बृुल्त  चित्र  सभी  राज्य

 सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  उनके  इस्तेमाल  के  लिए  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 केस्द्रीय  सेवाओं  की  समोक्षा

 2456.  भ्रोमतौਂ  शौैसत  कर्मा  :

 सी  कमा  :  प्रभ़मण्ली  यह्‌  बढ़ाने  को  करेये  कि  :
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 कल  +-  95  जयललिता  किलिक ले  ताणडिीिििनी  नीता  :_  ,:  बसा

 क्‍या  सरकार  वतंमान  केन्द्रीय  सेवा  संगठन  को  परिणामोमुखी  बनाने  के  उद्दं  श्य  स ेउसकी
 समीक्षा  कर  रही  है  और  साथ  ही  सभी  स्तरों  पर जनशक्ति  की  उच्चतम  उपयोगिता  सुनिश्चित  कर  रही

 यदि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अधिकारियों  और  सेवा  संघों  के  विचार  मांगे  जा  रहे  और

 इस  काये  के  कब  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावता  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रायल  में  राज्य  मंत्री  सागरेट  :  से

 केन्द्रीय  सिविल  सेवाओं  की  समय-समय  पर  संवर्ग  पुनरीक्षा  के  लिए  एक  योजना  है  जिसके  अम्तगंत  समूह
 संवर्ग  की  हर  तीन  वर्ष  में  और  समूह  अथवा  अथवा  संबर्ग  की  हर  5  वर्ष  में

 रीक्षा  कौ  जानी  होती  किसी  भी  संवर्ग  की  समय  समय  पर  पुनरीक्षा  किए  जाने  के  उद्देश्य  निम्नलिखित

 हैं
 अगले  3/5  वर्षों  के लिए  कामिकों  की  आवश्यकताओं  की  अग्रिम  व्यवस्थाए  करना  और

 भर्ती  कार्यक्रम  वैज्ञानिक  आधार  पर  ओर

 दक्षमता  तथा  मनोबल  में  सुधार  लाने  ओर  प्रमाणिकता  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  संवर्ग
 संरचना  को  युक्तिसं  रचना  बनाना  ।

 संवर्ग  पुनरीक्षा  करते  समय  सेवा  संघों  के  विचारों  यदि  कोई  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 नियुक्तियों  और  प  दोन्‍नतियों  के  बारे  में  संघ  लोक  सेवा  को  सलाह

 7457.  झ्लोमतो  सुमिन्ना  महाजन  :  क्‍या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसा  कोई  मामला  हुआ  है  जब  नियुक्तियों  और  पदोननतियों

 के  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  संध  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  की  अनदेखी  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भसार्गरेट  :

 ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नियुक्तियों  गौर  पदोन्‍नतियों  के  मामलों  की  कुल  संख्या  जिनमें
 सरकार  संघ  लोक  सेबा  आयोग  की  सिफारिशों  स ेअसहमत  थी  जिनके  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की
 वार्षिक  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  रखी  गई  निम्नलिखित  है  :--

 1987-88  7-88  1988-89  8-89  1989-90
 17  10  6

 उक्त  वर्षों  के  लिए  असहमति  के  मामलों  के  ब्यौरे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  तथा
 वाधिक  रिपोर्टों  में  उपलब्ध  है  जो  27-4-89,  9-1-91  तथा  27-5-91  को  लोक  सभा  पटल

 पर  रखी  गई

 ]
 अखिल  भारतोय  श्लादो  प्रामोधोग  एसोसिएसन  को  अनुदान

 १458.  श्री  रामचणा  मरोतराव  घंगारे  :  क्‍या  प्रधानसन्ध्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 126
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 कक  न 7  एपै।णय

 अखिल  भारतीय  खादी  ग्रामोद्योग  एसोसिएसत  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  राज्य-वार

 कितना  अनुदान  और  राजसहायता  दी

 उक्त  अवधि  के  दोरान  दी  गई  राशि से  प्रत्येक  राज्य  में  किये  कार्यो  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  संगठन  की  सभी  राज्य  शाखाओं  की  वर्ष  1989-90  9-90  और  1990-91  लेखा  परीक्षा

 की  गई  है  और  यदि  तो  यदि  कोई  मुख्य  लेखा  परीक्षा  आपत्ति  की  गई  है  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  जें०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटन  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इ  जोमिर्यारिंग  और  फाउन्ड्री  लघु  उद्योग

 7459.  श्री  काशोराम  क्‍या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  के
 इन्जी  निर्यारेग  और  फाउन्ड़ी  लघु  उद्योगों  में  ढलवां  लोहे  की  बहुत  +मी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  का  इन  उद्योगों  को  ढलवां  लोहे  की  सप्लाई  कब  तक  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्जालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  पो०  जे०  :  ढलवां  लोहे  की  अत्यधिक  कमी
 के  कारण  गुजरात  के  एककों  सहित  परे  भारत  में  फाउन्डी  एकक  ढलवां  लोहे  की  कमी  का  सामना  कर  रहे

 के  दौरान  गुजरात  की  किए  गए  प्रेषण  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 रहा

 मी०  टन

 मांग  आबंटन  प्रंषण

 हे  लक  जिन-वककनन  जलन  अजिनन£भ  कक  ने  5५  अ-न्‍ओ  कओ  नानजिय  ओनान  कक  कक  बम

 3,50,000
 गुजरात  लघु  उद्योग  निगम

 को  आपूर्ति  की  गई  95,484
 मी०  टन  की  मात्रा  शामिल  है  शुल्क 55%, से -  _  लोहा

 सरकार  ढलवां  लोहे  की  घरेलू  उपलब्धता  को  पूरा  करने  के  ढलवां  लोहे  पर  आयात

 शुल्क  55%  से  कम  करके  35%  कर  दिया  निजी  उद्यमियों  ने  देश  में  ढलवां  लोहा  संयंत्र  स्थापित
 करने  में  रूचि  दिखाई  सरकार  को  उम्मीद  है  कि  इन  उपायों  से  फाउन्डी  एककों  की  ढलवां  लोहे  की

 उपलब्धता में सुधार होगा तथा कमी दूर जायेगी । भारत में विकसित पंकेजਂ 7460. भ्रो रामकृष्ण कोंताला : क्‍या प्रधानसस्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 ee  «नम  तमम

 क्या  सरकार  का  विचर  प्रत्येक  शब्य  में  सॉफ्टवेयर  पार्क  स्थापित  करने का
 प्रत्येक  पार्क  में  निजी  उद्यमियों  को  साफ्टवेयर  पार्क  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  सुविधाएं

 प्रदान  कौ  गई

 अब  तक  देश  में  इलेस्ट्रामिकोी चिभाग  सथा  सार्मजनिक  और  निजी  क्षेत्रों  द्वारा  कौन-कोन  से
 विभिन्‍न  साफ्टबेयर  विकसित  किये  भशे

 कया  इस  पैकेजों  की  विदेशों  जौश्भारत  में  भांग  की  गई  ओरे

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  सार्गरेढ  :

 भारत  सरकार  ने  गांधीनगर  तथा  नोएडा  में  सात
 प्रौद्योगिकी  पार्कों  की  स्थापना  पहले  ही  कर  ली  है  ।  जयपुर  स्थित  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क

 की  स्थापना  राजस्थान  सरकार  द्वारा  राजस्थान  इलेक्ट्रानिक  इ स्ट्रू  मेंट्रस  लिमिटेड  के  तत्वाधान  में  की  गई
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  इलैक्ट्रानिकी  उच्चींग  विकास  निंगंम  कलकत्ता  के

 तत्वाधान  में  एक  साफ्टवेयर  प्रोद्योगिकी  पाके  शथाफिति  करने  की  विश्ल  में  कारंवाई  ऋरम्भ  कर  दी

 पंजाब  सरकार  ने  भी  मोहाली  में  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  की  कारंवाई  आरम्भ  कर
 दी  हरियाणा  मध्य  बिहार  तथा  असम  की  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  साफ्टवेयर
 प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थांपित  करने  के  लिए  अनुरीध  किया  गया

 प्रत्येक  पार्क  में  मुख्य  कम्प्यूटर  तथा  निर्मित  स्थान  के  रूप  में  मूल-संरचनात्मक
 सुविधायें  उपलब्ध  करवाई  गई  हैं  ।

 से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  अपनी  प्रयोगशालाओं  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 तथा  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कई  साफ्टवेयर  पैकेज  विकसित  किए  हैं  जैसे  कि
 इजीनियरी  विशेषज्ञ  अपराध  प्रक्रिया  नियन्त्रण
 तथा  भारतीय  भाषायें  आदि  ।  निजी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  न ेलगभग  सभी  क्षेत्रों  में  अनेक
 व्याबसायिक  पैकेज  विकसित  किए  हैं  जैसे  कि  इ  विनिर्माण  आदि  ।  इन
 पैकेजों  का विकास  भारत  तथा  विदेशों  के  विशिष्ट  प्रयोवकर्तानों  क ेलिए  या  सामान्य  बनुप्रयोगों  के सिए
 किया  गया

 कोयला  गेस  को  आपूर्ति

 7464.  मी  लरिस्र  बश्ण  तोपदार  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगरों  को  घरेलू  तथा  औद्योगिक  ईधन  के  रूप  में  कोयला  गैस  की  आपूर्ति  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍यों  और

 प्रति  मिलियन  क्‍्यूबिक  मीटर  गैस  से  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  किद्वतो  धनराभश  को  बचत

 होगी  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंद्रो  पूक०  थो०  कलकत्ता  के

 समीप दानकुनी कोयला कम्पलैक्स को जोकि कलकत्ता तथा हावड़ा के लू प्रौर श्रौद्योगिक भोक्‍ताओं के लिए प्रति |] इल लगभग 0.5 मि ० क्यूनिग मोटर गे प्रतिवर्ष 0.35 मि० टन अर्ध-कोक
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 र्नसफचनचचनतणायण  न  न्‍क्‍झफक्‍ब-5ै:"+

 का  उत्पादन  किए  जाने  के  लिए  निर्मित  की  गई  देश  के  क्रिसी  अन्य  महानगर  को  कोयले  की  गैस  की

 आपूर्ति  किए  जाने  का  वर्तमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 रोहिणो  में  म्‌-खण्डों  का  आबंदन

 7462.  डा०  आर०  मलल्‌  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मै  तौन  वध  पूर्व  निकाली  कई  साश्ररिढों  में  शक्रल  घोषित
 लोगों  द्वारा  भूमि  की  लागत  तथा  अम्य  भुगतान  किए  छाने  के  कावजूद  उन्हें  भूमि  का  कब्जा  तहीं  विया
 गया

 यदि  तो  कब्जा  देने  में  देरी  करने  के  क्या  कारण  ओर

 डो०  डी०  ए०  द्वारा  ऐसे  लोगों  को  प्लाटों  का  कब्जा  कब  तक  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  1989  में  आवंटित  किए
 गए  4704  भू-खण्डों  में  से  914  आबंटितियों  को  कब्जा  पत्र  जारी  किए  गए

 978  मामलों  में  आबंटन  उच्च  न्याप्रालय  द्वारा  स्थगित  कर  दिए  गए  थे  |  स्थगत  आदेश
 9-3-92  को  रह  किया  गया  था  और  आवबंटिकियों  द्वाश  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  आधश्रए्यक  दस्तावेजों  के
 अध्यधीन  कब्जा  पत्र  जारी  किए  जाए गे  ।  बकाया  मामलों  कब्जा  केने  के  लिए  निर्धारित  किए  गए
 आवश्यक  दस्तावेज  आबंटितियों  द्वाया  अभी  प्रस्तुत  किए  जाने

 आबटित्तियों  द्वारा  जापेक्षित  दस्तावेज  प्रस्तुत  किए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  कब्जा  दियाजा
 सकता  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  को  कब्जा  देने  के लिए  कोई  समय  सीमा  नहीं  दी  जा

 सार्वजनिक/निजी  क्षेत्र  में  रोजगार

 7463.  डा०  बाई०  एस०  राजशेखर  रेडडो  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  आकलन  किया  है  कि  नई  ओद्योगिक
 नीति  के  परिणामस्वरूप  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  होने
 की  सम्भावना

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :  नई
 ओद्योगिक  नीति  के  परिणामस्वरूप  सावंजनिक  तथा  निजी  क्षत्रक  में  वर्ष  में  सुजित  होमे  वाले  संभावित
 रोजगार  के  अनुमान  नहीं  लगाए  गए  हैं  नई  औद्योगिक  तीति  द्वारा  (i)  गए  भोश्यो  गिक  प्रयासों  को

 शुरू  करने  सम्बन्धी  लाइसेंस  तथा  सरकारी  नियंत्रण  को  समाप्त  (ii)  सार्वजनिक  तग्मा  निज्जी  क्षेत्रक
 की  उत्पादता  तथा  रक्षता  में  सुघार  करने  (iii)  पिछड़े  क्षत्र  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  संवृद्धि
 केम्द्रों  को  बढ़ावा  देने  राथा  (iv)  जधु  पैमाले  तथा  छोटे  उच्चोगों  को  बढ़ावा  वेमे  प्र  दिए  गए  जोर  से
 पर्याप्त  रोजगार  अवसरों  के  सृजित  होने  की  संभावना

 उ्यरक  पर  राजसहायता  में  कटोती

 7464.  भरी  मोरेश्थर  साथे  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्ष्या  सरकार  का  उवंरक  पर  राजसहायता  में  वित्त  वर्ष  1992-93  के  दौरान  30

 शत्र  कटौती  और  करने  का  विचार

 129
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  को  उवरक  पर  राजसहायता  में और  अधिक  कटौती  करने  के  विरुद्ध  कुछ
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ओर

 यवि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 रसायन  एवं  उवरक  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  चिन्ता  :  चालू  वर्ष

 के  लिए  उवेरक  राजसहायता  के  लिए  बजट  प्रावधान  5,000  करोड़  रुपये  इस  आबंटन  में  किसी

 प्रकार  की  कटौती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  हां  ।  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करते  समय  इन  सभी  अभ्यावेदनों  को  ध्यान

 में  रखा  जाएगा  ।  इसके  अतिरिक्त  एक  संसदीय  समिति  भी  इरा  समय  उर्वरक  मूल्य  निर्धारण  और

 सहायता  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  कर  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  रुग्ण  उच्योग

 7465.  डा०  बेजो  प्रसाद  पाल  :  कया  प्रधानमंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1-1-91  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  रुग्ण  उद्योगों  की  कुल  संख्या  1-1-92  को  कितनी

 ।  1991  और  |  1992  को  बेरोजगार  हुए  मजदूरों  की  संख्या  कितनी
 और

 राज्य  में  ओद्योगिक  रुग्णता  समाप्त  करने  और  प्रभावित  मजदूरों  के  लिए  वैकल्पिक

 गार  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  क्रियन  )  )  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुग्ण

 शौद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजव  बैंक  द्वारा  एकत्रित  किए  जाते  भारतीय  रिजवं  बैंक  से

 प्राप्त  नवीनतम  आंकड़ों  के  1990  के  अन्त  तक  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  क्षेत्र  में

 35,877  एकक  तथा  गैर  लघु  क्षंत्र  में  195  एकक  रुग्ण

 केन्द्र  द्वारा  ऐसे  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 औद्योगिक  रुप्णता  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  प्रयास  किए  हैं  ।  उनमें  से  कुछ
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 रुपण्ण  ओद्योगिक  एककों  को  फिर  से  घाल्‌  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 हारा  किए  गए  उपाय

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  रुपण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम

 1985  बनाया  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड  आई०

 एफ०  आर  नामक  एक  अधेन्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी  जिसका  उहं  श्य  रुग्ण

 गिक  कम्पनियों  की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  है  जिसने  15  1987  से  कार्य  करना  शुरू

 कर  दिया  है  ।
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 (2)  भारतीय  रिजवं  बैंक  ढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारम्भिक  अवस्था  में  ही
 गिक  रुग्णता  को  रोकने  हेतु  बँकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक
 उपाय  किए  जा  सकें  ।

 (3)  भारतीय  रिजबं  बंक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना
 पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बैकों  को  निर्देश  दिए  गए  बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रुग्ण  इकाइयों  को

 पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पूनःस्थापना  पैकेज  बनाते  हैं  ।

 (4)  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन  मापदष्डों
 को  बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्यक्षम  रुग्ण  इकाइयों  को  पुनःस्थापना
 हेतु  भारतीय  रिजवे  बैंक  से  बिना  पूछे  ही  राहत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे  यह  लघु
 तथा  गैर  लघु  दोनों  क्षेत्रों  को  लागू  होता  है  ।

 (5)  भारत  सरकार  की  सलाह  पर  भारतीय  रिजवं  बक  ने  जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु  एककों  के

 जीवन  के  लिए  एक  पुनर्स्थापना  पैकेज  तैयार  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  उद्योग  विभाग  के

 सचिव  की  अध्यक्षता  में  सभी  राज्यों  में  राज्य-स्तरीय  अन्तर  संस्थागत  समितियों  का  गठन  किया  ।

 (6)  1987  में  स्थापित  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  से  संभावित  जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु  मौतों

 एककों  को  जिनकी  परियोजना  लागत  10  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  को  1%  वाधषिक
 सामान्य  सेवा  प्रभार  पर  1,50,000  रुपये  तक  दीर्वावधि  इक्विटी  सहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता
 भी  उपलब्ध  है  ।

 (7)  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्रालय  रुग्ण  लघु  एककों  के  पुरुज्जीवन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक

 सीमान्त  धनराशि  योजना  भी  चला  रहा  है  जिसके  तहत  प्रति  एकक  सहायता  की  राशि  50,000/-  रुपये

 तक  की  जाती  है  ।

 (8)  अत्यन्त  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शोषं  बैंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए

 1990  में  एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  की  स्थापना  की  गई  जीव्य-क्षम  रुग्ण  लघु  एककों  के

 पुनरुज्जीवन  हेतु  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  द्वारा  एक  पृथक  पुनर्स्थापना  पुनवित्तीयन  योजमा

 चलाई  जा  रही

 उड़ीसा  में  नए  उच्योग

 7466.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नए  उद्योगों  का  पंजीकरण  हेतु  उड़ीसा  से  प्राप्त  कितमे  प्रस्ताव
 लम्बित  पड़े  और

 इन  प्रस्तावों  पर  कब  तक  मंज्री  दिए  जाने  कौ  संभावना  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  यन्त्री  पो०  जे०  :  और  1991  में
 धोषित  की  गई  नई  औद्योगिक  नीति  के  अधीन  उद्योगों  के  पंजीकरण  को  सभी  योजनाएं  समाप्त  कर  दी
 गई
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 प्र

 काम्प्लेक्स
 '

 में  सरकारों  क्षेत्र  के  उपकभों  के  कार्यालय

 7467.  शओओ  सुकदेव  पासकात  :

 को  नोतिश  कमार  :  कया  प्रधासमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  उपक्रम  कम्प्लेक्सਂ  में  आक्टित  कार्यालय  के  लिए

 तान  कर  रहे  हैं  बद्यपि  बे  इसके  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  जेसाकि  13  1992  के  में

 बताया  मय

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  इन  उपक्रमों  ने  किराये  और  रखरखाव  के  रुप  में

 कितमीਂ  राशि  का  भुगतभ्न

 इन  उपक्रमों  को  आधेटित  भूमि  का
 कब  तक  उपयोग  किए  जाने  की  संभावना  जोर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मेँ  राज्य  मंत्री  पी०  के०  थु  :  से  प्रेस  रिपोर्ट  में  उल्लिखित
 सरकारो  क्षेत्र  के  उपरोक्त  दो  उपक्रम  स्कोप  काम्प्लेक्स  में  आवंटित  कार्यालय  स्थान  हेतु  रखरखाव

 का  भुगतान  कर  रहे  हैं  तथा  उस  स्थान  का  उपयोग  भी  कर  रहे  हैं  ।  प्रशासनिक  एवं  संभरणभत  कारणों

 से  उपरोक्त  दो  निममों  के  सम्पूर्ण  कार्यालय  को  इस  काम्प्लेक्स  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जा  सका

 प्रश्म  हीਂ  नहीं  उठता  ।

 केरल  स्थित  सरकारो  क्षेत्र  केउपक्षमों  हुआ  लाभ[चाटा

 746  8.  प्रों०  साविश्नों  लक्भणन  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  केरल  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  को  हुए
 धाटे  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  में  स ेकिसी  का  ओर  विस्तार  करने  के  लिए  उपाय
 किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौस  क्‍या

 लगातार  घाट  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनरुद्वार  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 गए  और

 (४)  इस  उपक्रमों  को  बन्द  किए  जाने  कौ  स्थिति  में  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  उपाय
 किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  थु  :  1990-91  के  केबल  जिस
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 अवधि  की  जानकारी  उपलब्ध  केरस  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्चमों  का  शुद्ध

 हानि  का  ब्योरा  नीचे  दिवा  गया  है  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  का  नाम  शुद्ध  लाभ/हानि  (--)
 रुपयों

 1.  कोचीन  रिफायनरीज  लि०  60.84

 2.  कोचीन  शिपयार्ड  लि०
 (--)  20.97

 3.  फरटिलाइजसं  एण्ड  कंमिकल्स

 )  लि०  23.61

 4.  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०  2.76

 5.  हिन्दुस्तान  न्यूजरश्रिट  लि०  21.12
 >पम्ा्ााकााग>+++

 और  नईं  परियोजना  की  स्थापना  मौजूदा  क्षमताओं  का  विस्तार
 नीकी-आर्थिक  व्यवहायंयता  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के  प्रत्येक  उद्यम  की  निर्माणाधीन  प्रमुख  परियोजनामों  के  विस्तार  का  ब्योरा  5  1992  को  संसद
 में  प्रस्तुत  किए  लोक  उद्यम  1990-91  के  से  दिया  गया

 और  1990-91  के  कार्येनिष्पादन  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरका री  क्षेत्र  के  54  उद्यमों
 को  उपयुक्त  पुनरुद्धा  र/पुनर्स्थापन  सम्बन्धी  बोचनाएं  तेयारर  करने  के  लिए  मोद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनगंठन
 मण्डल  को  भेजा  जाना  अपेक्षित  इससे  प्रभावित  वाले  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 सरकार  ने  राष्ट्रीय  मंधौकरण  कोष  स्थापित  किया

 ई०  सी०  एल०  द्वारा  परियोजनाओं  को  चालू  करना

 7469.  थी  हाराधन  राय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ई०  सी०  एल०  द्वारा  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  किए  बिना  2  करोड़  रुपये  स ेअधिक
 की  लागत  वाली  कोई  परियोजना  चालू  की  गई

 यदि  तो  इन  परियोजनामरों  के  नाम  कया

 क्‍या  इस  मामले  की  छानबीन  की  यह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 (5)  यदि  तो  उसके  क्या  कारंण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  बो०  :  से  (3)  इस  सम्बन्ध  में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रह्दी  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ना+  ~~~  धन

 अम्बेडकर  नगर  एक्सटेंशन  में  अनुसूचित्त  जातियों  को  भूखण्ड

 7470.  श्री  जगबोर  सिह  बरार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अम्बेडकर  नगर  हैद  दिल्ली  में  अनुसूचित
 जातियों  को  1975-76  के  दौरान  अपने  द्वारा  आवंटित  किए  गए  भूखण्डों  पर  तार  लगा  दिए

 यदि  तो  क्या  आवंटितयों  को  वैकल्पिक  भूखण्ड  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  क्या  आवंटियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  तार  लगाए  गए  इन  भूखंडों
 पर  भवनों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  दिल्ली  विकास

 करण  ने  सूचित  किया  है  कि  अम्बेडकर  नगर  एक्सटेंशन  में  उन्होंने  न  तो  प्लाट  अनुसूचित  जातियों  को

 आवंटित  किए  हैं  और  न  ही  उन्होंने  ऐसे  प्लाटों  की  घेराबन्दी  की  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उच्चभियों  के  लिए  योजनाएं

 7471.  डा०  पी०  वल्लल  पेरुसान  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उद्यमियों
 के  मझौले  और  लघु  उद्योगों  के

 सम्बद्ध  न  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  दिए  गए  लाभों/रियायतों  का  कितने  उद्यमियों  ने  उपयोग  किया

 उद्योग  सन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  पी०  जे०  :  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उद्यमियों

 के  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  परिकल्पित

 कार्यक्रमों  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।  मझोले  उद्योगों  के  लिए  कोई  अलग  योजना/कार्यक्रम
 नहीं  है  ।

 संलग्न  दिए  गए  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उद्यमियों  के  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  योजनाएं

 लघु  उद्योग  विकास  संगठन  की  योजनाएਂ  और  कार्यक्रम

 (1)  उच्चसियता  विकास  कार्यक्रम  :  इन  काय  क्रम  के  लिए  अनुसूचित  जातिय  चित  जनजातियों
 के  उम्भीदवारो के  लिए  15  प्रतिशत  आरक्षण  करने  का  प्रावधान  अ०जा०  ।  अ०ज०जा०  के
 वारों  को  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  जहां  तहां  लागू  होती  भाग  लेने  के  शुल्क  के  भुगतान  से  छूट  दी
 जाती  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  उम्मीदवारों  को  शुल्क  में  50  प्रतिशत  रियायत  दी  जाती
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 लज-+  नाना  अत  लिन  या  नाल

 (2)  शिक्षित  बेरोजगारों  के  स्वरोजगार  के  लिए  उद्यमियता  विकास  कार्यक्रम  :  शिक्षित  बे
 गार  युवाओं  के  स्वरोजगार  देने  में  सहायता  करने  की  योजना  के  अधीन  अ०जा०/अ०ज०जा०»  लाभार्थियों

 के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  किया  गया  है  ।

 (3)  सिड़ों  के  परामर्श  सहायता  कार्यक्रम  :  सिडो  के  तकनीकी  परामश्श  कायंक्रमों  के  भगतान  में

 अ०जा०/अ०ज०जा०  के  उद्यमियों  को  5  :  प्रतिशत  रियायत  दी  जाती  है  ।

 अ०ज०/अ०ज०जा०  के  उद्यमियों  के  लिए  एस०  आई०  डी०  बी०  आई०

 अ०जा०/भ०ज०जा०  ओर  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  उद्यमियों  को  सहायता  देने  के  लिए  विशेष  पुर्नावत्त
 योजनायें  चलाता  इन  योजनाओं  के  अधीन  अ०ज०/अ०ज०जा०  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 उच्चमियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  में  उपकरण  वित्त  अथवा  कायंशील  पू'जी  अथवा  दोनों  प्रति  परियोजना

 50  हजार  रुपये  की  राशि  दी  जप्ती  है  ।  एस०एफ०सी  ०/एस०आई०डी०एस०  अथवा  वाणिज्यक  बैंकों

 द्वारा  दिए  गए  इन  ऋणों  के  लिए  एस  ०  आई०  डी०  बी०  आई०  निम्नलिखित  शर्तों  पर  पुनवित्त  देता

 (1)  प्रवत्त  कों  का  अंशदान  :  शून्य

 (2)  पुनर्भ  गतान  की  अवधि  :  पुनर्भु  गतान  की  अवधि  निर्धारित  करने  में  उदार  दृष्टिकोण

 ।  पुनरभ  गतान  की  अवधि  3  और  10  वर्षों  के  बीच  होती  है  जिनमें  ऋणस्थगन  की  प्रारम्भिक  अवधि

 12  से  18  मही  होगी  ।

 (3)  ब्याज  की  दर  :  ऋण  के  आधार  के  अनुसार  निम्नलिखित  होगी  :

 या  _

 ऋण  की  राशि  ब्याज
 ऋण  प

 पुनवित्त  पर

 (1)  7,500  रुपये  तक  शामिल  11.5%  8.5%

 (2)  7,500  रुपये  से  अधिक  और  15,000  रु०  तक  13.0%  10.0%

 (3)  15,000  रुपये  स ेअधिक  और  25,000  रु०  तक  13.5%  10.59%

 (4)  25,000  रुपये  स ेअधिक  ओर  50,000  ₹०  तक  14  0%  11.0%

 4.  अन्य  समानान्तर  सिक्‍योरिटी  के  लिए  जोर  नहीं  दिया  जाता  ।

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  विकास  निगम  योजना
 :  सरकार

 द्वारा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  और  विकास  निगम  की  स्थापना  1989  में  की  गई
 थी  ताकि  राज्य  स्तर  पर  विभिन्‍न  अ०जा०  और  अ०ज०जा०  निगम  को  सहायता  दी  जा  सके  ।  यह  निगम

 25  प्रतिशत  तक  परियोजना  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  सीड  कंपीटल  देता  है  सीड  कंपीटल  पर  कोई
 ब्याज  नहीं  लगता  और  केवल  1  प्रतिशत  वार्षिक  दर  से  सेवा  प्रभार  लगाया  जाता  इसके  अलाबा  निगम

 परियोजना  लागत  का  75  प्रतिशत  तक  सर्वाधिक  ऋण  भी  देता  है  जिसे  10  वर्ष  के  भीतर  वापिस

 करना  होता  है  ।  यह  निगम  अ०ज०/अ०ज०जा०  के  ब्रीच  उद्यमियता  विकास
 के  प्रशिक्षण  आयोजित  करने

 की  लागत  में  रियायत  देता  इसने  24.29  करोड़  रुपये  के  ऋण  प्रदान  किए  हैं  जिससे  औद्योगिक

 क्षेत्र  में  6,2 61  लाभाथियों  को  लाभ  पहुंचा  यह  योजनायें  विशेष  रूप  से  और  केवल

 अ०ज०जा०  के  लाभ  के  लिए

 +डिसक्‍स  सतरचयसत्रः
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 कार्यक्रम  का  नाम  वर्ष  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 ओऔद्योगिक  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  1988-89  185  41

 कार्यक्रम  1989-90  195  12

 1990-91  163  24

 उद्यमियता  विकास  1988-89  88-89  1073  728

 क्रार्यक्रम  1989-90  790  1033

 1990-91  1085  835
 अन्ना  ना  कामन--पानन_न--पनन ५  मन

 खादी  प्रामोच्योग  क्े्र  में  रोजगार

 74  72.  श्री  परसराण  भारदाज  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे कि  :

 देश  में  और  ग्रामीण  उद्योगਂ  क्षेत्र  में  कितने  व्यक्ति  नियुक्त

 क्‍या  इस  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसर  की  विशाल  क्षमता  को  देखते  हुए  इसके  सम्वध॑न  को  प्रोत्साहन
 के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  नये  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  और

 कया  इस  क्षत्र  को  कोई  नये  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  खादी  एवं  ग्रामोशोग  आयोग
 वी०  आई०  के  1990-91  के  दोरान  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  के  अन्तगंत  देश  में  48.57

 लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 खादी  एवं  ग्रामोद्योग  अधिनियम  का  1987-88  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसके  अनुसार
 टग्रामोद्योग  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  किया  गया  ग्रामोद्योग  के  कार्य  क्षेत्र  का  बिस्‍्तार  करने  के०

 वी०  आई०  सी०  की  अनुसूची  में  नये  70  ग्रामोध्योग  शामिल  किये  गये  हैं  ।

 और  के०  वी०  आई०  सौ०  ने  विभिन्‍न  प्रकार  की  एकमुश्त  योजनाएं  तैयार  की
 जिनका  उद्देश्य  कम  समय  में  ग्रामों  की

 ओर  संख्या  तथा  कामगारों  को  शामिल  करना  है  खादी  तथा  कुछ

 चुनिदा  ग्रामोद्योगों  के  अन्तर्गत  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसर  सुजित  करने  के  लिए  तेजी  से  चलाया  जाने

 वाला  एक  कार्यक्रम  भी  तैयार  किया  गया  के०  वी०  आई०  सी०  को  पहले  ही  से  उपलब्ध  प्रीत्साहन
 जारी  रखने  की  सम्भावना  है  ओर  नये  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 अली  5

 न फ्कैस्त-आम-जाज  ब्रजुकफाजकत पफयजअल  क्षसता  में  बाद #।

 7473.  श्री  मानक्राम  सीड़ी  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कोंडागांव  और  कांकेर  हेतु  पेयजल  क्षमता  बढ़ाने

 संबंधी  परियोजना  केन्द्र  सरकार  को  अनुमोदन  और  वित्तीय  सहांयता  के  लिए  सौंपी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  नहीं  ।
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1987  में  कोंडॉगांव  कंस्बे  को  ज॑लापू्ति  मुंहैयाਂ  करने  के  लिए

 1.25  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  पर  एक  परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  जिसे  पुनरीक्षेण
 और  ग्रामीण  विकास  विभाग  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  1988  में  राज्य  सरकॉर  की  वापेंस
 कर  दिया  गया

 हू  डियन  पेट्रोकेसिकल्स  लिसिटेड  के  पास  पेराक्सिलोस  के  भंडार

 7474.  झ्रौ  अष्टमुजा  प्रसाद  शुक्ल  :  क्या  प्रधोनिभस्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्पाद  शल्क  सहित  आयात्तित  पैराक्सिलीन  की  लागत  कितनी

 क्‍या  करोड़ों  रुपये  क्री  पन्द्रह  टन  पैराफ्सिलीन  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के

 गोदामों  में  बिना  उपयोग  के  ही  पड़ा

 यदि  तो  ईसके  परिणास  स्वरुप  इण्डियन  पेट्रोफेमिकल्स  लिमिटेड  को  ब्याज  के  रूप  में

 कितना  घाटा

 क्‍या  इ  डियन  पेटोकेमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  पैराक्सिलीन  की  लागत  आयातित

 पैराक्सिलीन  की  तुलना  में  अधिक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  मेँ  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  से  ($)  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ]
 कोल  ह  डिया  लिमिटेड  को  घाटा

 7475.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  को  1992  के  अन्तिम  सप्ताह  के  दौरान कुछ  राजनैतिक

 कार्यकर्ताओं  द्वारा  नाकेबन्दी  के  कारण  भारी  घाटा  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  बी०  :  और  इस  सम्बन्ध  में  सूवना

 एकत्रित  की  जा  रुद्दी  है
 और  यथासंभव  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कृत्रिम  वर्षा

 7476.  श्री  महासमुव्रम  गणेद््व  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बादलों  को  ठण्डा  करके  वर्षा  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  पर  काय  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मा्गरेट

 भारतीय  उष्णदेशीय  मौसम  विज्ञान  संस्थान  के  द्वारा  किए  गए  मेष  वीजन  परिक्षणों  में  अब

 तक  हुई  प्रगति  से  पता  चलता  है  कि  बादलों  की  किलोमीटर  से  ज्यादा  सघनता  और  0.5  ग्राम  प्रति
 घन  मीटर  से  ज्यादा  मेष  द्रव  जल  तत्व  होने  की  कुछेक  दशाओं  में  वर्षा  में  बढ़ोतरी  की  सम्भावना  होती

 गुजरात  को  नमक  पर  रायल्टी  देना

 7477.  श्री  अन्दुभाई  देशमुख्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  से  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  नमक  पर
 रायल्टी  के  रूप  में  कितना  धन  प्राप्त  हुआ

 कया  सरकार  रायल्टी  की
 दरों  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  से  गुजरात  सरकार  द्वारा
 नमक  उत्पादन  करने  के  लिए  पटटे  पर  दी  गई  भूमि  के  लिए  नमक  विनिर्माताओं  से  सीधे  रायल्टी  वसूल  की

 जाती  इसलिए  केन्द्र  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उसर  प्रदेश  में  रूग्ण  इकाईयां

 श्री  बजभूषण  शर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  रूण  एककों  की  संख्या  कितनी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इन  एककों  को  सहायता  देकर  पुनः  चालू  करने  का  कोई  विचार
 और

 यदि  तो  इन  उद्योगों  को  कितनी  सहायता  दिये  जाने  का  विचार  है  ओर  कब  तक  उक्त

 सहायता  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 सखोग  मंत्रालय  सें  राज्य  मत्रो  पो०  जे०  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनुसार
 उत्तर  प्रदेश  में  सितम्बर  1990  के  अंत  तक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  30,694  एकक  ओर  गैर  लघु  उद्योग
 क्षेत्र में  8।  एकक  रोगी
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 (>)  और  जहां  तक  गैर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  रोगी  एककों  का  प्रश्न  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  घन  नहीं  दिया  जाता  ।  सीमांत  धन  योजना  के  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  रोगी

 एककों  के  पुनरुज्जीवन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  धन  उपलब्ध  कराती  सीमांत  घन

 योजना  के  अधीन  1991-92  तक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  को  कुल  60  लाख
 रुपये  की  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  चुकी  थी  ।

 ]

 का  नि  तो  कडसससक न  नकल  जनत  +  अत बला  अवभगभगभभोअभभग#ग#2गएनन  अल  3  अमम«म«««भ

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  भूमि

 7479.  श्रीसमतो  गिरिजा  देवो  :  क्या  शहरी  विकास  मल्जी  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  डी०  के  पास  आवंटन  के  लिए  कितनी  भूसि
 लब्ध

 आबंटन  के  लिए  विभिन्‍न  पा्थियों/सामूहिक  समितियों  के  कितने  अनुरोध  लम्बित  पड़े

 डी०  डी०  ए०  के  पास  श्र  णीवार  फ्लेट  के  आबंटन  के  लिए  कुल  कितने  लोग

 पंजीकृत

 डी०  डी०  ए०  द्वारा  इस  भूखंड  ओर  फ्लेटों
 का

 आबंटन  कब  तक  किए  जाने  की

 सम्भावना  ओर

 डी०  डी०  ए०  की  कितनी  भूमि  पर  अवध  कब्जा  इसे  खाली  कराने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिल्डरों  के  लिए  संशोधित  किराए  का  मुल्यांकन

 १480.  श्री  राम  प्रकाश  चोधरी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उस  सक्षम  तकनीकी  प्राधिकारी  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  सम्पदा  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  और  विभिन्‍न  सरकारी  संगठनों  द्वारा  भाड़े  पर  लिए  गए  भवनों  के  लिए  संशोधित  किराये

 का  मूल्यांकन  और  पुनमूल्यांकन  कर

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग/सम्पदा  अधिकारियों  को

 अनदेश  दिए  हैं  कि  बे  किराए  के  उन  भवनों  को  मूुल्यां  पन/पुनमू  ल्यांकत  न  करें  जिनकी  पांच  वर्षों  की

 सरकारी  किरायेदारी  समाप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्ली  में
 एक्जीक्यूटिव

 इंजीनियर  शुल्क  )  की  अगुवाई  में  किराया  समिति  और  अधीक्षक  इजीनियरों  की
 अगुवाई  में

 नागपुर  और  शिमला  की  किराया  समितियां  इन  स्टेशनों  में  केन्द्रीय  सरकार  के 4  किराये पर
 भवनों

 दि  हि
 विभागों  द्वारा  किराये  पर  लिए  गए  भवनों  के  संशोधित  किराये  का  मूल्यांकन  और  पुनमू  ल्याकन  करले  के

 लिए  सक्षम  तकनीकी  प्राधिकारी  अन्य  सभी  क्षेत्रों  सम्बन्धित  क्ष  त्र  के  एक  जीक्यूटिव

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इस  प्रकार  के  किराये  का  मूल्यांकन  करने  हृतु  सक्षम  है  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अल्पसंस्यकों  के  कल्याण  सम्बन्धो  समिति

 7481.  श्री  के०  वो०  तंग्का  बालू  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  :

 क्‍या  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  15  मूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  निगरात्री  रखने

 हेतु  महासागर  विकास  विभाग  में  कोई  समिति  मौजुद

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  कार्यक्म  के  गत  तीन  वर्षों  की  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  रही  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सार्गरेट  से

 महासामर  विभिस्त  विश्राग्रों  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  अन्तर्ग्रत  एन्रं  अनुसं धान
 संस्थानों  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपने  योजना  बजट  से  संसाधन  प्रदान

 करता  इस  विभाग  के  सीधे  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  कोई  भी  वैज्ञानिक  संस्था  नहीं  है  ।  इन
 संस्थाओं  में  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  ।5  सृत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  यह  विमाग

 सीधे  उत्तरदायी  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  के  चयन  के  लिए  इस  विभाग  में  निम्नलिखित  व्यवस्था

 हैः

 (1)  समूह  एवं  पदों  के  विभागीय  पदोन्‍नति.समिति  में  अल्पसंध्यकों  के  हितों
 को  ध्यान  में  रखने  के  लिए  अल्पसंख्यक  समुदाय  का  एक  सदस्य  होता  है  ।

 (2)  समूह  एवं,“ख  के  पदों  पर  के  छ्लिए  सम्बत्धित  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञों  वाली  चयन

 समितियां  समय-स  तय  पर  नियुक्त  को  जाती  है  ।  ऐसे  मामलो  चध्वन  समिति  में  अल्पसंख्यक  ,  समुदाय

 एक  विशेषज्ञ  सर्दंव  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।

 भोल्ठाना  कारों  में  रामियां

 7482.  क्री  रोशन  लाल  :  कया  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सिपानी  आटोमोबा  बंगलोर  द्वारा  निर्मित  मोन्टाना  कार

 में  निर्माण  सम्बन्धी  खामियों  तथा  कम्पनी  से  इन  खामियों  को  दूर  कराने  में  खरीददारों  को  हो  रही

 कठिनाइयों  क॑  सम्बन्ध  में  आम  जनता/संसद  सदस्यों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कायंवाही  की

 (a)  क्‍या  सरकार  का  विजच्नार  ऐसी  प्रक्रिया  तैयार  करने  का  है  जिससे  निर्माण  .  सम्बन्धी  गम्भीर
 खामियों  के  मामले  में  खरीददार  पूरी  राशि  की  वापसी  हेतु  दाबा  पेश  कर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  प्रे०  जे०  :  से  मोन्टाना  कारों  क ेमाडल

 में  निर्माण  सम्बन्धी  खामियों  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  ऐसी  शिकायतें  इस  मामले  में

 उण्चा  त्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  विनिर्माता  को  मूल  रूप  में  भेज  दी  जाती  है  ।

 ओर  नहीं  ।  सामान्य  वाणिज्यक  प्रक्रिया  के  रूप  ऐसी  खरीददारी  वारंटी

 द्वारा  प्री  की  जांती  है  तथा  प्रमुश्च  हानि  के  मामले  में-ग्राहक  कानूनौ  उपचार  के  लिए  स्वतन्त्र  है  ।

 चोथ  बेतन  आयोग  को  शिफा  रिशों  के  विशद्ध  सेवाकाल  का  बढ़ाया

 7483.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  लिंह  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वायत  निकायों  ओर  केन्द्रीग्र  सरकार  के  अपर  उप-सचिवों  और
 अवर  सचचिवों  के  सेबाकाल  चोशे  वेतन  आयोग  घझिफारिशों  बिरुद्ध  यत  तीन  वर्षों  दोरान  बढ़ाए
 गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिबके
 सेवाकाल  वर्ष  1988,  1989,  1990  और  1991  के  दोरान  बढ़ाए  गए  तथा  इस  नीति  को  समाप्त
 करने  हेतु  क्या  कठम  उठाए  जाने  का  बिचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माग्गंरेट  :

 ओर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  सेवाकाल  को  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन
 आयोग  ने  कोई  विशिष्ठ  सिफारिश  नहीं  की  पिछले  चार  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  भी
 अपर  सचिव/उप-सचिव  तथा  अवर  सचिव  को  अधिवध्िता  के  पश्चात  सेवा  वृद्धि  की  कोई  मंजूरी  नहीं
 दी  गई  तथापि  केन्द्रीय  सरकार  में  ऐसे  9  सचिव  जिन्हें  लोक  हित  1988  से  1991  के  दौरान

 सेवा  में  वृद्धि  की  मंजूरी  दी  गई  जिन  व्यक्तियों  को  सेवा  में  वृद्धि  मंजूरी  की  गई  उनके  ब्यौरे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 सेवा  में  वृद्धि  सम्बन्धी  ऐसे  मामलों  से  निपटने  के  लिए  स्वायत्त  निकायों  के  अपने  उप-नियम  तथा
 विनियम  हैं  ।  अतः  स्वायत्त  निकायों  में  सेवा  काल  बढ़ाए  गए  कम  चारियों  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप
 से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 विवरण

 1988

 1.  श्री  के०  पी०  पी०  सचिव  इलेक्ट्रानिक्स
 1989

 श्री  के०  पी०  गस०  विदेश  विदेश  मंत्रालय  ।

 श्री  एस०  वित्त  विज्ञ  मंत्रालय  ।

 श्रौ  बी०  जी०  मंत्रिमण्डल  मंत्रिमण्हल  सचिवालय  ।

 डा०  ए०  पी०  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघार  विभाग  ।

 1990

 6.  श्री  एस०  के०  विदेश  विदेश  मंत्रालय  ।

 7.  श्री  एम०  एन०  रेखवे  बोर्ड तथा  पदेच  अ्प्ाग  सचिव  ।

 yawn

 #

 ७

 ७

 पडा
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 8.  श्री  वी०  सी०  राज्य  गृह  मंत्रालय  ।

 9...  श्री  एस०  के०  प्रधान  मंत्री  के  प्रधान  प्रधानमंत्री  कार्यालय  ।

 मारुति  कारों  के  निर्यात  में  कमो

 7484.  श्री  चन्द्रजोत  यावव  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  कारों  के  निर्यात  में  धीरे-धीरे  कमी  आ
 रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  मारुति  कारों  के  तुलनात्मक  निर्यात

 और  उसके  परिण।मस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  कमी  की  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  देशों  को  मारुति  कारों  के  निर्यात  में  कमी  आई  है  और  इसके  कया  कारण

 और

 सरकार  ने  निर्यात  को  बढ़ाने  और  मारुति  कारों  के  लिए  नए  विदेशी  बाजारों  का  पता

 लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  थ्‌  :  गत  पांच  बर्षों  क ेदोरान

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  निर्यात  और  विदेशी  मुद्रा  आय  इस  प्रकार  रहे  :

 वर्ष  निर्यात  किए  गए  वाहनों  विदेशी  मुद्रा  आय  *
 की  संख्या  ,

 8  7.3  6.67

 1988-89  1408  9.59

 1989-90  5223  24.32

 1990-91  4908  41.08

 1991-92  22901  94.00  )

 +इसमें  विदेशी  मुद्रा  के  बदले  स्वदेशी  बिक्री  भी  शामिल  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं

 सोरे  पर  नियन्त्रण  हटामा

 7485.  श्रो  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाइ्डं  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  कौ  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  द्वारा  अपने  आवंटित  कोटे  को  न  उठाये  जाने  के  कारण  बड़ी  मात्रा  में  चीनी  का
 सीरा  बर्बाद  हो  रहा

 गत दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  को कितनी-कितनी
 मात्रा  में  चीनी  का  सीरा  आवंटित  किया
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 न  अत  खनभ न्‍अनलन्‍बन्‍ब>क+्»न»ॉन»झ-न-ीा “3

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सीरे  पर  से  नियन्त्र  हटाने  का  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  हटाया  जायेगा  ?

 रसायन  एवं  उ्रक  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिता  :  राज्य  सरकारों  द्वारा

 आवंटित  मात्रा  को  नहीं  उठाये  जाने  के  कारण  बड़ी  मात्रा  में  शीरा  बरबाद  होने  की  सरकार  को  कोई

 जानकारी  नहीं

 पिछले  2  वर्षों  के दौरान  कमी  वाले  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षंत्रों  के  पक्ष  में  किये  गये

 शौरे  के  अन्त  र-राज्यीय  आवंटनों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है

 और  अभी  तक  इस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विवरण

 टनों

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  शीरे  का  राज्यवार  किया  गया  आवंटन

 1989-90  1990-91

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1,70,000  70,000

 2.  असम  100  100

 3.  चण्डीगढ़  500  860

 4.  दादरा  और  नगर  हवेली  500  2320

 5.  दमन  17,300  13,000
 6.  दिल्ली  2,000  1,750

 7...  गुजरात  40,000  लि

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5,000  9,800

 9  जम्मू  और  कश्मीर  14,700  12,300

 10  केरल  83,000  34,000
 11  मध्य  प्रदेश  2,42,600  2,32,500
 12  मेघालय  25  1,025

 13  नागालैंड  7,000  —

 14.  उड़ीसा  20,900  20,000

 15.  पंजाब  59,000  45,500
 16.  राजस्थान  35,200  33,500
 17  सिक्किम  2,400  —

 18.  त्रिपुरा  75  75

 19.  परिश्चम  बंगाल  1,02,300  65,000
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 भौरोगेंट  में  भंकानों  की  मरस्मंत

 7486.  क्री  सोमजीभाई  डामोर  :  क्या  शहरी  बिकांस  मंत्री  18  1991  के

 कित  प्रश्न  सख्या  4355  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मोरी  गेट  और  कश्मीरी  गेट  क्षेत्रों  मे ंमकानों  की  मरम्मत  से  संबंधित  जानकारी  इईंस

 बीच  एकत्र  कर  ली  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यों रा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  ओर  दिनांक  18

 1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संदया  4355  के  लिये  दिया  गया  आश्वासन  संलग्न  विवरण  के

 अनुसार  पूरा  कर  दिया  गया  है  ।

 उपरोक्त  को  देखते  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 विवरण

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  मोरीगेट  क्षंत्र  में  निजी  मकानों  की  स्थिति
 के  संबंध  में  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  किन्तु  खतरनाक/मरम्मत  योग्य  मकानों  का  पता  लगाने  के  लिये

 एक  पूर्व-मानसन  सर्वेक्षण  किया  जाता  खतरनाक  मकानों  के  मामले  में  मकानों  को  गिराने  के  लिये

 दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा  348  के  अधीन  नोटिस  जारी  किये  जाते  जिन  मकानों  की
 मरम्मत  हो  सकतो  उनके  मालिकों/दखलकारों  को  अपने  मकानों  की  मरम्मत  कराने  का  परामर्श  दिया
 जाता  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मलिन  बस्ती  स्कंध  ने  सूचित  किया  है  कि  मोरीगेट  क्षेत्र  में  4
 मलिन  बंस्ती  संपत्तियों  को  खतरनांक  घोषित  किया  गया  है  तथा  उनके  दश्वलकारों  को  स्‍्लम  टेनामेंटों  में

 जाने  के  लिये  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  ।

 2.  मालिकों  अथवा  दखलकारों  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  में  यथा  परिभाषित  मरम्मत
 कराई  जा  सकती  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  मलिन  बस्ती  स्कंध  ने  सक्तित  किया  है  कि  उनके
 स्वामित्व  में  आने  वाली  सम्पत्ति  में  ठघय  की  अनुमेय  प्रतिव्यक्ति  सीमा  में  मरम्मत  कराई  जाती

 3.  दिललो  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  पूव॑-मानसून  सर्वेक्षण  के  समय  दिल्‍ली  नगर  निगम
 के  इंजीनियरों  द्वारा  निरदिण्ट  भवनों  के  हिस्से  की  मरम्मत  कराने  के  किए  कोई  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।
 दिल्‍ली  में  एकीक्रत  कानूनों  के  भवन-निर्माण  उप-नियम  सं०  6.4.  में  दी  गयी  परिभाषा  के  अनुसार  भी
 मरम्मत  कराई  जा  सकतोौ  है  दिल्‍ली  विकास  प्राप्निकरण  के  मलिन  बस्ती  स्कंघध  ने  सूचिय  किया  है  कि
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  मलिन  बस्ती  स्कंध  के  स्वामित्व  में  आने  वालो  संपत्ति  की  मरम्मत  के  लिए
 दिल्ली  नगर  निगम  अथवा  पुलिस  की  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 स्क्ट्स  इन्डिया  लिसिटेड  के  डोलरों  को  ऋण  सुविधाएं

 1487.  डा०  एस०  पो०  यादव  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुम्बई  स्थित  स्कूटर्स  इन्डिया  लिमिटेड  के  डीलरों  को  कोई  सुविधा  दी  गई
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 किक  बल  जप  +  ८  गा  का ता  लि चर  +-+

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  उक्त  डीलरों  से  उस  राशि  कौ  वसूली  कर  ली  गई

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 उक्त  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  थु  स्कूटसे  इन्डिया  लि०  अपने
 बम्बई  स्थित  मैसमें  अलीभाई  प्रंम  जी  टायर  वाला  कं०  को  ऋण  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई  थी ।

 वर्ष  1982-83  से  डीलर  को  स्कूटर/तिपहिये/कल-पुर्जे  इस  विश्वास  पर  उधार  दिये  गये  थे
 कि  डीलर  सम्बन्धित  माल  के  बिकने  पर  ऋण  चुका  देगा  ।  अंतिम  आपूर्ति  22  1988  को  की
 गई  दिनांक  18-4-92  की  स्थिति  के  अनुसार  4.04  लाश्य  रुपढ़े  की  राशि  डीलर  से  वसल  की  जानी

 से  यह  राशि  अभी  तक  वसूली  नहीं  गई  है  क्योंकि  डीलर  द्वारा  1988-89  में  जारी
 किये  मत्रे  8  चेकों  का  श्ुयत्यत  नहीं  हुआ  था  ।  1990  इस  बारे  डीलर  के  विरूद्ध  एक
 मुकदमा  दायर  कर  दिया  गया  है  ।

 जिदुज्ाव  ]

 ऋषि  न्यम्प्रधिकरणों  को  त्थाप्रता

 748  8.  भी  जापमल  अवेदिन  :  क्‍या  प्रधातरमंघ्ते  यह  बताते  की  कृपा  करेंते  :

 क्‍या  सरकार  ने  काफी  समय  पूर्व  राज्य  सरकारों  को  भूमिहीन/गरीब  किसानों  में  भूमि  विवादों
 और  इसके  वितरण  के  मामलों  को  निपटाने  हेतु  भूमि  न्‍्यायाधिकरणों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  निर्देश

 जारी  किये

 यद्वि  को  इस  कारे  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 प्रत्येक  राज्य  में  इन  न्‍्यायाधिकरणों  की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्य  उपाय  करने  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जो०  :  से  भूमि  सुधार  से
 सम्बन्धित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  संविधान  के

 अनुच्छेद  के  प्रावधानों  के  अन्तगेत  भूभि  न्यवाधिकरण  स्थापित  करने  ओश/अथवा  श्षम्बन्धित  उच्च
 न्यायालयों  के  परामर्श  से  उच्च  न्यायालयों  के  परामशे  से  उच्च  म्यायालय  में  विज्लेष  न्याघालय/बैंच  बनाने
 की  सलाह  दी  तमिलनाषु  जोर  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  ने  संविधान  के  अनुच्छेद
 के  भूमि  लक्षयाधिक रणों  की  स्थापना  के  लिਂ  कानून  बनाए  हैं  ।

 भूमि  राज्य  का  विषय  इसलिए  यहू  राज्य  सरकारों  पर  है  कि  वे  ऐसे  न्‍्यायाधिकरण/न्यायालयों
 की  स्थापना  करें  और  की  गई  प्रगति  की  निगरानी  करें  ।

 रही  से  पुतः  कायज  बयाने  बाले  उद्योग

 7489.  श्रीसतो  बिक्ष  कुमारी  भंडारी  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :
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 अनननगनगएफएाभएरिगाग॑ी  अन्‍न्‍आन्‍ल  जा  थी.»  +  +चाता  डक  5»  कन  अ-+>+>+७--

 कया  केन्द्रीय  सरकार  रद्दी  से  कागज  बनाने  वाले  कुछ  उद्योगों  को  वित्त  उपलब्ध  करांती

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कितने  उद्योग  है  ओर  देश  में  राज्य-वार  प्रतिवर्ष  रद्दी  से कितनी
 मात्रा  में  कागज  बनाया  गया  ?

 उद्योग  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  जे०  यद्यपि  कई  लध्‌  कागज  मिलें

 रदूदी  कागज  पर  आधारित  केन्द्र  सरकार  किसी  भी  मिल  को  धन  नहीं  देती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  ओद्योगिक  प्‌  जो  निवेश

 7490.  श्लो  ललित  उरांव  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  राष्ट्रीय  स्तर  पर  औद्योगिक

 निवेश  की  सीमा  क्या  है  और  इसका  बिहार  में  कितना  अनुपात  और

 बिहार  के  लिए  वर्ष  1992-93  हेतु  औद्योगिक  निवेश  का  कितना  अनुपात  होगा  ?

 योजना  और  कायम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 और  ओद्योगिक  क्षे  त्रक  में  निविश  के  लिए  आंकड़े  वार्षिक  उद्योग  सर्वेक्षण  के  तहत  एकत्रित  और

 संकलित  किए  जाते  इस  सर्वेक्षण  में  वे  फैक्टरियों  शामिल  हैं  जिनमें  10  या  इसके  अधिक  कामगार  लगे

 हुए  हैं  और  जो  विद्युत  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  अथवा  जि+में  20  या  उससे  अधिक  कामगार  लगे  हुए  हैं  और

 जो  विद्युत  का  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  नवीनतम  जानकारी  केवल  वर्ष  1987-88  के  लिए  उपलब्ध  है  ।

 इसके  उग  वे  के  सर्वेक्षण  में  अरूगा  वल  दादरा  व  नगर

 ह॒वेलौ  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  लक्षद्वीप  प्रायद्वीप  को  छोड़कर  सम्पूर्ण  देश  को  शामिल  किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  लगायी  गयी  पू'जी  के  अनुमानों  जिसमें  आंकड़े  उपलब्ध  संलग्न  विवरण

 में  दर्शाया  गया  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  आंकड़े  सम्बद्ध  ए०  एस०  आई०  संदर्भ  अवधि  में  शामिल

 फैक्टरी  के  लेखा  वर्ष  के  अन्तिम  दिवस  के  अनुसार  199  2-93  में  संभावित  औद्योगिक  निवेश  का

 अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 विवदण

 लगायी  गयी  पूजी  कीमतों  पर)*  के  मूल्यों  को  दर्शाते  हुए  विवरण
 फैक्टरी  द्वारा  राज्य/संघ  राज्य  क्ष  त्रवार  रिपोर्ट**  1985-86,  5-86,  1986-87

 तथा  1987-58  के  दोरान  ए०  एस०  आई०  में  शामिल

 रु०
 me

 क्रम  सं»  राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्र  1985-86  1986-87  1987-88

 1.  आंध्र  प्रदेश  551745  604410  659668

 2.  असम  88502  112670  101819
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 3...  बिहार  689177  743183  872155
 4...  गुजरात  825712  966834  1114490
 5.  हरियाणा  288686  316513  358559

 6.  हिमाचल  प्रदेश  79405  85669  104399
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  34492  41182  49947
 8.  कर्नाटक  369450  400557  479473
 9.  केरल  223420  237659  265251

 10.  मध्य  प्रदेश  698080  781430  890411

 11.  प्रहाराष्ट्र  1478202  1684736  1884265

 12...  मणिपुर  158  151  128

 13.  मेघालय  1815  283  1794

 14.  उड़ीसा  228390  292036  485046

 15.  पंजाब  374377  407520  546661
 16.  राजस्थान  364877  400064  412766

 17.  तमिलनाडु  833485  889941  1020461

 18.  .  त्रिपूरा  1852  ३224  3442

 19.  उत्तर  प्रदेश  850878  1041962  1207068

 20.  पं०  बंगाल  697831  641482  772952

 21.  अ  डमान  व  निकोबार  1365  1123  1867

 22.  चंडीगढ़  5019  573  5657

 23...  दिल्‍ली  87902  69322  107953

 24.  दमन  व  दीव  27215  29736  30784

 25.  पांडिचेरी  9146  11868  18378

 जोड़  १811181  9169297  11393385

 *खगायी  गयी  प्‌  जो  :  निश्चित  तथा  वास्तविक  कार्यशील  पूजी  का  जोड़
 निश्चित  पू  जी  :  लेखा  वर्ष  के  अन्तिम  दिवस  के  अनुसार  फंक्टरी  के  निजी  स्वामित्व  वाली  निर्धारित

 परिसम्पतियों  के  घटते  मूल्य  का  द्योतक  निर्धारित  परिसम्पतियों  वे  है  जो

 एक  वर्ष  से  अधिक  सामान्य  उत्पादी  समय  के  लिए  होती  है  ।

 वास्तविक  कार्यशोल  पू  जो  :  को  लेखा  वर्ष  के  अन्तिम  दिवस  के  अनुसार  फैक्टरी  के  निजी  उसके
 द्वारा  घारित  अथवा  नियंत्रित  सभी  वास्तविक  सूचियों  को  शामिल  करने  के

 लिए  परिभाषित  किया  जाती

 रिपोर्टिंग  फैबटरियां  ।
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 असम  में  विकास  योजनाएं

 7491.  भरी  प्रयोन  डेंका  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  कुछ  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  की  सहायता  से  असम  में  विकांस  योजनाएं

 शुरू  करने  का  कोई  कार्यक्रम

 यदि  तो  तत्सम्ब्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उसकी  अनुमानित  लागत  क्या  भोर

 इम  योजनाओं  के  कब  तक  पूरा  हो  जामे की  संभावना  है  ?

 योजना  ओर  कायेक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालव  के  राज्यमंत्री  एच०  ओर०  :  से

 सूचना  एकत्र  कौ  जा  सही  ह ैतथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राज्य  प्रामोण  विकास  संस्थान/राष्ट्रीय  ग्रामीण  बिकास  संस्थान  में  प्रयेश  के  लिए  अहेता

 7492.  श्रो  सुधीर  सामस्त  :  क्या  प्रधानमन्धो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विकास  में  प्रशिक्षण  हेतु  सज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थान  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास
 संस्थान  में  प्रवेश  के  लिए  कौनसी  मूल्त  योग्यता  आवश्यक

 क्‍या  उक्त  संस्थानों  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  को  कृषि  विश्वविश्ञालयों  और  अम्य  शिक्षण
 विश्वविद्यालयों  की  पाठ  चर्चा  में  शामिल  किए  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अमोण  बिफास  संक्रालब  में  राज्य  संत्रो  जो  ०  बेंकट  स्वामी  )  :  राज्यों  के  ग्रामीण  विक/स

 संस्थानों  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  संस्थान  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  कोई  शैक्षिक  योग्जता

 रित  नहीं  की  जाती

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्ट

 डा०  सी०  क्‍या  प्रधानसंत्री  यह  क्साने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  इंण्डियन  मशीन  टूल  मेनुफैक्ब रस  एसोसिएशन  ने  नवीनतम  उपकरणों  का  प्रदर्शन  करने

 के  लिए  1992  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या।इसमें  अन्य  देशों  ने
 भी  भाग  लिया

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आयोजक  विदेशों  से  कुछ  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  और
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 यदि  तो  तस्सेंम्बस्धी  ब्यौरा  क्यी

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  ओर  हां  ।

 इण्डियन  मेशौन  टूंल  मैनुफैक्चरस  एंसीसिएश॑न  द्वारा  7-16  11992  तैक  प्रगति  नई  दिल्ली

 में  आयोजित  की  गई  इंस  प्रदर्शनी  में  परम्परागत  मशीनों  और  सीं०  एन०  सौ०  उपकरणों

 और  सहायक  सामान  को  प्रदर्शित  किया  गया  लगभग  200  सी०  एन०  सी०  मशीनें  प्रदर्शित  की  गई

 हां  ।

 में  16  देशों  न ेभाग  लिया  था  जिसमें  जमंमी  की  अड़ता  लिस  कम्पनियां  शामिल

 (2)  हां  |

 लगभग  5  करोड़  रुपये  मूल्य  का  कारोबार  किया  गया  ।

 पाइराइट्स  फास्फेट  एण्ड  कंसिकल्स  लिसिठेड  में  करणामूलक  आधार  फ्र  रोजगार

 7494.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्रंलानमं*्ती  यह  क्तोति  की  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  पाइराइट्स  फास्फेट  एण्ड  कंमिकल्स  अंमज्षीर  में  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान

 करुणासमूलक  आधार  पर  कितने  व्यक्तियों  को रोजगार  दिया  गया  और  इस  समय  अद्यतन  पैनल  में  कितने
 व्यक्ति  और

 पैनल  के  सारे  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ओर  इस
 प्रक्रिया  मे ंकितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  और  काय  के
 दौरान  मृत  होने  वाले  व्यक्तियों  के  दो  आश्चितों  को  पाइराइट्स  फास्फेट्स  एण्ड  कमिकल्स  लि०  पी०
 सी०  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नियोजिंत  किया  गया  है  ।  अनुकम्पा  क ेआधार  पर  नियोजन  के

 लिए  इसी  स्वरूप  का  कोई  और  मामला  पी०  पी०  सी०  एलन  के  पास  लम्बित  नहीं  है  ।

 कराणासुलक  अआशारों  पर  भारतोम  उलेरक  लिधम  में  रोजचार

 7495.  ली  रामदेव  राम  :

 भी  ललित  उरोाध  :  क्‍या  प्रधानभेंत्रो  यह बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारतीय  उवरक  निगम  के  अन्तर्गत  उर्वरक  एककों  का  ब्यौरा  कया

 भारतीय  उवेरक  निगम  में  कमंचारियों  की  मृत्यु  होने  पर
 उनके  आश्रितों

 को  करुणामूलक
 आधारों  पर  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति

 इस  समय  इन  एककों  में  करुणामूरलक  अधोरों  पर  नियुक्ति  के  लिए  प्रतीक्षा  सूंची  में  शामिल
 इस  प्रकार  के  लम्बित  मामलों  का  एकक-वार  अ्यौराक्या  और

 इन  मामलों  में  कर्मचारियों  की  जुर्यु॒  किस  तारीखों  में  हुई  उनके  आश्रितों  ने  किन
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 तारीखों  को  नियुक्ति के  लिए  आवेदन  किया  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  की अलग-अलग  अद्यतन  स्थिति

 रसायन  और  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  दि  फर्टिलाइजर

 रेशन  आफ  इण्डिया  लि०  सी०  के  अधीन  कायेरत  एककों/कार्यालयों  के  ब्योरे  निम्न  प्रकार

 हैं  :--

 (1)  सिन्दरी  बिहार  ।

 (2)  गोरखपुर  उत्तर  प्रदेश  ।

 (3)  रामागुण्डम  आंध्र  प्रदेश  ।

 (4)  तालचर  उड़ीसा  ।

 (5)  कोर्ना  मध्य  प्रदेश  ।

 (6)  जोघपुर  खनन  राजस्थान  ।

 (7)  नई  पटना  और  भुवनेश्वर  स्थित  विपणन
 कार्यालय  ।

 (8)  जहाजरानी  खरीद  और  सम्पर्क  कलकत्ता  ।

 (9)  केन्द्रीय  नई  दिल्ली  ।

 सरकार  ने  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  अनुकम्पा  के  आधार  पर  मृत  कमंचारियों  के  आश्रितों
 की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  नियमों  का  अनुसरण  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 और  अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  विवरण  संलग्न  सूचि  में  उल्लिखित  सभी  मामले
 रोजगार  के  लिए  लम्बित  फालतू  जनशक्ति  तथा  गम्भीर  वित्तीय  प्रतिबन्धों  के कारण  कम्पनी  इन  लंबित
 मामलों  पर  विचार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 विवरण

 सिनदरोी  एकक

 रोजगार  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  पड़े  मामन्नों  के  ब्योरे

 a >>  ला  व  अननानाी  उतारना  ।  जननी नीनननननानीननननिननीननननन-न--म-ननननन-न-ग-गभ-गनगन-नगनभगगीगीनीनीीीीननन--नन--3०++-नन+ मन

 क्रमांक  मृत  कमंचारी का  नाम  मृत  व्यक्ति  मृत्यु  किस  तारीख  को  मृत
 स/श्री  का  पदनाम  तारीख  कर्मचारी  के  आश्रित  ने

 एफ०  सी०  आई०  में  नियुक्ति

 त  .-  नए  आवेदन
 किया  था

 लि  एस०  मन  आपरेटर  ग्रेडन  1-8-73 -_  7.2-77

 2.  कालीदासी  एफ/मजदूर  30-8-73  5-2-79

 4.  एस०  मण्डल  हैलपर  13-9-73  2-4-76



 2  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 4...  एम०  एल»  धर  आपरेटर  ग्रेड-ा  4-10-73  14-6-78

 5.  सूक्‌  मांझी  मजदूर  10-10-73  29-9-77

 6...  एप्पा  दाव  टैक  23-1  1-73  14-10-78

 7...  ए०  के०  घोष  स्पे०  ग्रेड  टेक ०  26-11-73  20-8-75

 8...  डी०  कर्माकर  टर्नर  8-  2-73  29-3-85

 9...  एन०  नाइड  मजदूर  31-3-75

 10. _  गोपरघन  माहटी  ओप  13-4-73  16-9-77

 11.  एस»  मांझी  हैल्फर  6-1-74  10-1-75

 12'.  पारस  झ्षाल  हैल्पर  12-1-75  19-8-85  5

 ए०  के०  भट्ठात्रार्जी  स्पे०  ग्रेड०  टैंक  5-2-74  12-9-78

 1-.  बी०  बनर्जी  हैल्पर  17-2-74  30-9-78

 15.  जी०  के०  मैनन  ओ०  एस०  3-8-74  11-1-78

 16.  बी०  एन०  दत्ता  चार्जमन  8-4-74  20-6-74

 17.  जे०  मेहतो  सी०  वेल्डर  27-4-74
 --

 18.  वी०  बी»  सिंह  हैल्पर  हु  4-7-74  28-11-78

 19...  आई०  सी०  राव  ड्राईवर  31-7-74  16-1-75

 20...  पी»  गोपे  हेल्पर  17-8-74  2-11-77

 21.  एस०  पी०  सिंह  मजदूर  19-9-74  13-9-75

 22...  गोबिन्द  मेहतो  ओप ०  9-10-74  21-1-76

 23.  काली  चरण  मेहतो  ओपरेटर  14-10-74  2-11-74

 24...  एस०  मैन  ड्राईवर  29-10-74  9-12-75

 25...  घोष  स्पे०  ग्रेड  टेक ०  26-11-74  20-8-75

 26.  एस०  के०  राय  एम०  ओ०  23-11-74  15-1-75

 27.  एच०  एन०  दूबे  स्पे०  ग्रेड  ओप े०  9-12-74  9-75

 28.  जी०  के०  सूबाकृष्णया  जेन०  फोरमंन  21-1  2-74  6  1-75

 29.  महेन्द्र  प्रसाद  29-  2-74  1-1  75

 30.  राम  जीवन  दिसम्बर  74  7-1-75
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 31  बाबू  राम  मेहतो

 32...  फिरंगी  मेहतो

 33.  बी०  के०  मुखर्जी

 34.  जी०  भष्डारी

 35.  स्वापनी

 36.  मंगल  मांझी

 37...  रसमोनी

 38...  राम  लोचन

 39.  आर०  बी०  दुबे

 40...  टी»  मंडल

 41.  सबतरी

 42.  मो०  अल्लाउदह्ीन

 43...  आर»  मेहतो

 44...  एस०  सिंह

 45.  जी०  लाल

 46.  आर०  के०  मिश्रा

 47.  रघुनाथ

 48.  एन०  टी०  चौधरी

 49.  ए०  के०  उपाध्याय

 50.  एम०  मेहतो

 51...  खारी

 52...  मोहर  राजवर

 53.  बी०  एल०  मेहतो

 54.  झ्ञारी  मेहतो

 55.  पी०  सी०  चक्रवर्ती

 56...  देवी  दयाव

 57.  डी०  डी  प्रसाद

 58...  डी०  एन०  चौधरी
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 32  1992 2

 49  4  5

 हैल्पर  10-2-75  9-80

 3-5-76  24-8-77

 13-5-75  11-10-77

 सी०  वक्‍तरी  18-6 75  22-7-75

 एफ/मजवूर  1-7  75  22-7-75

 मजदूर  10-7-75  75  9-10-77

 मजदूर  18-8-75  16-1-76

 एस/गार्ड  1-9-75  —

 ओप ०  16-9-75  जा

 एफ/मजदूर  22-9-75  14-7-76

 एफ/मजदूर  22-9-75  7-12-75

 मजदूर  23-10-75  11-11-75

 23-10-75 =.  28-11-75

 24-10-75  31-7-75

 ए०  एस०  के०  27-10-75  13-3-84

 हैल्पर  5-1-76  _

 9-1-76  ता

 यू०  डी०  सी०  22-1-76  3-2-76

 ओप ०  17-3-76  9-2-76

 ड्राईवर  21-4-76  28-11-77 8

 एफ/मजबूर  20-5-76  14-6-76

 खलासी  )  20-5-76  4-11-76

 सी०  मजदूर  14-7-76  20-12-76

 स्पे०  माली  28-9-76  28-9-76

 एस्सी०  फोरमैन  28-9-76  28-9-76

 सी०  बल्ड़र  10-1 1-76  26-3-84

 सी/मैन  14-11-75  26-3-84



 2  1914  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 59...  एस०  साह  मसनन  17-12-76  14-7-87

 60...  एस०  के०  पाण्डे  25-12-76  2-76  26-4-77

 61.  बी०  सिंह  19-2-77  6-9-77

 62.  टी०  पी०  सिंहा  फोरमन  2-4-77  23-6-77

 63.  आर०  मल्लिक  स्पे०  ग्रेड  हैल्पर  6-5-77  24-6-77

 64...  एस०  के०  मुखर्जी  स्पे०  ग्रेड  टेक०  10-5-77  16-5-88 8

 65...  कार्तिक  सिंह  3-6-77  24-6-77

 66.  एस०  के०  बनर्जी  एफ/मैन  23-7-77  19-11-77

 67...  बो०  साह  याडे  गन्‍्तर  24-7-77  10-9-77

 68...  के०  सौ०  पूनम  फोरमैन  15-8-77  23-8-77

 69.  आर०  एन०  सिंह  यू०  डी०  सी०  19-8-77  9-77

 70...  एस०  कुमार  27-10-77  8-90

 71...  किटू  मल्लिक
 8  9-77  1-10-77

 72.  के०  एल०  चक्रवर्ती  सी०  आर०  सोरटर  18-11-77  23-11-77

 73...  अलीजान  हैल्पर  16-12-77  1-3-78

 74...  करू  माक्षी  24  12-77  10-3-78

 18.  एस०  देवी  पीइन  "14-1-78  14-2-78

 716.  टी»  मांझी  मजदूर  17-1-78  2-79

 27.  आर»  सी०  प्रसाद  24-1-78 =  11-11-87

 78.  जे०  खान  29-3-78  7-4-86

 १9...  ए०  सिंह  स्पे०  ग्रेड  टेक ०  25-3-78  20-6-78

 80...  बी०  सिंह  लोको  फायरमैन  12-6-78  17-7-78

 81.  उदीत्या  22-6-78  24-4-78

 82.  बी०  बी०  सिंह  हैल्पर  4-7-78  28-11-78

 83...  जागू  राम  हैल्पर-ा  15-8-78  4-78

 84...  जे»  मल्लिक  24-7-78  1-9-78

 85...  बी०  सिह  पीइन  27-7-78  12-8-78

 86.  मोह०  हनीफ  टैक-न  28-7-78  23-9-78
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 94.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 108.

 109.

 110.

 111.

 112.

 113.

 114.
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 जी०  चौधरी

 छें०  पी०  सिंह

 डी०  माझी

 एब०  राय

 के०  एन०  राय

 आर०  सी०  मंडल

 एन०  सी०  सूतराधार

 एस  ०  सी०  मंडल

 आर  ०  पण्डित

 गोलक  बीहन

 जौ०  चौधरी

 एस०  सी०  कर्माकर

 बी०  एम०  साह

 झूनू  बोरी

 मुकन्द  लाल

 लाल्‌  मेहतो

 डी०  डी०  राय

 एस०  के०  दस्ता

 बी०  मेहतो

 नाथू  राम

 एस०  मै

 एस०  के०  चटर्जी

 एन०  के०  मिश्रा

 एस०  के०  चटर्जी

 सुदामा  सिह

 डी०  डी०  चत्रवर्ती

 सीताराम

 रास  सूरत

 3

 स्पे०  ग्रेड  टेक

 एल०  डी०  सी०

 हैल्पर-ा

 एल०  डी०  सी०

 आर/सोरटर

 टैकन

 सी०  शफ्ट्री

 रुपे७  ग्रेड  टेक

 टेक  ग्रेड-ाा

 सी०  चपरासी

 ओह  ग्रेड-गा

 हैल्प०

 सी०  ड्सेर

 हैल्प०  ग्रेड-ा

 ओप ०

 सी/मेन

 सी०  ए०  एम०  मैट०

 जे०  भो०

 एफ/मैन

 ए०  एफ०  एम०

 टेक०

 ओप ०

 ओप ०

 एस/सूवेदार

 22  1992

 4

 31-7-78

 5-9-78

 23-9-78

 14-10-78

 16-10-78

 10-11-78

 9-  2-78

 2-78

 11-12-78

 12-12-78  2-78

 2-78

 12-12-78  2-78

 2-78

 2-2-79

 5-2-19

 9-3-79

 2-2-79

 5-2-79

 9-3-79

 79

 19-5-79

 8-5-79

 9-5-79

 25-6-79

 =

 235-6-79

 क्ंीी+  3-8-78

 3-8-78

 22-11-78

 12-78

 1979

 27-11-78

 30-12-78

 3-1-79  2-78

 3-2-79

 2-79

 27-9  79

 5-3-79

 9-7-8  5

 25-4-79

 1979

 25-4-79

 14-6-79

 3-10-79

 10-8-79  9

 84

 20-3 84



 2  1914

 1  2

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 121.

 122.

 सी०  आर०  मेहतो

 पिरी

 एस०  मण्डल

 एम०  एल०  बनर्जी

 बी०  मेहतो

 लाल  माझ्ी

 के०  एन०  राय

 वासी  मोहम्मद

 जी०  मेहतो

 जी०  आर०  अंसारी

 श्रीमती  एस०  देवी

 पी०  के०  मोण्डल

 रोहन  महजतो

 ए्‌०  बोरी

 आर०एन०  सिंह

 बी०  झा

 सी०आर०  चकंवती

 के०एम०  दास

 एम०  ब्हिलर

 बी०एन०  सिंह

 बी०एम०पांडे

 एस  ०के  ०  राय

 बी०एन०  मुखर्जी

 मोह  ०भली  शान

 राम  लखन  प्रसाद

 बी०  के०  सिन्हा

 एम०  सी०  पोदार

 के०  सी०  राय

 एस/एस

 हैल्पर

 टेक०  ग्रेड-ता

 हैल्पर

 एल०  डी०  सी०

 स्पे०  प्रेड०  टेक०

 टेक०  ग्रेड-तत

 हैल्पर

 आया

 ओप ०

 एका  ०  एसीं०

 एस०  जी०  टीचर

 सी/फिटर

 29-6-79

 10-7-79

 15-7-19

 21-8-79

 24-9  79

 15-10-79

 14-10-79

 2-  2-79

 2-79

 tO r — -  2-79

 ७

 के

 का

 कफ

 जि

 छु

 के

 4

 ट

 ई

 छः

 ७

 9

 20-4-80

 27-4-80

 31-5-80

 28-6-80

 13-7-80

 19-8-80

 24-8-80

 लिखित  उत्तर

 16-1-79

 17-12-81

 22-8-89

 22  12-81

 1982

 26-11-79

 1979

 1-1-80

 12-8-87  7

 अक्टूबर  82

 30-1-80

 18-1-80

 1-9-80

 17-12-84

 10-2-84

 14-3-80

 10-4-80

 2-4-80

 $-5-80

 22-11-82

 4-7-80

 11-8-80

 24-7-80

 28-10-80

 1980
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 निरमा

 एस  मेहतो

 बी०  प्रसाद

 जे०  डी०  चौधरी

 बी०झा

 जे  ०.  राम

 माती  राम

 एस०  के०  चक्रवर्ती

 ए०  परमानीक

 एस०  पी०  मंडल

 एम०  एल०  बोरी

 ए०  मेहतो

 सुखलाल

 सी०  मंडल

 टिपा  मापझ्ली

 एम०  सिंह

 आर०  ए०  राम

 एल०  के०  मांझी

 एन०  अहिर

 एम०  एल०  मांझी

 भगवानदास

 बी०  भोराइन

 डी०  मांझी

 3

 टेक

 टेक०

 हेल्प०

 सी/मैन

 हेल्पर  ग्रेड

 लोको  ड्राईवर

 स्पे०  ग्रेड  ओष  ०

 ओप०

 टेक०

 टेक ०

 हेल्प  ग्रेड-त

 वाचमैन

 हेल्पर

 हेल्प ०-ा

 स्पे०  हेल्प ०

 हेल्पर

 4

 28-8-80

 3-10-80

 10-10-80

 9  11-80

 25-11-80

 24-12-80

 29-12-80

 29-12-80

 10-3-80

 13-4-81

 20-5-81

 2-6-81

 29-6-8

 11-11-81

 15-11-81

 22-11-81

 3-12-81

 4-12-81

 25-12-81

 10-1-82

 15-1-82

 25-1-82

 22  1992

 6

 9-6-83

 12-11-80

 18-12-90  2-90

 2

 25-6-8 6

 5  6-81

 1981

 1990

 30-8-85

 20-7-81

 30-8-85

 23-12-82

 28-8-81

 23-10-81  2-82

 28-8-8  2-81

 28-12-81

 19-4-83

 22-  2-8  21-7-83

 1982

 17-2-82

 10-2-82

 26-4-82

 26-4-82



 2  1914  उत्तर

 1  2  3  4  8

 170.  के»  पी०  घर  एसिरि०  स्टो०  कीपर  4-2-82  25-3-82

 171.  बी०  दास  जे०  एम०  ओ०  9-2-82
 न

 172...  जे०  एन०  प्रसाद  ओप०  ग्रेड-ा  27-2-82  1984

 173.  डल्ल्यू  मंडल  जें०  ए०  ओ०  1-3-82  23-3-82

 174.  एच०  एम०  नाथ  सी०  ड्रेसर  11-3-82  21-4-82

 175.  जी०  मंडल  स्पे०  ग्रेड  पीटीमेन  9-4-82  28-12-82

 176.  एन०  हक्‍क  स्पे०  ग्रेड  ठेक ०  16-3-82  20-7-8 2

 एम०  मेहतो  हेल्प ०  22-5-82  23-7-82

 178...  चन्दर  पाल  एस/एस  25-5-92  8-6-82

 179.  आर०  एन०  सिंह  सी०  टेक०  25-5-82  2-8-82

 180.  पी»  प्रसाद  स्पे०  ग्रेड  ०  ओप  ०  28-5-82  2-8-82

 181.  एस०  चर्ट्जी  स्पे०  ग्रेड  Ato  29-5-82  16-6-82

 182. =  बी०  चौधरी  ओ०  9-6-82  14-7-82

 183.  जादू  राम  हेल्प ०  ग्रेड-ा  8-7-82  5-11-82

 184...  नन्‍्द  लाल  ओप*०  ग्रेड-गा  19-7-82  28-9-82

 185.  बरकर  मांझी  टेक०  ग्रे०नाा  14-8-82  16-12-84  2-84

 बी०  सहाय  एसी०  22-8-82  9-11-82

 187.  बो०  शर्मा  हेल्पर  7-9-82  9-10-82

 188...  आर०  के०  गिरौ  ओप०  वा  11-10-82  .  27-11-82

 189.  एम०  एम०  दास  11-10-82  2-2-83

 190.  मन्टू  डे  ओप  ०  6-12-82  6-2-84

 191.  मोह ०  वीलाईत  10-11-82  4-1-83

 192.  जी०  जी०  गिरी  फायरम॑न  25-1 1-82  4-1-83

 193.  बी०  एन०  प्रसाद  हेल्‍्प०  1-1-83  27-1-83

 194.  बी०  एन»  वर्मा  एपीना  1-1-83  3  23-  2-83

 डी०  आर०  राम  हेल्प»  3-1-83  7-3-83
 196.  के०  बोरी  हेल्‍्प०  ग्रेड०-ा  8-1-83  3  9-7-8]

 197.  वी०  जी०  पी०  सिन्हा  जे०  मो०  27-2-83  7-6-8



 लिखित  उत्तर  22  1992

 2  3  4  5

 आई०  ढी०  राम  चार्जमेन  1-3-83  1983

 आर०  चक्रवर्ती  ए  पी  एम  10-3-83  19-4-83

 रघुवीर  सिंह  एस/एस  डी  आर  12-3-83  1983

 एस  आर०  मांझी  हेल्प  ग्रेड  |  15-3-83  1-9-83

 देवी  लाल  ऐसी
 ०

 27-5-63  8-6-83 3

 आर०  राय  ड्राईवर  30-6-83  23-7-83

 मनबिहारी  टेक०  ग्रेड  111  6-7-83  17-8-83

 बिनोद  प्रसाद  ]  13-7-83  17-8-83

 झंडू  रवानी  7-8-83  26-8-83

 डी०  बी०  धावल  7-8-83  24-2-8 8

 पी०  डी०  सिंह  स्टोर  किपर  13-9-83  22-2-84

 सोनपत  सफाई  सेवक  15-11-83  19-1-84

 अन्दुल  वूढूड  कुक  20-1 1-83  12-3-84

 एन०  एन०  चक्रवर्ती  कुक  8-  2-83  6-2-84

 वूधन  राम  सी  ग्रे०  टेक ०  3-2-84

 वी  शर्मा  2-2-84

 एम  सिंह  हेल्‍्पर  ग्रेड  ।

 एस  सनदिल  हेल्प  ग्रेड

 रामजीत  सिंह  हेल्प  ग्रे०  ।

 पी  एम  मिश्रा  )  5-2-84  27-3-84

 करीमउल्ला

 एस  राजवार  ]

 बसनीं  एफ/मजदूर

 एम  एन  सरमर  जेओ  3-4-84

 एम  दास  टैक०  प्रे०  ।  8-12-83  6-2-84

 बाबूराम  टूडू  हेल्‍्प०  टेक ०  6-4-84  29-4-8 4

 पूरन  मांझी  हेल्‍्प०  ।  5-4-83  4  30-7-84

 पी  सिह  11-1-84  4-5-84
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 226...  बी  मेहतो

 227.  बी  आर  मिश्रा

 228.  सी  घीवर

 229...  सी  डी  सिंह

 230...  मोह०  कशनेम

 231.  ए  के  मुखर्जी

 232...  एल  पल्लिक

 233.  जेझा

 234...  ए  सिह

 235.  मोह ०  अमीन

 236.  जय  करण  कोइरी

 237.  एल  आर  मांझी

 238...  सनतान  प्रसाद

 239.  जे  एन  बनर्जी

 240...  पनथा

 241...  होपना  मांझी

 242...  डी  राम

 243.  एलके  झा

 244...  दूगई  मण्डल

 245...  राश  मेहतो

 246.  वीके  कर

 247...  श्रीमती  रानी  कुमारी

 248...  श्रीमती  सूरजमणी

 249...  जय  राम

 250.  एम  एल  राय

 251.  डी  डी  मुखर्जी

 252.  एम  एम  बाल

 253.  वी शर्मा

 हेल्प०  1

 टी०  कलर्क

 औप०  11  1

 टैक०  1  11

 हेल्‍्प०  1

 हेल्प०  11

 हेल्प  ७०  1

 टेक०  11

 सी०  टेक ०

 ओप०  111

 स्पे०  ग्रेड  माली

 ऐसी »  प्रेड  11

 सी  मास  रीडर

 सफाई  सेवक

 टेक०  ग्रे०  11

 ओऔप०  ग्रेड  |

 टेक०  प्रेड  11

 टेक०  ग्रेड  1  1

 ओप०  प्रे०  111

 ऐसी  ०  फोरमैन

 एफ/मजदूर

 सी  ०एफ/मजदूर

 ओप ०  ग्रेड  ।  1

 ओप ०  ग्रेड

 स्टोर  कीपर

 ए  पीएम

 ओप०  ।]

 15-4-84

 24-5-84

 4-6-84

 7-6-84

 9-6-84

 9-6-84

 22-6-84

 22-6-84

 24-6-84

 24-4-84

 22-7-84

 17-8-84 4

 5

 7-2-85

 2-3-85

 9-3-85

 9-3-85

 15-2-85

 23-7-84

 16-7-84

 8-8-84

 2-11-89

 19-7-84

 6-8-90

 22-11-84

 1985

 1985

 9-4-8  5
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 254.  श्रीमती  प्यारी

 255.  महेश  चौधरी

 256.  वी  आर  रेड्डी

 257...  रामू  राणा

 2658...  मदन  मांझी

 259.  जमना  प्रसाद

 260.  शेआबी  ओझा

 261.  ओ  नागराज

 262.  अन्नू  देवी

 263...  एस  के०  गुप्ता

 264.  श्याम  लालजी

 265.  एच  वी  सिंह

 266.  एम  सौ  राय

 267  आर  के  पी  सिंह

 268.  डी  के  सिन्‍्हा

 269.  एन०  के०  राय

 270.  सौ०  आर०  साही

 271.  टी०  वी०  अधिकारी

 272.  श्रीमती  मगरोी

 273...  ववन  पाण्डे

 274.  नूर  मोह०  खान

 275...  ए०  के०  चत्रवर्ती

 276...  श्रीमती  सोमीनी

 277.  एम०  एन०  अ  सारी

 278...  छन्‍नू  मांशी

 279.  देवी  सिंह

 280.  आर०  बी०  शर्मा

 281...  पृथ्वी  राज

 282...  आर»  एन»  प्रश्नाद

 3

 एफ/मजदूर
 ओप०  |

 हेल्पर  ग्रेड  1

 एक्स०  सूबेदार
 टेक  ग्रेड  |

 स्पे०  ग्रेड  टेक  ०

 सी०  डी  कलक॑

 टूल्समैन

 हेल्पर  ग्रेढ  1

 एम  ओ

 टेक  ग्रेड

 एक्स  सूबेदार

 ओप ०  प्रेड  1

 स्पे  ग्रेड  टेंक ०

 एसी/एफ/एम

 ए०  टी०  सी०

 ओम ०  वा

 सेक  ०  सुबेदार

 एस/एस

 एका०  एसी ०

 सी०  ओप ०

 सी०  ओप ०

 सी  एफ/मबदूर

 एसी०  इजी ०

 22  भरप्न  1992
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 1985
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 एस०  के०  मुखर्जी  एसी ०  एफ/एम  22-1-86

 रतन  भोरी  एचन  -23-1-86

 बूत  राम  सी०  इक०  ओप०  23-1-86

 प्रभु  दास  टेक०  II  23-1-86

 एस०के०  चक्रवर्ती  एसी०  एफ/एम  4-2-86

 बन्दन  बनसौर  एस/सेवक  20-2-86

 बिसून  ओप  प्रेड  Ill  24-2-86

 दुर्गा  लोहर  टेक०  1  27-2-86

 गया  प्रसाद  ए०  एस ०  13-3-86

 शेवो  मंगल  सिंह  जी०  कीपर  14-3-86  86

 श्रीमती  सुखी  मंझीन  मजदूर  16-3-86

 मरघन  मेहतो  टेक०  1  20-3-86

 मदन  हेमराज  हेल्पर  14-5-86

 एन०  भंडारी  टेक०  प्रेड  Il  29-5-86

 नजीरूदीन  टैेक०  वा  8-6-86

 रानी  सी०एफ/मजदूर  10-6-86

 अरूण  सिंह  टेक०  वा  11-6-86

 एस०  एन०  सिंह  एसी०  टीचर  11-6-86

 गोरी  ठाकुर  ओप »  गा  26-6-86

 श्रीमती  गोहनौ  मालिकानी  एफ/मजदूर  19-6-86

 एन०  सी०  कार  टेक०  ।  8-7-86

 छतीश  शर्मा  सी०  टेक०  8-7-86

 रामचन्दर  सिंह  सी०  ओप ०  9-7-86

 के०  एन०  निग्मनाथण  डिप्टी०  सी०  इजी ०  21-7-86

 बाबू  लाल  सिंह  ओप०  111  12-8-86

 एन०  पी०  नन्‍्दी  सी०  ओप०  16-9-86

 बी०  पी०  क्रीवास्तव  टेक०  11  18-9-86

 ए०  माँझी  ओप०  ।]  27-9-86

 18-2-86

 21-7-87

 1989

 25-4-88

 4-12-86  2-86

 28-6-86

 24-6-86

 23-6-86

 24-7-87

 23-8-80

 4-8-86

 30-8-86

 24-  0-8  6

 7-10-86

 2-7-89

 161
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 आर०  एन०  परमानिक  सी०  टेक०  11-10-86._  17-5-87

 जे०  सी०  दासांदी  ए०  पी०  एम०  20-10-86  8-11-86

 श्रीमती  खाण्डी
 एफ/मजदूर

 8-11-86.  27-2-87

 ए०  के०  सिन्हा  ए/फोरमैन  8-1  1-86  25-3-87

 आर ०  शर्मा  सी०  सब०  इस्प०  8-11-86  _

 ए०  भोरी  हेल्प०  |  5-12-86  17-7-87

 गोपी  दास  सेल्स  मैन  7-12-86  24-10-87

 एन०  एन०  सिंह  सी०  टेक०  24-12-86  2-86  न

 बी०  एन०  सिन्हा  ए०  ओ०  एंस  6-1-87  19-1-87

 जी०  सी०  परमानिक  सी०  ड्रेसर  9-1-87  14-2-87

 जें०  एल०  राय  स्पे०  माली  14-1-87  7  --

 राम  कबल  ओपेरेटर  15-1-87  27-2-87

 वी०  दूड्‌  ओप०  11  ]  29-1-87  24-8-87

 राम  चरण  वर्क  सरकार  1-2-87  —

 एस०  महतो  ओप०  |  9-2-87  26-3-8 8

 एल०  प्रसाद  टेक  11  7-2-87  24-2-87

 एन०  के०  मुखर्जी  सी०  ओप०  7-2-87  24-2-87

 जी०  सी०  बनर्जी  हेलल्‍्पर  ।  12-2-87  20-3-87

 आर०  एन०  सिंह  ओप०  |  19-2-87  28-3-87

 वी०  मांझी  टेक०  111  22-2-87

 जी०  के०  राय  सी०  टेक०  5.3.87  19-7-87 7
 टी०  आलम  सी०  ओप०

 20-3-87  24-6-87

 एस०  सिंह  ओप०  11  22-3-87  8-11  87

 एच०  चोधरी  टेक०  111  27-3-87  --

 जे०  सिंह  टेक०  1  14-4-87  19-6-87

 मुखी  एफ/मजबूर  17-4-87

 मोहन  नायक  हेल्प  ०]  2-5-87  30-7-87

 ए०  के०  मेहतो  हेल्‍्प०  1  12-5-87  1988

 |]
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 339...  जे»  मेहतो  केमेन  26-5-87  26-4-88

 340...  सी०  बोरी  एफ/मजदूर  29-5  87  22-9-87

 341.  सी०  प्रसाद  टैक्नी०  1  14-7-87  8-8-8 7

 342...  गुलाबी  एस/मजदूर  28-6-8  7  25-9-87

 343...  एम०  के०  चत्रवर्ती  आपरेटर  2  20-7-87  14-1087  87

 3844...  एम०  पी०  सिंह  टैक्नी०  3  29-7-87  21-8-87

 345.  एस०  पी०  सिंह  ए०  ओ  ०  ग्रेढ  2  29-7-87  12-10-87

 346.  वी०  मोंडल  हैल्पर  7-8-87  23-9-67

 347...  राखी  वरि०  सफाई  सेवक  9-8-87  7

 348.  यू०  एन०  एस०  नरोनी  वरि०  टैक्‍्नी०  22-8-87  1988

 349...  वाई०  पासवान  फायर  लीडर  24-8-87  9-12-87

 350...  के०  मांझी  आपरेटर  2  22-9-87  —

 351.  चम्पाई  मांझी  हैल्पर  6-10-87  न

 352...  ए०  मांझी  हैल्पर  6-10-87

 353.  डी०  तिवारी  वरि०  टैक्नी ०  8-10-87  29-10-8

 354...  भूनी  एफ/मजदूर  11-10-87  26-5-88

 355.  के०  मल्लिक  आपरेटर  3  15-10-87  25-4-8 8

 356.  वी०  एन०  सिंह  वरि०  आपरेटर  18-10-87  5-1-90

 357.  पानु  एफ/मजदूर  22-10-87  _

 358.  कारू  वरि०  एस/सेवक  $-11-87  +-

 359...  वाई०  पी०  कत्याल  अति०  सी०  ई०  8-11-87 7  7-12-87

 360.  एस०  घोष  सी०  ई०  22-11-87  —

 361.  दुर्गी  एस/सेवक  2-12-87  7-5-88

 362.  एस०  सी०  मोंडल  टैकक्‍्नी०  1  5-12-87  1988

 363.  आर०  हरी  एस/सेवक  15-12-87  5-9-90

 364...  बी०  पी०  सिंह  वरि०  टैक्नी ०  24-  2-87  22-3-88

 365.  रूपलाल  दुडू  आपरेटर  3  12-1-88 8  22-4-88

 366.  ए०  के०  राय  टेक्नी  2  15-1-88 8  9-4-90
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 बुज  मोहन  वरि०  एस/सेबक  24-1-88  24-4-8 8

 डी०  डी०  चोधरी  सहा०सी०एच०  इजी०  25-1-8  8  1-2-88 8

 सरजीत  सिह  ए०  एफ०  एम०  31-1-88  18-2-8 8

 सतीश  मोंडल  आपरेटर  10-2-8 8  13-6-88 8

 केशव  पांडे  वरि०  आपरेटर  15-2-88 8  21-5-88

 एन०  पी०  सिन्हा  वरि०  पियन  24-2-8 8  18-3-88 8
 लखीराम  टुडु  हैल्पर  1  12-3-88  2-3-8 8  22-7-88

 मतला  राम  टेकक्‍्नी  3.  25-3-8  26-7-88

 पारादेव  वरि०  एश्/सेक्किा  29-3-8 8  न

 एस०  सी०  राय  मजूमदार  वरि०  ग्यास  ब्लोवर  2-4-8 8  16-10-90

 खल्सेन  मोंडल  सी/फीटर  14-4-8 8  4-5-8  8

 नागेश्वर  शर्मा  वरि०  वाचर  15-4-88 8  27-7-88

 चरण  सिंह  सहा  ०एफ/एम(डी)  12-6-8 8  8-7-88

 शम्भुनाथ  सिह  सहा  ०  फो  रमैन  30-6  88  25-7-88

 डी०  के०  बोस  सहा०  फोरमैन  30-6-8 8  7-11-88 8
 नेपाल  रजवार  आपरेटर  2  15-7-8 8  6-7-89

 जे०  एल०  पाठक  टैक्नीकल  प्रेशट  1  17-7-8 8  1988

 लड्डु  मंझी  हैल्घर  ग्रेड  1  20-7-8  8:  ---

 डा०  एच०  एल०-सिन्हा  वरि०  चिकि०  अधि०  27-7-8 8  29-7-88

 सुबोध  हरी  वरि०  एस/सेबक  27-5-88  21-12-89

 हप्ना  मंझी  टैक्नी०  ग्रेड  ।  24-6  88  8
 डी०  के०  बोस  सहा०  फोश्मैन  30-6-88  --

 केशव  लाल  महात्तो  शरटिंग  टैक्नी  2  5-8-8  8  1-10-88

 त्रिणी  बोवरी  टैक्नी  ग्रेड  3  8-8-8  8

 एच०  एन०  सिंह  सहा०  कैंटीन  सुपर ०  12-8-8  8-88  12-12-88

 मांझी  लाल  टैक्नी  मजदूर  18-8-8  8  8  2-88

 मिथिला  रजवार  एफ०  मजदूर  28-8-88  8  8

 9-88 दसरथ मांझी आपरेबर प्रेड 2 28-8-88
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 एस ०  एम०  सरकार

 ननकु  हेमराम

 महादेव  दत्ता

 तारापाडा  खमराय

 खखन  मलिक

 के०  एल"०  बनर्जी

 रमेश

 सागर  मांझी

 बी०  घटवारी

 रामगोविन्द

 नथुनी  राम

 सल्तनूल  मोबिल

 नकुल  रजवार

 मोहन  प्रसाद

 डी०  एन०  क्षा

 मोही  खान

 रेणुका  बिद

 जे०  एन०  गोराघन

 वासुदेव  तिवारी

 जामे  मंडल

 ए०  पी०  चोघरी

 एल०  के०  महातो

 ए०  के०  सिन्हा

 नुन्‍्की

 चम्पा

 आम०  एस०  पवार

 कमला

 3  4-  -  5

 टेकक्‍नी०  ग्रेड  1-9-88  8  1-11-88 8

 टैक्‍्नी«  ग्रेड  3  1-10-88  0-88  14-1-89

 स्पे०  ग्रेड  टेक्नी ०  8-10-88  —

 आपरेटर  ग्रेड  3  14-10-88 8  1-6-90

 हैल्पर  ।  31-10-88  8  7-8-90

 वरि०  आपरेटर  7-11-88  7-  2-88

 उप  एफ०  एम०  26-11-88  10  12-88

 वरि०  एस/सेवक  9-12-88  28-8-909

 तकनीकी  ग्रेड  2  27-  2-88  --

 सहा०  इंजी ०  26  12-88  _

 टैक्‍्नी०  ग्रेड  3  2-1-89  2-8-89

 आपरेटर  ग्रेड  2  16-1-89.  28-3-89

 टैकनी०  ग्रेड  1  18-1-89  30-1-89 9
 आपरेटर  ग्रेड  2  2221-89  12-9-89

 टैक्नी०  ग्रेड  3  1-2-89 -  1-3-8

 वारि०  आपरेटर  3-2-89....  23-2-89

 आपरेटर  2  28  12-88  न

 वारि०  आया  8-2-80  5-6  89

 बारि०  टैक्नी ०  17-2  89  6-1-90

 वरि०  आपरेटंर  15-3-89  24-10-89

 सिस्‍्टर  इ  चार्ज  26-389  .  3-11-89

 टैक्नी०  2-4-8  9  _

 झापरेटर  1  3-4-89  न

 स्पे०  ग्रेड  टैक्नी ०  4-4-89  17-4-89

 वारि०  एफ/मजदूर  20-4-8  9  ध्गा

 वारि०  एफ/मजदूर  23-4-89  --

 टी०  एस०  5-5-89
 ज+

 वारि०  एफ/मजदूर  8-5-89  न+
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 लिखित  उत्तर

 1  2

 423...  फंगुनीराम

 424.  सुन्दरमणि

 425.  एम०  एम०  सिंह

 426.  एन०  एन०  बनर्जी

 427.  बी०  के०  सिन्हा

 428.  एस०  सी०  झा

 429.  दोमन  मांझी

 430.  के०  एन०  मंडल

 431.  आर०  पी०  सिंह

 432.  मोती

 433.  किस्तोमोनी

 434.  बालक  राम

 435.  ए०  सिन्हा

 436.  मंगा  बं  सफोरे

 437...  मारी  सेनमुप्ता

 438.  रूपलाल  मांझी

 439...  लालमोनी

 440.  पी०  के०  पांडे

 441.  डी०  डी०  राम

 442.  आर०  एन०  सिंह

 443.  चंगरा  मोहन  मांक्षी

 444.  भटत  राम

 445.  भूषण  मलिक

 446...  के०  सी०  पारामानिक

 447...  चन्‍ना  हरिजन

 448.  जी०  सी०  प्रसाद

 449.  डी०  एन०  सिह

 450.  जे०  एन०  पांडे

 22  1992

 3  4  6  6

 वारि०  एस/सिवक  10-5-89

 एफ/मजदूर  10-5-8 9  ता

 वरि०  आपरेटर  16-5-89  29-8-89

 सहा०  सी०  ई०  26-5-89  13-9-89

 ए०.बाई०  एस०  8-6-89  30-7-90

 ए०  पी०  एम०  1  1-6-89  जुलाई  90

 टैक्नी०  1  -7-89
 न  13-7-89  8-11-89

 बरि०  टैक्नी  9-8-89  13-9-89

 वरि०  एस/सेवक  10-8-8 9  जज

 वरि०  एफ/मजदूर  26-8-8 9  2-1-90

 आपरेटर  2  28-8-8 9  23-10-89

 हैल्पर  1  21-9-89  28-9-8 9

 वरि०एस/सिवक  30-9-89  16-1-90

 सिस्टर-इ  चाजं  19-10-89  गा

 स्पेशल  प्रेड  टेक्नी  ०  28-10-89 9  ज+

 वरि०  एफ/मजदूर  29-1-89  8-1-90

 टैक्नी०  ग्रेड  2  6-11-89  12-1  2-89
 आपरेटर  2  19-11-89  9  6-4-90

 जे०  ओ०  10-11-8 9  31-7-90

 वरि०  फोरमैन  2-12-89  2-89  18-1  90
 आपरेटर  |  24-  2-89  22-1-90
 आपरेटर  ग्रेड  3  28-12-89  29-1-90

 आपरेटर  2  2 1-90  3-3-90

 एस/सेवक  14-1-90  न

 स्पे०  ग्रेड  टेक्नी ०  17-1-90  1-8-90

 वरि०  टैक्नी०  2  19-1-90  21-4-90

 आपरेटर  3  24-1  90  14-2-90
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 1  2  3  4  5

 451...  भादी  वरि०  एफ/मजदूर  21-1-90  7-8-90

 457...  डी०  महातो  31-1-90  5-6-90

 453.  जे०  के०  सिंह  स्पे०  ग्रेड  टैक्नी  2-2-90  31-7-90

 454...  फकरूद्दीन  3-2-90  19-3-90

 455.  हरी  हादी  वरि०  एस/सिवक  1  5-2-90  23-5-90

 456.  वर्षा  मांझी  टैबनी०  2  24-2-90  न+

 457.  रानी  देवी  वरि०  एफ/मजदूर  28-2-90  न

 458.  सी०  गोपाल  3-3  90  —

 459.  जे०  के०  नंदी  ए०  ओ०  एस०  6-3-90  4-10-90

 460.  एस०  पी०  मांझी  2'-3-90  न

 461...  कुन्दन  मांझी  27-3  90  7-9-90

 462.  पलतु  मल्लिक  13-4-90  —

 463.  एस ०  मजूमदार  कनि०  ट्रेनिंग  सुपरवाइजर  9-5-90  22-1-91

 464...  एल०  आर०  मांझी  टेक्‍्नी०  10-5-90

 465.  जी०  सी०  नपित  जे०  ए०  ओ०  16-5-90  3-8-90

 466.  गोविन्द  मांझी  टैक्‍्नी  ०-३  5-6-90  9-12-91

 467.  एस०  के०  गुप्ता  टेक्नी  ०  17 6-90  17-11-90

 468...  दुखन  हरी  वरि०  एस/सेवक  1-7-90  सित०  90

 469...  आई०  एम०  पी०  सिन्हा  टैक्नी०  1  30-7-90  24-8-90

 470...  बीरू  महातो  टैक्नी०  1
 4-8-90  18-9-90

 471.  एस०  बी०  आचार्य  जे०  ओ०  ए०  11-8-90  15-11-94)

 472...  भुकक्‍ला  19-8-90  15-3-91

 473.  नन्‍्कु  मांझी  20-8-90  28-12  90

 474...  लतनी  एफ/मजदूर  24-8-90  16-9-91

 475...  डी०  टी०  शिट  यार्ड  आपरेटर  31-8-90  21-9-90

 476...  टी०  पी०  सिंह  बरि०  आपरेटर  7-9-90  12-2-9

 477.  एस०  एन०  प्रसाद  17-9-90  3-12-90

 478...  एच०  सी०  ओझा  बरि०  आपरेटर  17-9-99  -
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 लिखित  उत्तर  22  1992

 1  2  3  4

 479.  देवी  लास  महातो  1-10-90  13-11-90

 480...  झारी  मुर्मू  5-10-90  10-11-90

 481.  ओ०  पी०  बतरा  सहा०  इजी०  10-10-90  दिस०  90

 482...  निताय  मंडल  आपरेट  15-10-90  15-3-91

 483.  बांका  मांझी  1-11-90  ा

 484.  झिंगी  वरि०  एफ/मज़दूर  1-11-90  रे

 485...  राम  गोपाल  वरि०  एस/सेबक  1-11  90  91

 486.  बृजनाथ  स्पेशल  ग्रेड  आपरेटर  2-11-90  19-1-9

 487.  एस ०  एन०  मुखर्जी  वि

 488.  चंद्रिका  प्रसाद  आपरेटर  8-11-90  —

 489...  मो०  हनीफ  वरि०  आपरेटर  15-11-90  19-4-91

 490...  मो०  जान  सहा०  फोरमेन  24-11-90  12-2-91

 490...  लोदगा  मांझी  20-  2-90  —

 492.  रूदल  चौधरी  29-  2-90  —

 493.  सुकु  मांझी  29-12-90  न

 494...  सी०  पी०  लाल  ए०  ओ०  एस०  29-12-91  _

 495...  जिटनी  वरि०  एस/सिविका  3-1-91  18-3-91

 496...  बनारसी  वरि०  एस/टेवक  12-1-91  न

 497.  एच०  पी०  बनर्जी  20-1-91

 497.  बी०  एन०  सिंह  जे०  ओ०  21-1-91  8-6-91

 498.  राम  बोउरी  24-1-91  21-6-91

 500...  रामाशिष  आपरेटर  21-1०91  —

 500...  दुलाली  वरि०  एफ/मणजदूर  12-2-91  29-6-91

 502...  शांति  वरि०  एस/लिक्कि  12-2-91  न

 503.  टी०  के०  राय  सहा०  इंजी ०  23-2-91  —

 504.  डी०  जी०  धीवार  6-3-91  —

 505.  आरण०  डी० गुप्ता  सहा०  लेखा ०  14-3-91  18-3-91

 506.  मारखंडा  844-91  16-6-91

 507.  गोबरधन  मंडल  14-4-91  2-8-91
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 1  2  3  4  5

 508.  सीता  राम  14-5-91  न

 509.  सुदामा  तिवारी  18-5-9  1  20-7-91
 510.  मंगल  राम  9-6-91
 511.  अप्पा  राव  सेल्समेन  12-6-91  न

 512.  अजु न  मिश्रा  एस०जी०  अध्यापक  23-6-91  7-8-91
 513.  एन०  एन०  मालाकर

 3-7-73  4-17-91

 514.  ममं॑चन्द  महातो  वरि०  14-7-91

 515.  जनाघंन  सिंह  स्पेशल  ग्रेड  टेक्ती  2-8-9  22-8-91
 516.  भोला  महातो  8-8-9 1  3-9-91

 517.  सुदामा  सिंह  वरि०  टैकशी०  28-8-91:  11-2-92
 518...  डौली  राम  16-9-91  न

 519.  राजपति  देवी  वरि०  एस/सिविका  12-10-91

 520.  एन०  एन०  दत्ता  एस०जी  ०अध्यापक  28-12-91  6-2-92
 521.  बाबन  प्रसाद  आपरेटर  23-6-74  1-12-75

 522.  राम  देव  सिंह  14-3-73  28-1  2-76
 523.  आर०  सेन  महायक  6-4-79  3-  2-84

 524...  बी०  डी०  मिश्रा  वरि०  टेक्नी ०  6-5-83  4-8-83
 525.  आर०  के०  धर  टेक्नी  ०  ग्रे  3-2-8  1  12-3-84

 526.  एस ०  सी०  सेन  चार्जमन  16-1 2-81  3-3-82

 527.  रामधघर  राम  1  25-1-88  24-2-8  8
 528.  सुरेन्द्र  प्रसाद  सहायक  फोरमेन  19-3-89  9  23-5-89

 गोरखपुर  एकक

 रोजगार  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  पड़  मामलों  के  ब्योरे

 क्रमांक  मृत  कर्मचारी का  नाम  मृत  कमंचारी  का  मृत्यु  की
 किम्न  तारीख  को  मृत

 स्वश्री  पदनाम  तारीख  कर्मचारी  क ेआश्रित
 ने  एफ०सी०  आई०  में

 नियुक्ति  के  लिए
 आवेदन  दिया  था

 1...  सी०  पी०  चौबे  फायरमंम  20-7-67  12-9-85
 2.  राम  लगन  मजदूर  1969  27-9-84
 3.  कफोडाईं  मजदूर  19-9-74  18-6-90



 जखिखित  उत्तर
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 4.

 5.

 6.

 7.

 28.
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 आर०  एस०  थापा

 आर०  आर०  सी०  सिन्हा

 गति  राम

 आरण०  एन०  सिह

 नर  बहादुर

 लालू

 सी०  बी०  थापा

 उमाशंकर  सिंह

 वी०  पौ०  धवन

 लहरी

 श्रीमती  सफौवुन्निशा

 श्रीमती  शमा  देवी

 रामसमझ  एस०  एस०

 मिथू

 रच्छा  बहादुर

 लाला

 बचनू  दूबे

 बिशम्भर  लाल

 आर०  एस०  गुप्ता

 राजा

 सी०  पी०  मेटी

 विध्याचल

 बी०  डी०  पाण्ड

 हरि  लाल

 आर०  ओ०  प्रसाद

 राम  दास

 जी०  एस ०  कलसी

 ee 3  रममकधक  न  कक  «

 5  4

 सिक्‍यूरिटी  सूबेदार  26-3-76

 एसके०  ग्रेड  तर  25-7-78

 कारपेस्टर  25-7-78

 आप  ग्रेड  |]  3-10-81

 गेंगमैन  19-10-82

 सफाई  सेवक  1-2-83

 असिस्‍टेंट  सुपर ०  8-8-83

 सीनि०आपरेटर  8-8-83

 गेस्टेटनर  आपरेटर  5-9-83

 कैंटीन  वेटर  10-1-84

 गयाहा  17-4-84

 वा्ड  हेल्पर  26-1-84

 मजदूर  27-2-84

 रीगर  ग्रेड  ता  27-2-84

 गेंगमैन  26-5-8  4

 पाइट्समेन  14-4-8  5

 गेंगमैन  30-3-84  5

 उफोलेस्टर  ता  30-3-84

 टैक्नी०  ग्रेड  8-9-84
 रीगर  ग्रेड  ग्रेड Il  2-84

 टैकनी ०  ग्रेड  1-7-8  5

 रीगर  ग्रेड  II  7-2-86  5

 टैक्नी०  ग्रेड  25-9-86

 रीगर  ग्रेड  25-9-86

 सीनियर  टैक्‍्नी०  7-11-84

 आप ०  ग्रेड  1  11-12-85

 टैकनी ०  ग्रेड  ।  2-85

 22  भ्रप्न  1992

 ।

 5-9-85

 1-5-89  9

 आवेदन  पत्र  में  तारीख

 नहीं  दी  गई

 8-8-87

 6-4-89

 25-8-83

 कोई  आवेदन  नहीं

 10-4-87

 30-1-84

 2-5-84

 आवेदन  पक्र  में

 तारीख  नहीं  दी  गई

 17-7-84

 26-2-8  8

 तारीख  नहीं  दी  गई

 11-5-89  9

 27-9-84

 6-2-8  5

 नहीं

 तारीख  नहीं  दी  गई

 ---

 12-12-86

 1-5-89

 25-8-90

 तारीख  नहीं  दी  गई



 42.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 42.

 43.

 44.

 45.

 4  6  न

 47.

 48.

 49.

 $0.

 32.

 53

 54.

 35

 56.

 57.

 58.

 59.

 2

 यमुन

 आर०  आर०  विश्वकर्मा

 फूलचन्द

 राम  सुभाग

 आर०  एन०  गोर॑या

 झिन्‌

 राम  सूरत

 गोरी  शंकर

 ईशा  लाल

 सीता  राम

 श्रीमती  नहिजन

 के०  एच०  अंसारी

 राम  बरन

 आर०  पौ०  शर्मा

 राम  वृक्ष

 जितन  झापी

 रहमत  अलौ

 मौहम्मद  हनीफ

 एस ०  सी०  श्रीवास्तव

 सी०  ए०  कुदरी

 आर०  आर०  सिंह

 एल०  पाण्डे

 बी०  एल०  गुप्ता

 एस०  एन०  चौबे

 बी०  पी०  एमਂ  त्रिपाठी

 श्रीमती  आर०एस  ०बन्टूरा

 कनही  राम

 एस०  एन०  सिह
 जोक  डेकरिड

 3  4

 सैप्पल  टेक्रेर  17-10-86

 आपरेटर  ग्रेड  ।  22-7-97

 टैक्‍्नी०  ग्रेडप]]॒  =.

 रीगर  ग्रेड  1]  डी  15-1-87

 चपरासी  25-7-87

 Il  |  17-9-88  8

 9-9-88

 कारपेंटर  प्रेड  11  23-7-84

 सफाई  सेवक  17-1-8 9

 टैक्‍्नी०  ग्रेड  I  5-6-8 8

 सफाई  सेविका  31-12-89

 फार्माशिष्ट  27-7-8 8

 चा्जम  न  19-10-8

 कारपेंटर  ग्रेड  1.  _19-5-89

 एस०  एस०  मजदूर  13-6-90

 सिनी ०  टैक्‍्नी  27-3-8  8

 पम्प  आपरे०प्रेड
 II

 25-4-90

 लेखाधिकारी  30-7-80

 सुर्परिटे ०  ट्रेगे  5-3-87

 जूनि०  लेखाधिकारी  19-3-86

 ट्रे०  आफिसर  24-4-8  8

 पे  ओ(एस )  24-4-8  6

 ए  एफ  एम  19-7-87

 सीई  18-6-8

 असि  ०  इंजीनियर  3-10-89

 मेटरान  9-5-90

 असि०  इंजीनियर  22-5-90

 टैक्नी ०  ग्रेड  I  25-8-90

 इक्वी ०  आप»  ग्रेड  1  7-1-91

 5
 ि  9७  ख  ” नरम

 22-5-87

 29-5-89

 गईं

 तारीख  नहीं  दी  गईं

 22-6-87

 तारीख  नहीं  दी  गई

 24-3-89

 तारीख  नहीं  दी  गईं

 तारीख  नहीं  दो  गई

 19-1-87

 8

 आवेदन

 नहीं

 3-11-87

 2-10-87  8

 9-6-8  8

 आवेदन  पन्न  नहीं

 —

 ---

 5-6-90

 24-5-90 2-8-90 आवेदन पत्र नहीं -- उक्त ---
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 लिखित  उत्तर

 2

 60.  बनाती

 ए०  ए०  सिदकी

 62.  टी०  एन०  चौहान

 63.  जी०  बी०  पाण्डे

 64.  के०  के०  मन

 65.  श्रीकृष्ण  प्रसाद

 66.  डी०  पी०  पाण्डे

 67...  बृजलाल
 68...  खाधू

 69.  जी०  डी०  श्रीवास्शव

 १0.  बाबू  राम  सिंह

 रीडर  ब्रेड  8-4-91

 जूमि०  आफिसर  10-4-91

 लीडिंग  फायरमैन  12-6-9

 स्टैयार्ड-ढाइट  क्‍्लक॑  10-9-9  1

 प्लांट  मंनेज  3-10-91

 आपरेटर  ग्रेड  ।  4-11-91

 सीनि०  एकाउट  भ्रसि  ०  5-11-91

 डीसीटीपीओ  ग्रेड  19-12-91

 आप  ग्रेष  ता  23-1-92  2-9  23-2-92

 ट्रे०  आफिसर  मामलों

 ए०  एम०  ओ०  23-2-92

 रोजगार  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो  में  पड़े  मामलों  के  ब्योरे

 क्रमांक  मृत  कर्मचारी  का  नाम

 सर्वश्री

 ए०  बो०  एस०  भ्रथी

 2.  बी०  एम०  एम०  राब

 3.  शझुश०  डो०  याक्य

 एन०  एल०एन*  मूर्ति

 5.  पी०  भौदी  राजू

 6  पी०  गुरुव॒लू

 7.  ए०  रामाराव

 8.  जी०  बुजंगराब

 "9...  आर०  कुमार
 390,  एम०  ए०  झमील

 मृत  करारी  का

 रामागण्शन  एकक

 मृत्यु  क्री

 पदनाम  तारीख

 आरा  नु॒॒ाााााााााााााााााााााणणणणणणणणणणणणाणमणणणणणानाणा

 अपरेटर  ग्रेड  ।  26-4-8  4

 आपरेटर  ग्रेढ  15-6-8

 हैल्पर  ग्रे  आपरेटर  7-1-89  8

 एसीई  )  7-6-90  8

 सीनि०  आपरेटर  25-5-90

 हैल्षर  श्रेष्ठ  12-1-88

 टैक्नी०  ग्रेड  स  17-9-92

 सोनि»  टैक्बी  ०  10-11-80

 टेकनी  ०  ग्रेड  [

 आया

 22  1992

 12-4-91

 आवेदन  पत्र  महीं

 5-8-91

 7-10-91

 26-12-91

 आवेदन  पत्र  नहीं

 29-1-92

 30-3-92

 ==  ना  ५  oe
 किस  तारीख  को  मृत

 कर्मचारी  के  आश्रित
 ने  एफ०  सी०  थाई०
 में  नियुक्ति  के  लिए

 आवेदन  दिया  था

 9-5-84

 25-3-85

 20-12-88  2-8  8

 20-6-88

 25-3-8  9

 8-3-8  8

 22-5-85 अन्‍न्‍माक
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 1  2  3  4  5

 11.  के०  चन्द्र थ  सेनेटरी  असि०  प्रेड  10-12-88  6-5-89

 12.  सन्‍्तरी  सिंह  होर्टी  ०  भसि०  पा  23-2-89  6-6-89

 13.  ए०  प्रकाश  रेडडी  ओपरे०  ग्रेड  ता  20-12-90  12-2-91

 14.  डी०  सुब्बाराव  एकाउ  ट्स  असि०  6-1-91  4-3-91

 15.  एम०  रामुलु  रोगर  1-3-91  8-3-91

 16.  के०  वी०  आर०  चौधरी  सीनि०  टेक्नी  16-4-91  6-7-91

 17.  एम०  चननारेड्डी  हैल्पर  ग्र  ड॒  1  1-6-91  27-6-91

 18...  वी»  प्रसादराव  असि०  याडड  मास्टर  21-6-91  12-8-91

 को  प्राप्त

 19.  जी०  हनुमानथ्‌  रीगर  ग्रेड  1]  14-1-92  27-3-93
 ्ः

 तालअर  दकफक

 रोजगार  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो  में  पड़े  सामलों  के  व्योरे

 क्रमांक  मृत  क्मंछारी  कानाम  मृत  कमंचारी  मृत्युकी  किस  तारीख  को  मृत
 सर्वेश्री  पदनाम  तारीख  कर्मचा री  के  आश्रित

 ने  एफ०सी०आई०  में

 नियुक्ति  के  लिए
 आवेदन  दिया  था

 1  चंचला  देई  अटैन्डेम्ट  19-2-86  --

 2...  एस०  सी०  गौड  एफ०  एम०  8-8-87  12-12-87  2-87

 3.  के०  ए०  कुमारन  स्पेशल  ग्रंड  23-9-87  --

 4...  जसकारा  देवी  अटेन्डैन्ड  $1-1-88  7-6-89

 5...  एस०  के०  साहू  लेखाधिकारी  ग्रेड[ा  18-3-88  —

 6.  जी०  गोचायात  अटेन्डेस्ड  28-3-88  17-1-90

 7...  एस०  के०  ए०  रहमान  कुक  8-11-89  --

 8...  पी»  प्रथा  सारथी  सोनि०  ची०  बो०  22-3-90  —

 9.  बी०  मिरा  प्लम्बर  फिटर  ब्रेड  II  1-7-90

 ‘17s
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 2  3  4  5

 10.  डा०  ए०  के  ०  त्रिपाठी  सीनि०  एम०  ओ०  14-11-90  20-3-91

 11.  पी०  प्रधान  1-11-90  =

 12.  डी०  गोछायत  मजदूर-ाा  3-4-91  _

 13.  पी०  के०  मोहापात्रा  असि०  आफिसर  5-9-91  —

 14.  एस०  बहेरा  सीनि०  मजदूर  16-8-91  _

 15.  एस०»  के०  गुहाथाकर्ता  एपीई  24-8-91  --

 16.  वाई०  एन०  मूर्ति  एसीई  17-2-92  2  —

 कोरबा  प्रभाग

 रोजगार  हेतु  प्रतोक्षा  सूचो  में  पड़  हुए  मामलों  के  विवरण
 न  —

 क्रमांक  मृत  कर्मचारी  का नाम  मृत  कमंचारी  मृत्यु  किस  तारीख को  मृत्यु
 सर्वश्री  का  पदनाम  तारीख  कर्ंचार  के  आश्रित  ने

 एफ०  सी०  आई०  में

 नियुक्ति  के लिए  आवेदन
 किया  था

 1  टी०  एल०  नवानी  प्रशासनिक  अधिकारी  23-12-89  4-1-90

 2  एन०  के०  पांडे  सहा०  सम्पदा  अधि०  12-12-89  2-8  9  8-2-90

 3...  हन्‍्हेया  लाल  सिक्‍योरिटी  गा  मृत  कर्मचारियों  के  आश्रितों  न ेआवेदन
 4  केशर  सिह  सिक्‍योरिटी  गा्ड  नहीं  किया  है  ।

 जप  पनिपनत ++

 जोधपुर  खनन  संगठन

 रोजगार  हेत॒  प्रतीक्षा  सूचो  में  पड़े  हुए  मामलों  के  बिधरण
 नमन  जननी  +  +  अनीनभनग2ग  &#  हर  लनननननननगत न  + जनम

 क्रमांक  मृत  कमंचारी  का  नाम  मृत  कमंचारी  मृत  की  किस  तारीख  को  मृत

 हनन  नकल  न

 स//श्री  का  पदनाम  तारीख  कमं चा  री  के  आश्रित  ने

 एफ०  सी०  आई०  में

 नियुक्ति  के  लिए  आवेदन
 किया  था

 1.  जो०  के०  दास  क्वारी  फोरमेन  4-7-77  3-6-88

 2.  हीर  सिंह  आपरेटर  17-9-78  24-11-86



 2  1914  लिखित  उत्तर

 ले  2  3  4  5

 30  गोपु  राम  हैल्पर  1-3-80  26-11-86

 4...  रघुनाथ  सिंह  मंकेनिक  15-7-82 2  31-10-82

 5.  अब्दुल  गनी  वरि०  डब्ल्य्‌/मेन  19-7-8  8  10-5-89

 6...  राम  लाल  वरि०  डब्ल्यू/मेन  21-9-88  3-12-90

 47.  बी०  एल०  चौधरी  सेल्स  अधिकारी  25-10-88  1$-11-88  8

 8.  लक्ष्मण  भटनागर  वरि०  डब्ल्यू  31-10-88  14-11-89 9

 9.  श्री  वी०  स्वरूप  लोडिंग  इंस्०  1-11-88  8  4-6-8  9

 मोहन  लाल  जे०  ओ०  23-3-90  5-4-90

 11.  श्री  अमर  सिंह  ड्राइवर  29-8-90  3-2-91

 12.  ओए०  पी०  शर्मा  एल ०  सुपर०  15-8-91  22-11-91

 13.  तुलसी  राम  वरि०  डब्ल्यू  15-4-9  |  1-6-91

 विपणन  कार्यालय

 रोजगार  हेतु  प्रतोक्षा  सूथो  में  पड़े  हुए  मामलों  के  बिबरण

 क्रमांक  मृत  कर्मचारी का  नाम  मृत  कमंचारी  मृत  की  किस  तारीख  को  मृत
 स/श्री  का  पदनाम  तारीख  कर्मेचारी  के  आश्रित  ने

 एफ०  सी०  आई०  में

 नियुक्ति  के  लिए  आवेदन
 किया  था

 लाल  वरि०  मजदूर  14-6-87  11-11-8 7
 2.  डी०  एन०  तिवार्र  9-8-87  11-8-87
 4.  डी०  के०  मल्होत्रा  एस०  ए०  10-4-88  8  23-5-88
 4.  टी०  आर०  शर्मा  एम  14-10-88  8  23-10-88
 5.  एस०  एन०  राय  पी०  ए०  10-6-90  19-4-91
 6.  एस ०  एन०  मिश्रा  एस०  पी०  ओ०  19-7-90  20-7-90

 ॥  हि  आर०  के०  जन  पी०  ए०
 26-12-90  91

 8.  डी०आर०टी०एस०  प्रसाद  एस०  ओ०  30-12-90  5-8-91
 9.  एन०  एन०  राम  सेल्स  अधिकारी  8-10-9  1  28-1-92

 10.  सी०  एल०  कुरोल्स  सेल्स  अधिकारी  27-6-91  नियुक्ति  हेतु  आवेदन

 भव  तक  प्राप्त  नहीं

 *
 प्रबंधक  ।

 ए



 लिखित
 उत्तर

 22  1992

 केख्रोय  कार्यालय

 रोजगार  हेतु  प्रतोक्षा सूची  में  पड़  हुए  मासलों  के  विवरण

 क्रमांक  मृत  कमंचारी  का  नाम  मृत  कर्मचारी  मृत्यु  की  किस  तारीख  को  मृत

 स/श्री  का  पदभाल  तारीख  कर्मचारी  के  आश्रित  ने

 एफ०सी  ०आई०  में  नियुक्ति
 के  लिए  आवेक्न  दिया  था

 1  बी०  एस०  लाम्बा  जे०ओ०  28-1  2-86  13-5-89

 2  जोगा  राम  हैड  डब्ल्मू  23-3-9(

 3  शेर  सिह  हैड  मैसेन्जर  28-11-88  22-10-90

 4.  टी०  एन०  सिन्हा  ला  ऑफिसर  2-1-91  10-1-91
 नि नन  कह  ८  चला  व  सक+-न  नी  कल  जल  आजत+  7  e

 पेंशन  का  विनिभय

 7496.  श्री  जे०  चोक्‍का  राव  :  क्‍या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हस  समय  भारत  सरकार  द्वारा  अपने  सेकनिबशत्त  कर्मचारियों  से  कितनी  अवधि  के  लिए
 पेंशन  के  विनिमय  को  स्वीकार  किया  जाता  है  तथा  किस  दर  पर  इसका  भुगगतान  किया  जाता

 (w)  कस  बिप्तिमय  की  दर  में  वृद्धि  करने  तथा  हसकी  अवधि  को  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सागरेट

 जिस  सेवानिवकत्त  होने  वाले  कमंचारियों  ने  अपनी  पेंशन  के  एक  भाग  के  संराशीकरण  के  लिए  विकल्प

 दिया  उसे  देय  एक  मुश्त  राशि  की  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  का

 1981  के  अधीन  निर्धारित  संराशीकरण  दर  सम्बन्धी  सारणी  तथा  रेलवे  अखिल

 भारतीय  सेवा  के  अधिकारियों  तथा  सशस्त्र  सेना  कामिकों  पर  लागू  तत्सम्बन्धी  नियमों  के  की

 जाती  है  प्रतिवर्ष  पेंशन  प्रत्येक  रुपये  की  राशि  अलग-अलग  होती  है  जिसे  स ंराशीकरण  समाप्ति  की  तारीख
 के  बाद  अगले  जन्मदिन  की  तारीख  की  आयु  को  ध्यान  में  रखकर  हिसाब  में  लिया  जाता  है  जैसे-जैसे  आधु
 बढ़े  गी  वैसे-वैसे  मूल्य  कम  होता  जाएगा  ।  विद्यमान  उपबंधों  के  अनुसार  पेंशन  के  संराशौकरण  की  तारीख

 के  15  वर्ष  पूरे  होने  के  बाद  संराशौकृत  की  गई  पेंशन  के  भाग  की  बहाली  भी  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्त॒  नहीं  उठता  ।

 टेलीविजन  सेटों  का  निर्यात

 7497.  थी  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  हुपा  ऋरेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  बात  है  कि  रुपये-की  परिवतंनशीलता  और

 दूसरे  देशों  से  प्रतियोगिता  करने  के  लिए  टेलीबिजन  निर्यातकों  रहे  लाभ-की  :  वापसी

 प्रस्तावों  के कारण  उत्पन्न  विसंगति  से  टेलीविजन  सेटों  के  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ा  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रलिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ,  :

 और  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  दिनांक  10  1992  को  जारी-की  सम्वंजनिक  सूचना  सं०

 ४-आई  टी  सी  के  अनुसार  अब  टी०  वी०  सेटों  के  निर्यातकर्ता  अब  भरे  हुए
 तथा  घने  मुद्रित  परिपथ  बोर्डों  और  वीडियो  टेप  डेक  जिसमें  सामने  से  तथा  ऊपर  से  भरे  जाने

 वाले  कैसेट  मंकेनिज्म  शामिल  क ेलिए  आयात  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  -  फत्र  का

 मूल्य  जहाज  पयेन्त  निःशुल्क  मूल्य  पर  निर्यात  से  होने  वाली  आय  के  30  प्रतिशत  तक  सीमित  होगा  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंधात  प्रयोपशाला  का  दर्जा  खदतना

 7498.  श्री  पृथ्चोराज  डो०  थोहान  :  श्रधावमम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  का  दर्जा  बदलकर  इसे  वैज्ञानिक
 व  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  केन्द्रीय  प्रयोगशाला  बनाने  का

 क्‍या  किसी  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  को  बन्द  करने  अथवा  उसे  राज्य  सरकार  को

 सोंपने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कक्‍्याਂ  जौर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  मेँ  राज्य  संत्री  सार्गरेट  इन
 क्षेत्रीय  अनुसंघान  प्रयोगशालाओं  को  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  एस०  आई०

 के  अन्तगंत  पहले  से  ही  केन्द्रीय/राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  का  दर्जा  प्राप्त

 श्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  को  खाद्य  तेल

 7499.  श्री  के०  तुलसिऐया  वांडायार  :  कया  प्रधानमम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  को  वर्ष  1992  के  लिए  कितना  खाद्य  तेल  आवंटित  किया  गया

 विभिन्‍न  राज्यों  क ेलिए  आबंटन  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  मानदंड

 क्‍या  तमिलनाडु  से  अधिक  आबंटन  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  आवंटन  बडा ने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 नागरिक  उपमोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कम्मालुद्दीत  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  31-3-1992  तक  पाम्ोल़ीन..की
 18,000  मी०  टन  मात्रा  का  सीधे  आयात  करने  की  अनुमति  दी  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उक्त
 तारीख  तक  लगभग  सं  पूर्ण  मात्रा  फहचः  चुफी  थी  ।

 १  भ्रप्री  199  केन्द्रीय  कोटे  से  तमिलनाडु  को
 1,500  मी०  टन  पामोलीन  का  आबंटन  किया  गया

 हर
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 राज्यों/सं  घ  राज्य  क्षेत्रों  को आयातित  खाद्य  तेलों  का आबंटन  खुले  बाजार  में  उपलब्ध

 खाद्य  तेलों  की  नुपृ|  ते  के  लिए  किया  जाता  है  और  ऐसा  करते  समय  सम्बन्धित  बातों  जैसे  आयातित

 खाद्य  तेलों  के  देशीय  खाद्य  तेलों  के  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 की

 गई

 भांग  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  को  अल्कोहल  को  सप्लाई

 7500.  श्री  प्रफूल  पटेल  :

 थो  गरुवास  कामत  :

 श्री  प्रतापराव  बो०  भोंसले  :  क्‍या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  दवाइयों/औषधों  आदि  के  उत्पादन  हेतु  अल्कोहल  के  अभाव  से
 पीड़ित  सावेजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अल्कोहल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  उपाय
 किए  गए  और

 इस  बारे  में  प्राप्त  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है और  उन  पर  कया  कारंबाई  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  ओर  केन्द्रीय
 सरकार  केवल  अधिकता  वाले  राज्यों  से  कमी  वाले  राज्यों  को  अल्कोहल  के  अन्तर्राज्यीय  आवंटनों  की
 सलाह  देती  किसी  राज्य  में  दवाइयों/औषधों  आदि  को  उत्पादित  करने  वाले  एकक  सहित  अलग-अलग
 उपभोक्ता  एकक  को  अल्कोहल  का  आवंटन  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 डोी०  डी०  ए०  कालोनियों  में  अतिक्रमण

 7501.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  लगभग  सभी  कालोनियों  में  अनधिकृत

 भूमि  का  अतिक्रमण  तथा  सभी  फ्लेटों  का वाणिज्यिक  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 क्‍या  सरकार  का  डी०  डी०  ए०  लारेंस  रोड  आवासीय

 35  के  उन  आबंटियों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  करते  का  विचार  है  जिन्होंने  अपने  फ़्लैटों  से  जुडी  सरकारी

 भूमि  पर  अतिक्रमण  किया  है  तथा  उन  पर  कमरे  बना  लिए  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का  रंवाई  करने  का  विचार  है  ओऔर  कब  तक  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना  एकत्र  कौ

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 भारतोय  सर्वेक्षण  विभाग  में  आरक्षण

 7502.  भी  शरद  यावव  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  कायंरत  सर्वेक्षकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनमें  से  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  वतंमान  संख्या  कितनी

 विशेष  भर्ती  अभियान  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों

 के  लिए  आरक्षित  पदों  को  भरने  हेतु  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीधी  भर्ती  तथा  पदोन्‍नति  से  भरी  गई  रिक्तियों  की
 अलग  संख्या  कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :  इस

 समय  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  कार्यरत  सर्वेक्षकों  की  संख्या  841  है  ।  इनमें  से  अनुसूचित  जाति  और

 अनूसचित  जनजाति  के  कर्म  चारियों  की  संख्या  क्रशः  133  और  60  है  ।

 विशेष  भर्ती  अभियान  अवधि  के-दौरान  47  रिक्‍तयों  में  से  26  रिक्तियों  को भरा  गया  और

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  शेष  21  पदों  को  भरने  के  लिए  प्रयास  जारी

 हैं  जिनके  लिए  सम्बन्धित  रोजगार  कार्यालयों  को  मांगपत्र  पहले  ही  भेजे  जा  चुके  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भरी  गई  रिक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 सामान्य  Ho  ज्ञा०  अ०  ज०  जा०

 70  23  03

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  डिवोजन/सक्तिल  का  सूजन

 7503.  श्री  रमेश  क्‍या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नए  डिवीजन/सकिल  का  सृज  से

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  परिमण्डल  और  4  सिविल  मष्डल

 विद्यमान  कार्यभार  का  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 fare]
 राजस्थान  में  वनस्पति  घी  उत्पादक  एकक

 7504.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  वनस्पति  घी  बनाने  वाले  एककों  की  संख्या  कितनी

 कया  इन  एककों को  उनकी  उत्पादन  क्षमता  के  अनुरुप  कच्चे  ब्ाद्य  तेल  की  पर्याष्व  आपूर्ति
 की  जातो

 119
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 यवि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 नागरिक  उडपक्ोक्ता  सामले  ओर  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कसालुटीन  :  राजस्थान  में  छह  वनस्पति  एकक  संस्थापित  हैं  ।

 ओर  इस  समय  सरकार  वनस्पति  एककों  को  कच्चा  खाद्य  तेल  आबंटित  नहीं  करती
 ॥

 वनस्पत्ति  के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  में  आने  वाले  खाद्य  जिसमें  गोण  तेल  शामिल

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  वनस्पति  के  उत्पादन  में  इस्तेमाल  किए  जाने  पर  कुछ
 विशाबकਂ  निष्काषित  तेलों  तथा  भप्रधान/|अपा  रम्परिक  तेछें  के-उपयोग  के  लिए  उत्पादन-शुल्क में  भी  छूट
 दीक्तरहो

 हुडकों  को  भावासोध  इकाइयां

 7505.  भरी  सूर्यंतारायण  यादव  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवासीय  और  शहरी  विकास  निगम  का  विचार  देश  में  गरीब  लोगों  को

 सर्वाधिक  आवासीय  इकाइयां  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लाभभोगियों  को  के  निर्माण  के  लिए  कितनी  राशि  का  ऋण
 उपलब्ध  कराए  जाने  काਂ  विचार  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राश्ष्य  मंत्री  एम०  :  और  आवास  राज्य
 का  विषय  होने  के  कारण  यह  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वे  समाज  के  निर्घनत्तम  वर्गों के
 लिए  आवास  स्कीमों  का  प्रतिपादन  करें  ।  हुडको  राष्ट्रीय  स्तर  आधास  परियोजनाएणਂ  आरम्भ
 करने  हेतु  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  आवास  एजेंसियों  तथा  अन्य  पात्र

 एजेंसियों  क ेलिए  ऋणों  की  व्यवस्था  करता  है  ओर  इन  ऋणों  का  55  प्रतिशत  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्म  के  लोगों  और  निम्न  आय  समूहों  कै  लिए  उद्दिष्ट  किया  जाता  अपने
 प्रारम्भकाल  स ेओर  31-1-92  की  स्थिति  के  हुडको  ने  49.45  लाख  -  को  अनुमोदित

 है  जिसमें  से  38.38  लाख  एकक  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षंत्रों  में  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के
 लोगों  के  लिए  हैं  ।

 हुडको  ने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  आवास  स्कीमों  के  लिए  660  करोड़  रुपये  के  ऋण  की
 स्वीकृति  का  विचार  किया  इसमें  आर्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर  वर्गे  क ेलिए  30  निम्न  आय

 समूह  श्रेणी  के  लिए  25  प्रतिशत  तथा  बकाया  मध्यम  एवं  उच्च  आय  समूहों  के  लाभग्राहियों  के लिए

 सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  में  कोयला  खाने

 7506.  डा०  भहादीपक  सिह  शाक्य  :

 झलो  मोतोश  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड-के-अन्त्गंत्त बड़ी  मात्रा में  कोयला  खानों  में  उत्पादन  शुरू

 हो  गया

 यदि  तो  मिरिडीह  ओर  पलामू  जिलो ंकी  उन  खानों  की

 संख्या  क्या  है  जहां  उत्पादन  कार्य  शुरू  हो  चुका

 क्या  इनमें  से  बहुत  सी  खानों  में  खनन-व्यय  औसत  खनन  व्यय  से  अधिक

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  में  प्रचलित  मूल्यों  क ेअनुसार  कोयला  खनन  पर  कितनाਂ
 ओसत  व्यय  और

 इन  खानों  के  सम्बन्ध  में  खनन  अनुमानित  ब्यय  कितना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमस्त्री  एस०  बो०  :  ओर  सेन्ट्रल  कोलफोल्ड्स
 लि०  में  बोका  गिरीडीह  और  पलामू  क्षंत्रों  में  फैली  53  कोयला  खानों  से  प्राप्त  किया  जा  रद्दा

 से  वर्ष  सम्बन्ध में  इन  खानों  में  से  33  खानों  में  कोयले  की  ओसतन  प्रति  टन
 लागत  कोयले  की  औसतन  बिक्री  कीमत  से  अधिक  थी  और  बकाया  20  खातों  में  कोयले  की  उत्पादन
 लागत  कोयले  की  बिक्री  कीमत  से  कम  थी  ।  वर्ष  में से  में  सभी  53  खांनों  की  औसतन  उत्पादन
 लागत  कोयले की  रुपये  टन  थी  जबकि  इसकी  तुलना  में  कोयले  की  बिक्री  कीमत  268.95  रुपये  प्रति  हन

 ]
 कोयला  नोति  में  परिवर्तन

 7507.  श्री  अशोक  आनन्वराब  वेखमुख  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रुपये टन  का  बजट  पारित  होने  के  बाद  कोयला  नीकि  में  क्यक-क्या  परिवर्तन  किए

 क्या  इन  परिवतनों  से  अर्थब्यस्थः  पर-विपरीस  प्रभाव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपधारात्मक  उपाथ  करमे  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  बो०  :  से  कोयला  मंत्रालय

 लिखित  कार्य  करता  है  कोयले  की  मांग  का  उत्पादन  कार्यक्रम  को  तैयार  करना  तथा  उपभोक्ता

 की
 मांग  की  संतोषप्रदत्ता  और  उत्पादन  की  प्रक्रिया  में  आवश्यक  सहायता  और  मार्गदर्शन  करता

 अतः  सरकार  की  कोयला  नीति  का  संरक्षण  ओर  पर्यावरण  को  उचित  महत्त्व
 देते  हुए  दक्षतापूर्णं  तथा  किफायती  रूप  में  कोयले  का  नियोजित  मात्रा  में  उत्पादन  करके  उपभोक्ताओं  की
 कोयले  की  मांग  को  पूरा  किया  जाना  है|  वर्ष  के  बजट  के  बाद  से  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  है  ।

 चित्रा  कोक्‍ला-खानों  में  भशोमों  का  आयात

 7508.  भ्रो  शाईमन  भराण्डो  :  क्या  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपां  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  बिहार  की  चन्रा  कोयला  खान  में  बड़  पैमाने  पर

 विदेशी  सहायक  उपकरणों  का  आयात  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  वर्षवार  ब्योरा  क्‍या

 उक्त  आयातित  मशीनों  के  रख  रखाव  पर  वर्षवार  कितना  खर्च  किया

 क्‍या  आवश्यकता  को  देखते  हुए  उक्त  मशीनें  पर्याप्त  नहीं  हैं  और  इस  कारण  वर्ष  1992-

 93  तक  कुछ  और  मशीनों  के  आयात  पर  विचार  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  सें  उपसलंत्रो  एस०  बी०  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  चित्रा  कोलियरी  के  लिए  मशीनरी  का  आयात  नहीं  किया  जाना

 है  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 ]
 कोयले  को  सांग  और  आपूर्ति

 7509.  डा०  कारलतिकेश्वर  पान्न  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  सिरेमिक/ग्रेनाइट  उद्योगों  की  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  कोयले  की  मांग  ओर  आपूर्ति
 का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  घटिया  कोयले  की  आपूर्ति  के  कारण  राज्य  के  कतिपय  सिरेमिक/ग्रेनाइट
 एकक  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  एककों  को  कोयले  की  आवश्यक  मात्रा  की

 आपूर्ति  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जान  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  बो०  :  कोल  इ  डिया  लि०  द्वारा  प्रस्तुत
 की  गई  जानकारी  के  अनुसार  उड़ीसा  में  सिरेमिक  यूनिटों  के  लिए  कोयले  की  मांग  वर्ष  1990-91  और
 1991-92  के  लिए  रेल  कार्यक्रम  के  अनुसार  33,000  टन  और  28,000  टन  मांग  की

 तुलना  में  उड़ीसा  में  सिरेमिक  यनिटों  को  कोयले  का  प्रषण  वर्ष  1990-91  में  12,144  टन  और  वर्ष
 1991-92  में  12,732  टन  किया  गया  इसके  अलावा  वर्ष  1990-91  के  दोरान  रेल  द्वारा

 आपूर्ति  में  हुई  कमी  के  परिणामस्वरूप  173  टन  कोयले  का  प्रेषण  सड़क  द्वारा  भी  किया  इस  संबंध
 में  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  उड़ीसा  में  ग्रेनाइट  उश्लोग  को  कोयले  की  आपूर्ति  क ेलिए  साउथ  ईस्ट
 कोलफील्ड्स  लि०  से  संयोजित  किया  गया

 कोल  इंडिया  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा  सिरेमिक  यूनिटों  को  कोयले  की  आपूर्ति
 करने  वाली  साउथ  ईस्ट  कोलफील्ड्स  को  उड़ीसा  में  सिरेमिक  यूनिटों  को  भापूर्ति  किए

 गए  स्टीम  कोयले  की  गुणवत्ता  संबंधी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1$2



 2  1914  लिखित  उत्तर

 बोड़ो  निर्माण  मजदूरों  तथा  कृषि  भरमिकों  के  लिए  बोमा  योजना

 510.  डा०  असोस  बाला  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बीड़ी  निर्माण  मजदूरों  तथा  क्षषि  श्रमिकों  के  लिए  राष्ट्रीय  बीमा
 योजना  भविष्य  निधि  उपदान  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उससे  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  होने  का  अनुमान  है  ?

 अस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पतन  सिह  :  से  सरकार  ने  बीड़ी  कमंकारों  के

 लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  के  अन्तगंत  एक  समूह  बीमा  योजना  का

 अनुमोदन  किया  है  जिसमें  18  से  60  वर्ष  के  कमंकार  शामिल  होंगे  ।  जिन  बीड़ी  कर्मकारों  को  परिचय

 पत्र  जारी  किये  गये  हैं  और  जो  कमंचारी  भविष्य  निधि  में  अशदान  नहीं  देते  हैंवे  इस  योजना  में  शामिल

 किये  जाने  के  पात्र  नहीं  होंगे  ।  प्रीमियम  की  राशि  में  बीडी  करमेंकार  कल्याण  निधि  ओर  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  की  सामाजिक  सुरक्षा  निधि  में  से  बराबरी  का  हिस्सा  होगा  यह  योजना  1  1992  से

 लागू  हो  गई  है  ओर  इसमें  ।4  लाख  बीड़ी  कमंकार  शामिल  होंगे  ।

 कृषि  और  निर्माण  कमंका  रों  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 असंगठित  भ्रमिकों  के  लिए  कल्याणकारो  उपाय

 7511.  श्री  थो०  घनंजय  कुमार  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  असंगठित  श्रमिकों  के  लिए  कौन  से  कल्याणकारी  उपाय  लागू  किये  जा  रहे

 देश  में  असंगठित  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  और

 असंगठित  श्रमिकों  क ेलिए  नियमित  रोजगार  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 अम  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पथम  सिह  :  कल्याण  समूह  बौमा

 राज्य  सरकारों  द्वारा  विशेष  रूप  से  चलाई  जा  रही  अवकाश  लाभ  विशेष  बीमें  के  असंगठित  क्षेत्र  में

 काम  कर  रहे  श्रमिकों  सहित  श्रमिकों  कौ  भलाई  के  लिए  विस्मन  मुख्य  योजनाएਂ  चलाई  जा  रही

 (1)  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  योजमा  आर०  डी०

 (2)  स्वरोजगार  हेतु  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण

 (9)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  ई०

 (4)  ग्रामीण  भूमिहौन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  एल०  ई०  जी०

 1981  और  1991  की  जनसंख्या  संगठित  और  असंगठित  श्रमिकों  में  भेद  नहीं  करती  ।

 एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  और  आई०  आर०  डी०  पी»  जवाहर
 रोजगार  योजना  जैसे  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  का  लक्ष्य  गरीब  वर्गों  को  जिसमें  से  अधिकांश  असंगठित
 क्षेत्र  में  स्वरोजगार  4  मजदूरी  सहित  रोजगार  दिलाना  ।
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 सनजनजन्नॉामा  सन  चना  तल  *  आओ

 सार्वजनिक  वितरण  को  वुकानों  का  कार्यकरण

 7512.  श्री  पवन  कुमार  अंसल  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  पर

 निगाह  रखने  के  लिए  कोई  निगरानी  प्रणाली  बनाई  गई

 क्‍या  कुछ  मामलों  में  सावंजनिक  वितरण  की  दुकानों  द्वारा  खाद्यान्नों  का कोटा  नियमित  रूप

 से  नहीं  उठाया  जाता  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  महीनों  के  दोरान  ऐसे  बोधी  दुकानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  पुरति  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मनन्‍्त्राय  में  राज्य  मन्त्री  कसालुदहोन
 :  से  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सम्बन्धी  पराभमंदात्री

 परिषद  की  बैठकों  में  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रोंਂ  में  ' साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की

 समीक्षा  की  जाती  है  ।  इसके  सदस्यों  में  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्र  प्रशासनों  के  खाद्य  और  नागरिक

 आपूर्ति  मन्त्री  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मन्त्रालयों/अभिकरणों  के  प्रतिनिधि  आदि  शामिल  इस  समय  उक्त

 परिषद  के  अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री  जो  केन्द्रीय  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और  सावंजनिक  बिंतरण
 मन्त्री  भी  हैं  । सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  -  अ्रशासन  राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 किया  जाता  जो  अपने  स्तर  पर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  भी  करते  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  खाद्याननों  का  आबंटन  विभिन्‍न  बातों
 पश  निर्भर  करते  हुए  माह-दर-माह  आधार  पर  है  |  यह  सत्य  है  कि  आबंटन  और  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  कास्तव  मेंठठाई:गई  में  कुछ  अन्तर  रहता  है  ।  एक  ऐसी
 प्रक्रिया  में  जिसमें  खाद्याननों  की  बड़ी.मात्रा-तथा  वितरण  केन्द्रों  की  बड़ी  संख्या  शामिल  आबंटन  और
 वास्तव  में  उठाई  गई  मात्रा  में  छोटी-मोटी  कमियों  को  दोष  नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 ताप  विद्य त  कोटा  के  लिए  कोयले  को  आपूर्ति

 7513.  श्री  बाऊ  दधाल  जोशी  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेल  वेगनों  की  के  कारण  इंडियाਂ  ओर

 सिंगरेनी  नार्दन  तथा  ईस्टर्न  कोल  फील्ड्सਂ  से  कोटा  के  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  कितनी  बार  कोयले  की

 शआपर्ति  नहीं  की  जा

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ध्योरा-जया

 थदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उपसंत्ी  (ली/एूस  ०  ली  ०  :  से  राजस्थान  राज्य  विद्युत

 बोड्ड  के  कोटा  ताप  विद्युत  गृह  टी०  पी०  को  वर्तमान  में  कोयले  की  आपूर्ति  कोल  इंडिया  लि०

 की  तीन  सहायक  कंपनियों  अर्थात्‌  साउथ  कोलफील्ड्स  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  और  नादंने

 कोलफील्डस  लि०  द्वारा  की  जाती  कोटा  ताप  विद्यूत  गृह  को  कोक्ले  की  आपूर्ति  ईस्ट

 कोलफील्डस  लि०  अथवा  सिगरेनी  कोलियरीजਂ  कश्पमी  लि०  से  महीं'की'जाती  है  ।
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 कोल  इंडिया  लि०  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुस्मर  नाईक  कोलफील्बूस  लि०  से  कोठा  ताप  विद्युत  गृह
 को  कोयले  की  संयोजित  मात्रा

 का  प्र  षण
 वैगनों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  अनुपलब्धता  के  कास्ण  प्रभाविश्न  हुआ

 है  ।  कोयले  की  संयोजित  मात्रा  का  प्र  षण  करने  के  लिए  सिंगरौली  कोलफील्डस  की  साइडिंग  में  अधिक
 खाली  रेकों  को  लगाने  के  लिए  रेलवे  से  अनुरोध  किया  गया  सभी  विद्युत  गृहों  जिसमें  कौटा  ताप
 विद्य्‌  त  गृह  भी  णामिल  कोयले  की  आपूर्ति  की  नियमित  रूप  से  मानटिरिंग  की  जाती  है  तथा  स्वीकृत
 संयोजनों  में  कोयले  की  आपूर्ति  बढ़ाने  क ेलिए.जब  भी  आवश्यक  हो  सुधा  सत्मक  उपाय  किए.-जाते

 ]

 कोल  इ  डिया  लि०  के  कर्मचारियों  को  मांगे

 7514.  भ्रो  श्रीबल्लभ  पाणिग्राही  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कोल  इ डिया  लि०  के  भूतपूर्व  एन०  सी०  डी०  सी०  कर्मचारियों  से  सरकारी

 कर्मंचा
 री  पेंशन/पारिवारिक  पेंशन  नियमों  के  अनुरूप  पेंशन/पारिवारिक  पेंशन  मंजूर  करने  के  लिए  कोई

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  पेंशन  इत्यादि  में  इस  विसंगति  के  क्या  कारण

 ।  1956  और  8  1967  के  बीच  नियुक्त  किए  गए  भूतपूर्व  एल०सी  ०ढी ०
 सी०  कर्मचारियों  को  ही  उक्त  लाभ  न  दिए  जाने  के  क्या  काश्ण  हैं  जबकि  हन  कर्मचारियों  पर  भी  वही
 नियम  लागू  होते  हैं/थि  जो  से  पहले  कोल  इ  डिया  लि०  में  कार्यरत  भूतपूर्व  एन०  स्री०
 डी०  सी०/रेलवे  कर्मेंचारियों  एर  लागू  होते  और

 सरकार  का  उक्त  विसंगति  को  कब  तक  टूर  करने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमन्त्रो  एस०  बी०  :  और  कोल  ह  डिया  लि०

 के  कुछ  भूतपूर्व  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  के  कर्मचारी  ऐसे  कमं॑चारियों  के  सम्बन्ध  में  जोकि  मियम

 द्वारा  |  अभ्यावेदन  के  बाद  नियुक्त  किए  गए  उनके  सम्बन्ध  में  पेंशत  सम्बन्धी  लाभ  दिए  जाने

 के  बारे  में  अभ्यावेदन  करते  रहे  भूतपूर्व  राष्ट्रीय  कोयज्ञा  विकास  निगम  के  कमंचारियों  का  दो  भ  णियों

 में  विभाजन  था  ।  एक  श्रेणी  के  कर्मचारी  रेलवे  |सिविल  नियमावती  के  अम्तगंत  आते  थे  जोकि  भूतपूष  रेलवे

 तथा  भूतपूर्व  कोयला  उत्पादन  विकास  आयुक्‍त  संगठन  के  कमंचारी  जिन्हें  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  के

 मसझ्ण  के  समय  विनांक  रहने की  56  को  तैनासी  आधीन  लिया  गया  था  ।  उक्त  कमंचारियों  को  विद्यमान

 सेबा  की  शर्तों  के अधीन  रहने  की  अनभतति  प्रदान  की  मई  थी  जिसमें  पेंकन  सम्बन्धी  लाभ  भो  शामिल  है  ।

 अम्य  श्रेणी  के  कर्मचारी  वे  हैं  जिन्हें  इसके  गठन  के  बाद  नियुक्त  किया  गया  था  ।  ये  कर्मचारी  वे  हैं  जिन्हें
 निगम  के  नियमों  के  अन्तगंत  रखा  गया  था  और  इन्हें  पेंशन  सम्बन्धी  सेवा  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  थी  ।

 और  ऐसे  कर्मचारी  जिनकी  भर्ती  से  67  के  बीच  की  गई  थी  उनकी
 शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  जमंककी  जा  रही  है  ।

 योजना  के  प्रति  वेकल्पिक  दृष्टिकोण

 ओर सुधीर क्‍या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंसे:कि :
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 अफननन  |  अंकनननन्‍मभन ना  न  लाभ  कण  अबक  आन  ही

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  किसी  राज्य  सरकार  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  योजना  के  प्रति  किसी

 बेकल्पिक  दृष्टिकोण  का  प्रस्ताव  मिला

 ४  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 कल  केक  जन्मे  |  बम  लिन  5

 केन्द्र  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  एच०  आर०  :

 हां  ।  यह  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  उनके  आठवीं  योजना  दस्तावेज  में  प्राप्त  हुआ  है  ।

 के  वैकल्पिक  दृष्टिकोणਂ  की  मूख्य  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं  :  असमानताओं
 को  दूर  करने  के  उत्पादन  हेतु  कृषि  में  भूमि  तथा  उद्योग  में  पूजी  में  सुधारों  के  लिए  एक  योजना  की
 आवश्यकता  है  ।  वैकल्पिक  दृष्टिकोण  आम  जनता  की  क्रयशक्ति  में  बढ़ोत  री  के आधार  पर  आत्म-निर्भरता

 एवं  घरेलू  बाजार  के  विकास  पर  आधारित  होना  चाहिए  ।

 विदेश  पू  जो

 अव्यवस्थित  एव  अनियंत्रित  प्रविष्टि  के  तुलनात्मक  राष्ट्रीय  प्राथमिकताएं  तथा  समग्र
 सामाजिक  नियन्त्रण  के  मानदण्ड  को  बनाए  रखते  हुए  चुनिदा  प्रविष्टि  होनी  चाहिए  ।

 विदेशी  प्रौद्योगिको

 ये  स्थानीय  तथा  सामाजिक  परिस्थितियों  के  अनुकूल  होने  पर  ही  अ  गीकार  या  स्वीकार  की  जानी

 चाहिए  ।

 भाषात

 विलासिता  उपभोग  के  लिए  सामाजिक  रूप  से  अनावश्यक  आयातों  में  भारी  कटौती  की  जानी

 निर्यात

 घरेलू  तोर  पर  मुद्रा  स्फीति  को  नियन्त्रित  करने  की  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।  घाटा  कम  करने
 तथा  म॒द्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ।  प्रत्यक्ष  करों  में  महत्वपूर्ण  वद्धि  तथा  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  लिए  कड  प्रावधानों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जाना  चाहिए  ।

 रोजगार

 प्रतियोगिता  शक्तियों  को  सुदृढ़  बताया  जाता  इसके  लिए  कृषि  में  भूमि  तथा  उद्योग  में
 भूमि  गैर  खेती  उत्पादन  के  लिए  स्थानीय  संसाधन  प्रयोग  जैसी  उत्पादन

 सम्पत्तियों  तक  और  अधिक  समान  पहुंच  तथा  रोजगार  गहन  क्रियाकलापों  के  लिए  आर  एण्ड  डी  प्रयासों
 को  आवश्यकता  है  ।

 डचोग

 औद्योगिक  ढांचे  में  लघु  उद्योग  को  विशेष  महत्व  दिया  जाना

 योजना  का  स्थानीय  लोगों  चुने  हुए  शासी  निकायों  को  शामिल  करते  हुए  विकेन्द्रीकरण  किया  जाना

 चाहिए  ओर  साथ-साथ  वित्तीय  प्रशासकीय  और  विधायी  शाक््तिथों  का  केन्द्र  से  राज्यों  के  मध्य
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 विकेन्द्रीकरण  किया  जाना  इस  प्रकार  भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  प्रभावित  करने  वाली  पांच

 मुख्य  समल्‍््याओं  का  हल  संभव  है  :

 1.  भुगतान  संतुलन  की  गम्भीर  समस्या  साथ  ही  आ्थिक  सावंभौमिकता  को  खतरा  व  बढ़ता  हुआ
 विदेशी

 2.  घरेल  वित्तीय

 3.  बेरोजगारी  ओर  आम  नागरिक  की  घटती  हुई  क्रय

 4.  और

 5.  राज्य  केन्द्र  सम्बन्धों  में  असंतुलन  तथा  प्रौद्योगिकी  के  केन्द्रीयकरण  की  ओर  जोर  और  योजना
 काय  से  साधारण  नागरिक  का  विमुखीकरण  ।

 भारत  सरकार  के  विचार  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  अन्तिम  बैठक  में  स्वीकृत  आठवीं  योजना
 के  प्रारूप  के  सम्बन्ध  में  निर्देशात्मक  पुस्तिका  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये

 पुरुष  सरकारों  कमंचारियों  के  लिए  हास्टल  आवास

 1516.  श्री  के०  रामम॒र्तो  टिडोवनास  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अविवाहित  पुरुष  सरकारी  कमंचारियो  को  हास्टल  आवास  उपलब्ध  कराने
 का  विचार

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  से

 में  उनकी  अपनी  बारी  पर  होस्टल  वास  पहले  से  ही  आवंटित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पेयजल  को  कमो

 7517.  श्री  अजु  न  सिह  यादव  :  क्या  प्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को
 पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  विशेषकर  ग्रीष्म  ऋतु  में  पेयजल

 की  अत्यधिक  कमी  रहती

 यदि  तो  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  पेयजल  मिशन  के  माध्यम  से  सरकार  द्वारा
 क्‍या  कदम  उठाये  गये

 इन  क्षेत्रों  के  लिए  इस  मिशन  के  अधीन  प्रस्तावित  अन्य  कायंतक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उत्तर  प्रदेश  के  जनजातीय  क्षेत्रों
 में

 पेपजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मम्त्रो  उत्तमभाई  एच०  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 किया  हे

 क्षेत्रों  विशेषरूप  से  ग्रीष्म  ऋतु  में  पेयजल  की  किसी  अत्यधिक  कमी  के  बारे  में  सूचित  नहीं
 ॥



 लिखित  उर्सर  22  1992.

 प्रश्न  महीं  उठता  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित्त  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम के
 अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  मानदण्हों  के  अनुसार  नियमित  आबंटन  कर  रही  है  ।  199  1-92  और  199  293

 के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य.को  पिछड़  क्षेत्रों  सहित  राज्य  में  पेयजल  सप्लाई  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  में

 47.24  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए

 1991-92  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  निजंल  बस्तियों/लेड़ों  में  स्वच्छ

 पेयजल  सप्लाई  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  6.70  करोष्ड  रुपये  की  विशेष  सहायता  रिलीज  की  गई

 थी  ।  1991-92  और  1992-93  2-93  के  दौरान  राज्य  में  पव॑तीय  क्षेत्रों
 में  जल  स्नोतਂ  वाले

 ग्रस्त  गांवों  में पेपजल  सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  लिए  36.48  करोड़  रु  पये  की  विशेष  सहायता  रिलीज

 की  गई  है  ।

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्र  म  के  अन्तगंत  आबंटन  वर्ष-दर-वर्ष  के  आधार  पर  किए
 जाते  हैं  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  जर्थात  1992-93  के  लिए  47.24  करोड़  रु  पये  के

 वार्षिक  आबंटन  में  से  कम  से  कम  10  प्रतिशत  निधियों  का  उपयोग  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पेयअल  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  विया  जाना  जपेक्षित्त  हे  भाविवात्री  क्षेत्रों  मे ंकास्तविक  आवश्यकता  के  आधार  पर  त्वरित
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कायें  क्रम  के  अन्तगंत  सामान्य  आबंटन  के  भीतर  अतिरिक्त  निधियों  का  उपयोग  भी

 किया  जा  सकता

 ]

 आओऔषध  कम्पनियों  हारा  अधिक  राशि  के  बिल  बनाया  जाना

 7518.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  प्रधानसन्भो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  ओऔषधों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  केलकर  समिति  ने  बल्क  ओऔषधों  की  सूची  से  बाहर  रखने

 की  सिफारिश  की

 (a)  स्थाई  समिति  ने  इस  मुह  पर  कितनी  बेठके  आयोजित

 कुछ  औषध  कम्पनियों  द्वारा  अधिक  राशि  के  बिल  बनाये  जाने  तथा  प्रत्यक्ष  ओर  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  विदेशों  में  रखे  गए  बड़ी  मात्रा  में  घन  पर  रोक़  जग्रादे  के  ज्षिण  क्या  कदम  उठाये  और

 सरकार  की  जानकारी  में  अधिक  राशि  के  बिलों  के  कितने  मामले  लाए  गए  और  इस  मामले
 में  अब  तक  क्‍या  कायंवाही  की  गई  ?

 श्सायन  ओर  उवरक  मंत्रालय  में  राज्य  सेंश्री  चिन्ता  :  मूल्य  नियंत्रण  के  अंतगंत
 प्रपुज  औषधों  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  केलकर  समिति  की  सिफारिशें  इसकी  मुख्य  रिपोर्ट
 ओर  खघुपूरक  रिपोर्ट  में  दी  गई  और  इनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रपुज  औषधों  को  मूल्य  नियंत्रण  में  शामिल  करने/निकालने  सहित  डी०  पी०  सरी०  ओ०  ५
 7  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  विषयों  पर  लिबार  कश्ने  लिए  स्थायी  समिति  की  8  बार  बैठकें  हुई  ।

 और  ओषध  कम्पनियों  द्वाशा  भौषओों  क ेआयात  के  अधिक  मूल्य  के  बीजक  बनाने  के
 आरोप  लगाते  हुए  अनेक  शिकायतें  प्रपप्त  हुई  ये  शजस्व  आसूचना  निदेशालय  निदेशालय  को
 भेज  दी  गई  थी  ।  सम्बन्धित  कम्पक्षियों  से  उनके  प्रपु  ज  औषधों  की  अअयात  कीमतों  के  अन्य  घिदेशी  शंभरकों
 द्वारा  ली  गई  आयात  कीमत  से  काफी  अधिक  होने  के  कारणों/अपेक्षित  स्पष्टीकरणों  को  प्राष्त  करने के
 बाद  प्रवर्तन  निदेशालय  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  की  धारा  8  (3)  और

 (4) के उपबन्धों के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला । |
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 इन  परिस्थितियों  में  प्र  वर्तत  निदेशालय  ने  जब  तक  कि  यह मस्त्रालय  कोई  विशेष  सामग्री  प्रस्तुत
 नहीं  करता  है  जो  इस  मामले  को  विदेशी  मुद्रा  विंभियनन  अंधिभियम  1973  की  धारा  8  (3)  और  (4)
 के  उपबन्धों  की  सीमा  में  लायेगा  मामले  को  बन्द्र  का  निर्णय  लिमा  ।

 खआाश्  तेशों  के  मुल्य

 7519.  श्री  श्रवण  कुमार  पर्ट  ल  :

 थो  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1991,  1991  ओर  जनवरी  1992  में  वनस्पति  सहित  खाद्य  तेलों  के

 मूल्यों  का  तुलनात्मक  ब्योरा  क्‍या

 यदि  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  हुई  तो  इसके  क्या  कारेण  ओर

 इनके  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  तथा  सप्लाई  बढ़ाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  तथा  उठाने

 का  विचार

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कमालु  हीम
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  जिसमें  दिल्ली  बाजार  में  वनस्पति  संहित

 खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्यों  का  एक  सुलनात्मक  ब्यौरा  संलग्न  चिवरण  में  दिया  गम

 खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के लिए  जिम्मेदार  मुख्य  कारण  हैं:---मुद्रा  आपूर्ति  में  सामास्य

 सामान्य  मुद्रास्फीति  और  उसके  साथ-साथ  भुगतान  शेष  की  कठिनाइयों  के  कारण  खाद्य  तेलों  के
 सीमित  आयात  की  वजह  से  मांग  व  आपूर्ति  के  बीच  अंतर  होना  ।

 सरकार  द्वारा  मूल्यों  को कम  करने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार  हैं:--राज्य
 व्यापार  निगम  के  जरिए  खाद्य  तेलों  का आयात  करना  तथा  साथ  ही  कुछ  राज्य  सरकारों  जो  कुछ  मात्रा

 आयात  करने  की  अनुमति  खाद्य  तेलों  के  विक्रेताओ्रों/संसाधकों  तथा  विनिर्माताओं  द्वारा  रखे  आने

 वाले  तिलहनों  तथा  तेलों  की  स्टाक  सीमाए  निचले  स्तर  पर  ज्मरी  खाद्य  तेलों  को  रेल  माल  भाड़े
 में  वृद्धि  से  छूट  पारम्परिक  खाद्य  तैलों  में  एक  परिष्कृत  गैर-पारम्परिक  तेल  के  मिश्रण  की  अनुमति
 देना  आदि  ।  इसके  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  निर्देश  दिया  है  कि  वे

 खाद्य  तेलों  की  उपलभ्यता  तथा  मुल्यों  बर  कड़ी  मजर  रखें  तथा  जमाखोरी-विरोधी  जभियान  चलाए  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  से  जनवरी  1992  जनवरी  ओर  जूलाई  1991  की  तुलना  में  खा

 तेलों  के  मूल्यों  में  गिरावट  का  रुख  दिखाई  दिया  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  के  ाजार  में  बनस्ए्ति  सहित  लाख  तेज़ों  के  कक  मूल्य

 1991  1991  1992

 1.  मूंगफली  का  तेल  (रु०/क्विंटल)  3850  3820  3520

 2.  तिल  का  तेल  ०/क्विंटल)  3050  3140  2870

 3.  सरसों  का  तेल

 (२०/15  कि०ग्रा०  485  495  425

 4.  वनस्पति  कि०पग्रा०  590  600  572
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 -Fo  कस  तहਂ  क्ोडितो  ता  स  कस  न  चल  न  तन  सो  ि  तन  ंड:सस  पे  तन  नाना

 कम्प्यूटर  को  सहायता  से  डिजाइन  तथा  इ  जोनियरिंग  सम्बन्धी
 भारत  अमेरिको  कार्यशाला

 7520.  ओर  प्रतापराव  बो०  भोंसले  :  क्‍या  प्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्प्यूटर  की  सहायता  से  डिजाइन  तथा  इंजीनियरिंग  और  रोबोटिक्स  विषयक

 अमेरिकी  कार्यशाला  के  सम्बन्ध  में  किसी  विचा  र-गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  विचार-गोष्ठी  में  दिये  गये  सुझावों  को  क्रियान्वित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट  :

 हां  ।  कम्प्यूटर  साधित  डिजाइन  ए  कम्प्यूटर  साधित  प्रबन्ध  तथा  रोबोटिकी  पर

 एक  भारत-अम  रीकी  कार्यशाला  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  में  1991  के  दोरान

 आयोजित  की  गयी  थी  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  से  प्राप्त  सूचना  के  इस  कायंशाला  द्वारा  कुछ
 क्षेत्रों  अर्थात्‌  परम्परागत  प्रणालियों  में  चरणबद्ध  रूप  से  स्वबालन  शुरू  किए  सूचना  तथा  डिजाइन

 के  स्वचालन  आदि  को  संयुक्त  राज्प  अमेरिका  के  साथ  सम्भावित  समन्वय  के  लिए  चुना  गया

 इस  कार्यशाला  द्वारा  की  गई  कोई  सिफारिश  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  औपचारिक  रूप  से  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खादो  और  प्रामोज्चोग  आयोग  द्वारा  नियुक्तितयां

 7521.  श्रीमतो  कृष्णेंद्र  कोर  :  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खादी  और  पग्रामोद्योग  आयोग  के  माध्यम  से  सरकार  ने  कितने

 व्यक्तियों  का  रोजगार  दिया  और

 इनमें  से  राजस्थान  के  कितने  ब्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  :  देश  में  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  द्वारा  रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार
 न  en  नानक

 बर्ष  रोजगार

 1988-89  42.87

 1989-90  46.26

 1990-91  48.87
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार
 ns  ०  ५  लत  जीती  जन  ee बल  जन  “2  जन2पम  के  3  ले  कनतके  अकाली  |

 वर्ष  रोजगार

 1988-89  8-89  3.28

 1989-90  3.94

 1990  91  3.80
 —

 ]
 कर्माटक  में  अन्य  पड़े  उद्योग

 7522.  झीमती  बासवा  राजेश्वरो  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  उन  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  कोई  नीति  तैयार  की  है
 जो  हाल  ही  में  कावेरी  जल  विवाद  से  उत्पन्न  दंगों  से  प्रभावित

 इनसे  कुल  कितनी  औद्योगिक  इकाइयां  प्रभावित  हुई

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ओर  अन्य  बैंक  हन  हकाइयों  की  सहायला  हेतु  आगे

 थ्ाए

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  भी  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गई
 और

 इन  इकाइयों  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता  दी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  कावेरी

 जल  विवाद  के  कारण  हुए  हाल  के  दंगों  के  कारण  प्रभावित  औद्योगिक  एककों  को  वित्तीय  संस्थानों

 तथा  राज्य  सरकार  के  जरिए  सहायता  देने  हेतु  एक  पैकेज  बनाया  गया

 कर्नाटक  राज्य  सरकार से  प्राप्त  सुचना  के  उपयुक्त  दंगों  के  कारण  120

 गिक  एककों  को  क्षति  है|

 हां  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  अपने  13  1992  के  परिपत्र  द्वारा  सभी  वाणिज्यिक

 बैंकों  को  कर्नाटक  राज्य  में  दंगों  से  प्रभावित  कजंदार  औद्योगिक  तथा  व्यावसायिक  इकाइयों  को

 लिखित  रियायतें  देने  क ेलिए  आदेश  किए  हैं  :

 पीड़ितों  को  मौजूदा  कार्येशील  पूजी  सीमा  से  25%  अतिरिक्त  सीमा  की  स्वीकृति  दी

 जाए  जो  अधिकतम  10  लाख  रु  ०  होगी  ।

 --क्रय/डिस्काऊ ट  किए  गए  बिलों  की  वसूली  अवधि  को  एक  महीने  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 आवधिक  ऋणों  की  किस्तों  के  भुगतान  को  उपयुक्त  रूप  से  नियत  किया

 व्यय  में  कटोती

 7523.  भी  सोहन  रावले  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रधान  मांगी  द्वारा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  सरकारी  व्यय  में  कटौती  करने  के  आद्वान  के
 पश्चात  उद्योग  मंत्रालय  में  31  1991  तक  सरकारी  व्यय  में  कितनी  कटौती  की  और

 पेट्रोल  की  अधिकारियों  द्वारा  सरकारी  वाहनों  के  इस्तेमाल  व  अन्य  मदों  में  बचत
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  अन्य  कक़्म  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जें०  :  और  औद्योगिक  विकास
 विभाग  का  वर्ष  1991-92  का  तथा  संशोधित  अनुमान  298.38  करोड़  रुपये  के
 बजट  अनुमान  की  तुलना  में  घटाकर  191.31  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  इसी  लघु  उद्योग
 ओर  कृषि  तथा  ग्रामीण  उद्योग  विभाग  का  संशोधित  अनुमान  598.39  करोड़  रुपये  के  बजट  अनुमान की
 तुलना  में  घटारर  546.88  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  धित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी
 किये  गये  भितज्ययता  सम्बन्धी  अनुदेशों  का  स्ती  से  पालन  किम  जा  स्हा  है  वर्ष  1989-90  की  तुलना
 में  पेढ़ेल  की  खपत  20  प्रतिशत  कटोती  के  बाद  निर्धारित  सीमा  में  है  ।

 लखराग  खासाम

 7524.  भ्रो  भुवन  चन्द्र  क्‍या  प्रधानसंत्री  मह  बलासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जामकारी  है  कि  गढ़बाल*  क्षेत्र  को  सघ्लाई  क्रिए  जाने  वाले
 खाद्यान्न  75  प्रतिशत  खराब  होते  हैं  और  सप्लाई  में  भी  कमी  होती

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  क्षत्र  से  लगातार  प्राप्त  हो  रही  शिकाम्रतों  के  सम्बन्ध  में  क्या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए

 गढ़वास  क्षेत्र  में  जिलवार  कुसਂ  कितमे  उपभोक्ता  संरक्षण  मंच  हैं  ओर  यदि  उनके
 निश्पाक्न  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययत  किया  गया  है  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  थिचार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  तुलत्त  में  उपश्ोकक्रथों
 की  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  उपभोक्ता  शिकामतਂ  स्थारण  कोढे/सम्ति  मछित
 करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योश  क्या

 यदि  तो  खाद्यान्नों  की  गुणवत्ता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  वैकल्पिक  कदम  उठाने
 का  विचार  और

 सरकार  खाद्याननों  की  सप्लाई  बम्द  करने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  क्डिद्ध  क्या

 वाही  करेगी  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुउद्दीन
 :  और  भारतीय  खाद्य  त्िमम  राज्य  सरकारों  अथवा  उनकी  एजेंसिम्ों  को  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  लिए  निर्धारित  मानक  विशिष्टियों  के  खाशधाम्त  जारी  करता  है  भेज  के  मममले  में  0.75%

 लगाएं  और  चावल  के  मामले  में  1%  तक  इतर  चीजों  के  लिए  अनुमति  है  ।  अनाजों  में  स्वाभाविक
 कई  किस्मों  का  मिला  क्षतिग्रस्त  दूटे  अनाज  आदि  का  होना  भी  विशिष्टयों  में  शामिल

 हैं  जो मिलावट  नहीं  है  ।  मानक  विशिष्टयों  के  समतुरझुष  खाद्यान्न  मानव  उपभोग  के  लिए  उपयुक्त  द्ोते
 हैं  तथा  वे  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अम्तगंत  निर्धारित  सीमा  के  अन्दर  होते  राज्य
 सरकारों  या  उनके  नामितों  को  भारतीय  खाल्व  निगम्न  हार  खाझास्नों  के  स्टाक  क्ते  जरी  किए  जाने  से  पूर्व
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 परखने  की  अनुमति  दी  जाती  है  और  वे  उस  माल  को  अस्वीकार  कर  सकते  जो  निर्धारित  विशिष्टियों
 के  समनुरुष  नहीं  होता  ।

 टेहरी  पौडी  उत्तरकाशी  ओर  चमोली  जिलों  में  जिला  मंत्र  काये  कर  रहे
 हैं  ।  उनके  कार्य-सम्पादन  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  सरकार  द्वारा  पहले  ही  दो  राष्ट्रीय  स्तर  समितियां  अर्थात  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 सम्बन्धी  परामर्शदात्री  परिषद  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  आयोग  गठित  की  जा  चुकी
 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  सार्वजभिक  वितरण

 प्रणाली  की  आपूत्ति  की  परिवीक्षा  के  लिए  वे  महिला  प्रतिनिधियों  आदि  कौ  शामिल  करते

 हुए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  सतर्कता  समितियां  गठित  राज्य  जिन्हें  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम
 के  तहत  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  बिभिस्न  कदाचारों  के  विरुद्ध
 वाई  करती  हैं  ।
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 ओद्योगिक  पार्क

 7526.  ओऔी  पी०  सो  ०  थासस  :  क्या  प्रध्ाममंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  औद्योगिक  पार्कों  का  ब्यौरा  क्या

 विचाराधीन  पार्कों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  पार्कों  क ेलाभ  और  उपयोगिता  का  ब्यौरा  कया  है  ?  >>

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०जे०  :  इस  समय  देश  में  कोई  औद्योगिक

 पाक  नहीं  है  ।

 और  जापान  की  सहायता  से  औद्योगिक  पार्क  माडल  स्थापित  करने

 के  लिए  सम्भाव्यता  अध्ययन  करने  का  विचार  ऐसे  औद्योगिक  माडल  टाउनों/पार्क  का  लाभ  यह  होगा
 कि  इससे  विदेशी  निवेश  को  आक्रृष्ट  करने  के  लिए  सुदृढ़  आधार  मिलेगा  |

 ]
 वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  का  पुनगंठन

 7527.  भरी  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  को  पुनर्गठित  करने  पर  विचार

 कर  रही

 यईि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इश्न  परिषद्‌  के  का  क्षेत्र
 के

 अन्तर्गत  कुछ  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 को  सम्मिलित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  समय  परिषद्‌  के  विचाराधीम  परियोजनाओं  को  सरकार  किस  तरह  पूरा
 करेगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेड

 जी  नहीं  ।

 2५३4
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्ज सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  में  संशोधन

 2529.  श्रो  अनिल  बसु  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  उद्यम  ब्यूरो  के  अन्तगंत  कितने  उद्योगों  के  कमंचारियों  के  वेतन  में  पिछले  तीन

 वर्षो  के  दौरान  संशोधन  नहीं  किया  गया

 इन  इकाइयों  और  इनके  कमंचारियों  की  संख्या  के  नामों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कमंचारियों  के  वेतन  में  संशोधन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  के०  :  सरकारो  क्षेत्र  का  ऐसा  कोई  उद्यम

 नहीं  है  जिसने  गत  तीन  वर्ष  के  दोरान  अपने  कमंचारियों  की  मंजूरी  के  संशोधन  करने  से  इन्कार  किया

 सरकारी  क्षंत्र  के  प्रमुख  उद्यमों  में  मंजूरी  समझोते  31-12-1991  को  समाप्त  हो  गये

 सरकारो  क्षेत्र  के  इन  उद्यमों  के  प्रबन्धकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपने  कामगारों  की  यूनियनों  का
 तब  तक  कोई  वचन  न  दें  अथवा  उतके  साथ  किसी  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  न  करें  जब  तक  सरकार

 मजूरी  सम्बन्धी  बातचीत  के  पांचवें  दौर  के  लिए  नई  मजूरी  नीति  तैयार  नहीं  कर  लेती  ।

 और  प्रश्न  ही  नही  उठते  ।

 मानकोकरण  हेतु  संस्थायें

 १531.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मानकीक रण  हेतु  भारतीथ  मानक  परीक्षण  और  गुणवत्ता  नियंत्रण
 केन्द्र  जैसी  विभिन्‍न  संस्थाएं

 इन  संस्थाओं  के  विलय  हेतु  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  वर्तमान  प्रयोगशालाओं  को  अधिक

 समक्ष  बनाने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  गये  और

 इनके  विलय  से  कितनी  बचत  होने  का  अनुमान  है  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कमालुहोन
 :  जी  हां  ।

 इन  संस्थाओं  के  विलय  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उनता  ।

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  तकनोको  जानकारी

 7532.  श्री  मानिकराव  होडल्या  गावीत  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  तकनीकी  जानकारी  के  आयात  हेतु  प्रति  वर्ष  बहुत
 अधिक  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  जाती
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 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  और

 विदेशी  मुद्रा  के  ऐसे  व्यय  को  स्वीक्ृति  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मुख्य  मानदण्ड

 क्‍या

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  :  से  उपलब्ध  जानकारी  के

 अनुसार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  राजस्व

 तकनीकी  सेवा  शुल्कों  आदि  के  भुगतान  के  कारण  प्रयुक्त  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौध  नीचे  दिया

 गया

 वर्ष  करोड़  रुपयों

 1989-90  200.80

 1988-89  172.97

 1987-88  217.14

 1986-87  225.37

 1985-86  वर्ष
 बाप

 वर्ष  के  दौरान  इसी  अवधि  की  राशि  192:20  +रोड़  रुपये  इन  मदों  के  आंकड़े

 हस्ताक्षरित  सहयोग  करारों  की  संख्या  तथा  उनकी  किस्म  तथा  उनके  कार्यान्वयन  के  अनुसार  वर्ष-दर-वर्ष

 भिन्‍न-भिन्‍न  राजस्व  का  भुगतान  तकनोकी  सहयोग  करारों  के  लिए  किया  जाता  है  तथा

 इसे  उत्पादन  मूल्य  से  सम्बद्ध  किया  जाता  है  जो  सामान्यतः  52८  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 उत्तर  प्रवेश  को  कोयले  को  सप्लाई

 1533.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  किन-किन  स्थानों  स  और  कितनी-कितनी  मात्रा  में

 कोयले  को  सप्लाई  की

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  को
 इसको  आवश्यकता  के  अनुसार  कोयले  की  सप्लाई  नहीं को  जा

 रही  ह
 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 उक्त  राज्य  को  राजस्थान  के  निकटवर्ती  क्षंत्रों  से  कोयला  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 और

 सरकार  कोयले  के  मूल्यों  में
 हो  रही  वृद्धि  पर

 रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही
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 ५

 कोयला  मन्‍्त्रालय  में  उपमन्त्री  एस०  बो०  :  उत्तर  प्रदेश  के  उपभोक्ताओं
 को  कोयले  को  आपूर्ति  पश्चिम  उत्तर  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  स्थित  कौलियरियों
 स्रे'की  जाती  पिछले  स्लीन  वर्षों के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  उपभोक्ताओं  को  कोयले  किये  गये  कुल  प्र  षण
 का  कम्पनी-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 000  टन

 आंकड़े

 कोयला  कम्पनी  का
 नाम

 ई०  सी०  एब०  के eee के  820

 बी०  सी०  सी०  एल०  3458  3345

 सी०  सी०  एल०  4962  3094  2878

 एन०  सी ०  एल०  20253

 जोड़  27644  27722  27309

 ओर  स्वौकृत  संयोजन  के  अन्तगंत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  सक्‍्टर  के  उपभोक्ताओं  को  कोयले
 की  आपूर्ति  प्राथमिकता  के  आधार  पर  की  जाती  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  धं षण  को  प्राथमिकता
 दिये  जाने  के  कारण  गैर  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की  आपूति  में  कुछ  कमी  रह  जाती

 है  ।  कोयला  कम्पनियों  को  निदें  श  जारी  किये  गये  हैं  कि  गेर  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  को  रेल
 अथवा  सड़क  द्वारा  कोयले  की  संयोजित  मात्रा  का  कम  से  कम  50%  मात्रा  को  आपूर्ति  की  जाए  ।

 राजस्थान  में  कुछ  लिग्नाइट  के  भण्डार  विद्यमान

 (8)  कोयला  उत्पादकता  तथ्म  क्षमता  उप्रयोगिता  में  सुधार  लाए  जाने  प्रचालन

 व्यय  में  किफायत  किए  जाने  के  प्रयास  कर  रही  और  ये  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  किये  जाने  के  लिये

 गैर  उत्पादक  प्रशासनिक  व्यय  में  कमी  कर  रही  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कोयले  की  पिटहैड  कीमत  में

 वृद्धि  हो  रही

 अंक्षबारो  कांगल  का  उत्पादन/आवश्यकता

 7535.  श्री  बाप  हरि  औरे  :  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  अख्षधारी  कागज  की  कुल  वाधिक  आवश्यकता  फितनी  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  अखबारी  कागज  का  कुल  कितना  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अखबारी  कागज  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया
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 लीक  ता

 देश  में  अखबारी  कागज का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  से  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरान  वार्षिक  उत्पादन  और  अखबारी  कागज  के  आयात  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 लाख  मी०  टन

 जडििा

 वर्ष  आवश्यकता  उत्पादन  आयात

 1989-90  5.60  2.64  2.24

 1990-91  5.65  2.79  2.26

 1991-92  6.25  2.60  2.15
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 सरकार  ने  देश  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 क ेलिए  निम्नलिखित  उपाय

 किए  हैं  :--

 ( 1)  कृषि  अवशेषों  और  अन्य  अपरम्परागत  कच्चे  माल  से  कम  से  कम  75%  लुगदी  का

 प्रयोग  करने  वाले  अखबारी  कागज  एककों  को  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  उपबन्धों  से  छूट  दे  दी  गयी

 (2)  सीमा  शुल्क  की  कम  दर  पर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  लकड़ी  की  लुगदी  ओर  रही

 कागज  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाती

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  घिकास  निगस  द्वारा  अजित  बिदेशो  सुव्रर

 7536.  ओ  बिश्वनाथ  शर्मा  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसंधात  विकास  निगम  ने  स्वदेशी  प्रोद्योगिकियों  के  निर्यात  के  द्वारा

 1990-91  के  बोरान  98.72  लाख  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 यदि  तो  वह  किन  किन  क्षेत्रों  स ेअजित  की  गयी  थी  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेड  :

 ।.  प्रतिलोम  परासरण  झिल्ली  की  आपूर्ति--थाईलैंड

 2.  मँन्थाल  तकनीकी  जानकारी  तथा  संयंत्र  व  मशीनरी--इण्डोनेशिया

 3.  फीजीबिसिटी  रिपोर्ट  आन  मिली  श्रीमेंट  प्लान्ट  इन  मंडागास्कर  ।

 करश्िलाइजर्स  एब्ड  कंसिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  बोरो  बन्द

 करने  वाले  संयंत्र

 1537.  श्रो०  के०  बो०  याम्रस  :  क्‍या  प्रक्ततमन्द्दो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फटिलाइजसं  एण्ड  कंमिकल्स  ट्रावतकोर  कोचीन  में  यंत्रिकृत  बोरी  बन्द  करमे

 के  संयंत्र  को  स्थापित  करने  का  विचार  ओर
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 ननननजनन  अ>+-  --  का  -  अनाज जा  जात  ता  ता  चचातण  ता  ++5

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ;

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  चिन्ता  :  ओर  मैं

 लाइजर  एण्ड  कंमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  के  पास  कोचीन  में  त॑यार  माल  के  लिए  यंत्रिकृत  बोरी

 बन्द  करने  की  सुविधाएं  पहले  ही  उपलब्ध  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  फैक्ट  से  कोई  अन्य  नया  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 डो०  डो०  ए०  द्वारा  निरमित  शापिंग  सेंदर

 7538.  श्री  भुवनेश्बर  प्रसाद  सेहता  :  क्या  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिभिन्‍न  कालोनियों  में  डी०  डी०  ए०  द्वरा  निर्मित  शार्पिग  सेंटर  कब  तक  आवंटित  कर

 दिए  जाए गे  ;

 इस  सम्बन्ध  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 देरी  के  कारण  हो  रही  वित्तीय  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  जा  रही

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  दिल्ली  विकास
 करण  द्वारा  निर्मित  अलग-अलग  निर्मित  इकाइयों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  समय-समय
 पर  आम  नीलामी  के  माध्यम  से  बेचने  अथवा  निर्धारित  कोटा  के  अनुसार  निर्दिष्ट  श्रेणियों  को  आवंटित
 करने  की  पेशकश  की  जाती  है  ।

 निर्मित  इकाईयों  को  बेचने  में  विलम्ब  हुआ  है  क्योंकि  नीलामी  में  प्राप्त  हुई  दिल्ली
 विकास  प्राधिक  रण  द्वारा  निर्धारित  आरक्षित  मूल्य  से  कम  थी  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन  निर्मित  क्षेत्रों  की  शीघ्र  बिक्री  को  सुविधाजनक  बनाने  की

 दृष्टि  से  आरक्षित  मूल्य  की  पुनरीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया

 विकास  मार्ग  पर  अतिक्रमण

 7539,  छोमतो  गोता  मुखर्जी  :  क्या  शहरो  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 विकास  मार्ग  और  उसके  आस-पास  के  लक्ष्मी  2  के  क्षेत्रों  में  हुए  अतिक्रमण

 को  हटाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए
 क्‍या  लक्ष्मी  मेन  माकेट  की  दुकानों  के  आगे  की  पटरी  को  पटरी  पर  समान

 बाले
 घेर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  भीड़भाड़  और  पैदल  चलने  वाले  लोगों  के  लिए  असुरक्षा  होती

 यदि  तो  क्या  इन  अतिक्रमणों  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 इस  मामले  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  एम०  :  जैसा  कि  दिल्ली  नगर
 निगम  ने  सूचित  किया  विकास  मार्ग  और  लक्ष्मी  दिल्ली  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  अविक्रमण

 हटाने  की  29  कार्यबाहियां  की  गई
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 लता  5. —  —

 विकास  मार्ग  के  दोनों  ओर  तथा  लक्ष्मी  नगर  में  बैठने  एवं  बेचने  वाले  फेरीवालों  सहित  सभी

 प्रकार  के  अतिक्रमणों  को  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  हटाया  गया  है

 दिल्‍लौ  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  जब  कभी  किसी  प्रकार  के  अतिक्रमण  का  पता

 चलता  है  तो  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  उसे  हटाने  की  कार्यवाही  की  जाती

 है  ।

 उपयु  कत  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विशाखापत्तनम  शहर  का  ओद्योगिक  शहर  के  रूप  में  विकास

 7540.  श्री  घमभिक्षम  :  क्‍या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  विशाखापत्तनम  शहर  का  औद्योगिक  शहर  के  रूप  में  विकास  करने

 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो  ०जे०  :  सरकार  का  बिजाग  को  ओद्योगिक

 शहर  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  द्वारा  ज्यादा  मुल्य  वसूस  किया  जाए

 1१541.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  भण्डार  द्वारा  ज्यादा  मूल्य  वसूले  जाने  के  बारे  में  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  मेँ  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 दिनांक  22-4-92  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7541  के  भाग  तथा  के  उत्तर  में

 संदर्भित  विवरण  ।  .

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  भण्डहान  द्वारा  ज्यादा  कीमत  वसूल  किए  जाने  के  बारे  में  सात

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  ऐसी  सभी  शिकायतों  की  जांच  की  गई  ओर  दोषी  कमंचारिवों  पर  निवारक  शास्ति

 लगाई  गई  ।  ज्यादा  मूल्य  वसूल  किए  जाने  की  घटनाओं  की  जांच  के  लिए  आगे  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  :--

 (1)  स्टोरों  में  मूल्य  सूची  मुख्य  स्थानों  पर  लगाई  जाती  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  भी

 स्टोर  के  बाहर  लगे  सूचना  पर  मुख्य  रूप  से  लगाये  जाते  हैं  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  सभी  शाखा  स्टोरों  का  नियमित  निरीक्षण
 किया  जाता  है  और  इनमें  से  एक  निरीक्षण  बिन्दु  स्टोरों  द्वारा  मूल्य  सूची  को  मुख्य  रूप

 में  प्रदर्शित  करना

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  दैनिक  ध्माचार  पत्रों  में  हर  हफ्ते  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।

 1989: बन
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 —

 (7५)  सभी  स्टोरों  में  ज्यादा  मूल्य  वसूल  किये  जाने  की  शिकायतों  सहित  स्टोरों  के  कार्य  करने  के

 बारे  में  शिकायतें  दर्ज  करने  के  लिए  एक  शिकायत  पुस्तिका  रखी  जाती  है  और  इस  तथ्य
 को  स्टोरों  में  मुख्य  रूप  से  प्रदर्शित  किया  जाता  है  ।

 (IL)  चाल  व  में  केन्द्रीय  मण्डल  के  तीम  सेवा  स्टोरों  में  परीक्षण  के  आधार  पर  अल्फा
 न्‍्यूमेटिक  केश  रजिस्ट्रक्स  मशीनें  लगाई  जा  रही  हैं  जो  कैश  मीमो  में  बेची  गई  वस्तुओं  के

 पूरे  विवरण  अर्थात्‌  वस्तु  का  वजन/मात्रा,  मूल्य  तथा  राशि  दर्शाएगी  ।

 खाद्य  तेल  संयंत्र

 7542.  श्रीमति  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  राजस्थान  में  खाद्य  तेल

 संयंत्र  की  स्थापना  का

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ये  संयंत्र  लगाये

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  उपलब्ध

 कराये  जाने  की  आशा  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुउद्दोन
 :  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  आशिक  सहोयता  से  राजस्थान  में  सहकारी

 क्षेत्र  में
 छः  सरसों  संसाध्षम  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सहायता

 दी  गई  है  ।  प्रस्तावित  एककों  की  अवस्थिति  निम्नलिश्ित  स्थानों  पर  है  :

 जिला  अवस्थिति

 1.  जालौर  जालौर

 2.  नागौर  मेड़ता  सिटी

 3.  श्री  गंगानगर  श्री  गंगानगर

 4.  सवाई  माधोपुर
 ०

 गंगापुर  सिटी

 5.  झन्झनु  शैन्ऑॉमु
 6  उदयपुर  फतेहनगर

 और  परियोजना  की  कुल  लागत  5112.7  लाख  रुपये  आकलित  की  गई  जिसमें  से

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  की  सहायता  का  हिस्सा  3329.2  लाख  रुपये  हैं  ।

 गेहूं  और  चावल  के  मूल्यों  में  बढ़ि

 7543.  श्री  जीवन  वर्मा  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगे  ओर  राज  सहायता  न  देने  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से
 वितरित  किए  जाने  वाले  गेहूं  और  चावल के  मूल्यों  में  वद्धि  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है



 2  1914  लिखित  उत्तर
 जप  ७. «  «  ७  ees,

 इस  मूल्य  वृद्धि  का  निधन  लोगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 वेतनभोगी  व्यक्तियों  को  राहत  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  वे  जीवन  निर्वाह
 पर  होने  वाले  अधिक  व्यय  को  वहन  कर  सकें  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 डह्दीन  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  28  1991  से  चावल  और  गेहूं  के  केन्द्रीय
 निर्गम  मूल्यों  को  संगोधित  किया  ताकि  किसानों  को  उनकी  उपज  के  लिए  लाभकर  मूल्य  सुनिश्चित
 करने  हेतु  धान  और  गेहूं  के  समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  चावल  और  गेहं  की  वसली  लागत  में  हुई
 बढ़ोतरी  को  आंशिक  रूप  से  खपाया  जा  सके  ।

 28-12-1991  से  चावल  और  गेहूं  के  केन्द्रीय  निगम  मूल्य  निम्नवत  हैं  :---

 प्रति

 सावंजनिक  वितरण  के  समेकित  आदिवासी  विकास

 प्रणाली  मूल्य  कार्यक्रम  मूल्य

 गेहूं  280  230

 ओ

 चावल

 कामन  377  327

 फाइन  437  387

 सुपर  फाइन  458  408
 कस  +  आओ  अत  जलल-न्‍नफा  न  ०»  अजन 6  जलाना  हे  ञ+  +  -+  अजल्‍मक  उन  न

 सरकार  ने  चावल  ओर  गेहूं  के  केन्द्रीय  निगम  मूल्यों  में  महज  न्यूनतम  स्तर  पर  वृद्धि  की  जो

 मौजूदा  बाजार  मूल्यों  से  नीचे  जीवन  यापन  व्यय  में  वृद्धि  की
 वजह  से  वेतनभोगी  वर्गो  को  राहत  प्रदान

 करने  के  लिए  समय-समय  पर  समुचित  स्तर  पर  निर्णय  किए  जाते

 संसद  सदस्यों  दा  1  श्रम  आयुक्त  को  भेजी  गई  शिकायतें

 7544.  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमो  :  क्या  प्रधानमन्त्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  संसद  सदस्यों  ने  श्रम  दिल्‍ली  के  पास  कितनी  शिकायतें  भेजी

 और  उनमें  से  कितनी  शिकायतों  पर  कार्यवाही  की

 प्रत्येक  सदस्य  के  पत्र  का  अन्तिम  जवाब  देने  में  कितने  कारियों  न ेअनियमितताएਂ

 और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  में  उपमंत्रो  पवन  सिंह  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभापटन  पर  रख  दी

 201



 लिखित  उत्तर  22  1992
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 जवाहर  रोजगार  योजना  को  धनराशि  को  कथित  दृश्पयोग

 7545.  भी  भवानो  लाल  वर्मा  :  कया  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में  जवाहर  रोजगार  योजना  की  धनराशि  के  दुरुपयोग

 करने  कौर  उसे  दूसरे  काये  में  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  फ्राप्स  हुई  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ती०वेंकटस्वामी  )  :  से  Cr)  मध्य  प्रदेश  में  जवाहर -
 रोजगार  योजना  का  कार्यान्वयन  जिला  सत्र  पर  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंश्िियों  द्वारा  और  ग्राम  स्तर

 पर  ग्राम  पंचापतों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  जब  कभो  कार्यक्रम  के  बर्यान्‍्दयन  में  अनियमितताओं  अथवा
 निधियों  के  दुरुपयोग/गबन  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  तो  उन्हें  जांच  ओर  उपयुक्त  कार्यवाही  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  भेजा  जाता  टै  ।  कार्य  कम  के  काय|न्वयन  में  जामि  न  एजेंसियों  की  संख्या  को  देखते

 हुए  इस  स्वरूप  की  शिकायतें  अपेक्षाकृत  काफी  कम  दो  संसद  सदस्य--सर्वश्री  भवानी  लाल

 वर्मा  और  एस०  सी०  यादव  से  1991-92  के  दोरान  निम्नलिखित  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 श्री  भवानी  लाल  वर्भा  ने  अपनी  शिकायत  में  यह  उल्लेख  किया  था  कि  मध्य  प्रदेश  के  विलासप्र
 जिले  में  जवाहर  रोजगार  योजनः  की  निधियों  को  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  खर्च  किया  गया  है  जोकि  कार्यक्रम

 केकायक्षेत्र  स ेबाहर  जवाहर  रोजगार  योजना  की  निधियों  के  शहरी  क्षेत्रों  में  इस्तेमाल  करने  की

 शिकायत  को  जांक  करने  तथा  रिपोर्ट  देने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दिया  गया  था  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  तथाकथित  इस्तेमाल  हक  48.60  लाख
 रुपये  में  आरोप  को  केवल  “5.06  लाख  रुपये  के  सम्बन्ध  में  ही  सही  पाया  गया  है  4  रहज्य  सरकार  द्वपरा
 इस  राशि  को  जवाहर  रोजगार  योजना  को  लौटाने  के  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 जहां  तक  श्री  एस०  सी०  संसद  सदस्य  की  शिकायत  का  सम्बन्ध  शिकायत  मध्य  प्रदेश
 के  खरगोन  जिले  में  दस  लाख  रओं  की  योजना  कौ  निधियों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  जांच  के  दौरान
 इंदिरा  आवास  योजना  और  दस  लाख  कुओं  की  योजना  के  कार्यान्त्रयन  में  अनियमितताओं  का  पता
 लगाया  गया  था  ।  इन  अनियमितताओं  के  लिए  कुछ  जिन्हें  दोषी  पाया  गया  को
 निलम्बित  कर  दिया  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  की  जा  रही  राज्य  सरकार  ने
 थागे  आश्वासन  दिया  है  कि  जब  भी  इस  प्रकार  की  कोई  बात  उनके  घ्यात  में  उस  पर  तत्काल
 उपचारात्मक  का  रंतार्ट  की  जएगी  ।

 अवध  निर्माण

 7546.  श्री  यशबन्त  राव  पाटिल  :

 शी  अज  न  सिह  यादव  :  क्‍या  शहरी  विकास  भन्‍जी  यह  बताने  कौ  क्वपा  करेंगे  कि

 क्या  अवैध  निर्माणों  को  नष्ट  करने  लिए  कृतिक  बल  गठित  किया  जा  रहा

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  अवेध  निर्भाशों  जोर  अतिक्रमण-की  घटनाओं  पर  रोक  लगाने  के
 लिए  कदम  उठाने  का  और
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 समान  =

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 उपय  कत  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  शहरी  विकास  मन्त्रालय  के  अधीन  एक  उच्च  अधिकार-प्राप्त  समिति  ने
 दिल्‍ली  में  अवैध  निर्माण  के  घिशिन्न  पहलुओं  की  जांच  की  है  ।  इसकी  अनुशंसाओं  पर  अनुबर्तीਂ का  रंवाई  में
 शामिल  हैं  :--

 (i)  दिल्ली  नगर  दिल्‍ली  विकास  प्र।धिकरण  तथा  नई  दिल्ली  नगर  पालिका के  प्रत्येक
 जोन  में  एक  नियंत्रण  कक्ष  को  स्थापना  करना  और  जनिल  अधिकारी  को

 (ii)  अनधिक्ृत  निर्माणों  के  सशक्त  निवारक  की  व्यवस्था  हेतु  लागू  अधिनियमों  में  संशोधन

 (iii)  लन्व-के  उपयोग  तथा  अतिस्कित  पुलिस  संरक्षण  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा
 नीय  निकायों  के  गिराऊ-दस्तों  को  मजबूत  तथा

 (7४)  दिल्ली  विल्ली  विकास  प्राप्चिकरण  तथा  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वरा  अवध

 विर्माणों  और  अतिक्रमण  को  रोकने  के  लिए  नियमित  कारंकाई  करना  ।

 पश्चिमी  घाढ  का  विकास

 7547.  राजगलेपालम  ओीघरण  :  क्या  योजनर  और  कार्यक्रम  कार्बास्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ने  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  धाट  क्षेत्र
 के

 विकास  के  लिए  अनुदान  राशि  जारी

 कर  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 तमिलनाडु  सरकार  को  पश्चिम  घाट  विकास  कायंतक्रम  के  अन्तगंत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 सी०  कार्यक्रम  में  शामिल  क्षेत्रों  के  त्वस्ति  विकास  हेतु  उन्हें  प्रयासों  को  तेज  करने  के  लिए  दी

 गई

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  का  १0  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप  में  तथा  शेष  प्रतिशत  प्रतिशत ऋणਂ  के
 रूप  में  दिया  जप्ता  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  अनुरूप  प्रावक्षान  उपलब्ध  नहीं  कराया
 जाएगा  ।  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को  उनकी  वार्षिक  तथा  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिए
 दी  गई  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  के  अतिरिक्त

 भारत  में  बहुराਂ  हीय  कम्पनियों  द्वारा  व्यापार

 7548.  थी  मबन  स्प्लल  खुसना  :  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 /

 फ#फ  अल
 कया  सरकार  ने  कोका  कोला  तथा  अन्य  अनेक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  भारत  में  व्यापार

 करने  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  उक्त  अनुमति  किस  आधार  पर  दी  गई

 इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  प्रवेश  से  भारतीय  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 (8)  यदि  तो  इसके  कारण  सरकार  भारतीय  उद्योगों  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  से  24  1991  को

 घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  उच्च  प्राथमिकता  वाले  मुख्यतः  निर्यात  कार्य  कलापों  में

 संलग्न  व्यापारिक  कम्पनियों  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  51%,  तक  की  विदेशी  इक्विटो  के  लिए  स्वतः

 मंज्री  दी  जाती  अन्य  विदेशी  निवेश  प्रस्त।वों  पर  सरकार  द्वारा  गुणावगुण  के आधार  पर  विचार  कर

 स्वीकृति  दी  जाती  है  ।

 स्वीकृत  विदेश  सहयोग  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  जंसे  भारतीय  कम्पनी  का  विदेशी  सहयोगी  का

 देश  का  सहयोग  का  स्वरूप  और  विनिर्माण  की  मद  भारतीय  निवेश  नई  दिल्ली  द्वारा
 अपने  मन्थली  न्यूजलंटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  प्रकाशित  किए  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां

 पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती

 और  (=)  पिछले  40  वर्षों  में  भारत  वी  औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  में  हुए  महत्वपूर्ण  विकास
 को  देखते  हुए  सामान्य  प्राप्त  अत्याधुनिक  आकार  ओर  स्तर  तथा  विश्व  की  ओद्योगिक

 व्यवस्था  में  हुए  महत्वपूर्ण  परिवतंनों  के  कारण  प्रौद्योगिकी  और  निवेश  दोनों  में  पिछले  वर्षो  की  तुलना में
 घरेल्‌  ओर  विदेशी  उद्योग  के  बीच  सम्बन्ध  ओर  ज्यादा  गत्यात्मक  बनाने  की  जरूरत  विदेशी  निवेश  से

 प्रौद्योगिकी  विपणन  आधुनिक  प्रबन्धकीय  तकनीकों  को  शुरू  करने  और  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  नई  सम्भावनाओं  से  सम्बन्धित  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।

 ओद्योगिक  आधार  ढांचे  का  कार्यनिष्पादन

 7549.  श्री  जाज  फर्नाडोज  :  क्या  प्रधघानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षत्रों  के औद्योगिक  आधार  ढांचे  का

 निष्पादन  असंतोषजनक  रहा

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  क्षेत्रों  के
 नाम  क्या  और

 औद्योगिक  आधार  का
 ढांचे  के  कार्य॑निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  ;
 उद्योग  मम्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  जे०  :  से  199  1-

 9?  की  अवधि  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  बुनियादी  उद्योगों  के  उत्पादन  आंकड़े  दर्शाने

 204



 2  1914  लिखित  उत्तर

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  1991-92  के  दौरान
 1990-91  की  तुलना  में  ज्यादातर  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  वित्त  मंत्री  की  अध्यक्षता

 में  बुनियादी  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  मंत्रिमण्डल  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जो  अन्य  समस्ताओं
 के  साथ-साथ  बुनियादी  सुविधाओं  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  विचार  करेगी  और  कारये-निष्पादन  में  सुधार  के

 लिए  उचित  निदेश  देगी  ।

 विवरण

 बलियादी  क्षेत्र  का  कार्य-निम्पादग

 SS  मननम+  मनन  मनन  मनन  मनन  न  कक  न  ++  नुरनाक  __  न  %  :

 क्रमसं०  क्षेत्र  उत्पादन  __  %  परिवर्तन  _

 नमन  मामम  मनन  मनन»

 अप्रैल-फरवरी  अप्रैल-फरवरी  1990-91

 229.9  269.7  अप्रेल-फरव री  ।  बताने

 पावर  229.9  260.7  8.7

 2.  कोयलां  202.7

 3.  बिक्रीयोग्य  इस्पात  8.3  9.4

 4.  सीमेंट  45.3

 5.  उर्वेरक

 +  कुल  82

 6.  पेट्रोलियम

 कच्चा  तेल  27.8  --7.7

 (0)  रिफाइनरी  थुपुट  47.3  46.6

 बि०  यू०  :  बिलियन  यूनिट

 ्षि

 एम०  टी०  :  मिलियन  टन

 एफ :  नाम  :  इंदुस  92.  डब्ल्यू  के०  ।

 सध्य  प्रदेश  में  कम्प्यूटर  ऐप्लिकेशन

 7550.  क॒मारी  पृण्पा  देवो  क्या  योजना  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  कोई  कम्प्यूटर  एप्लिकेशन  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 मध्य  प्रदेश  में  कम्प्यूटर  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या

 सहायता  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  एथ०  आर०  :

 से  योजना  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  सरकार  के  राज्य

 सरकार के विभागों और जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रदान करते व्यवहायंता अध्ययन 303
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 लक नल  अन्‍न  अ  लत  हे  जलन  आन  अन्‍लक  ५

 शुरू  करते  अनुप्रयोग  साफ्टवेयर  का  विक्रास  करते  हुए  तथा  प्रयोक्‍्ताओं  के  अधिकारियों  और
 चारियों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करते  हुए  कम्प्यूटर  आधारित  सेवाएਂ  प्रदान  कर  रहा  ।  इस  उद्देश्य  के

 राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने पहले  ही  मध्य  प्रदेश  में  कम्प्यूटर  अनु+योग  केन्द्रोंਂ  की  स्थापना  की  हुई

 जन  ऊेखिलजनज हे  जानता

 स्थान  स्थापित  किये  गये  कम्प्यूटर

 भोपाल  सपर  मिनी  कम्प्यटर

 प्रदेश  विधान  भौपाल  ०एक्स  ०  कम्प्यूटर

 वललभ  भवन  कम्प्युटर
 भोपाल

 बिक्री  कर  का  कार्पालय  ०  एक्स०  कम्प्यूटर
 इम्दोर

 के  45  जिलों  मुख्याल्रयों  जिया  शहडोल  जहां  ०
 में  45  जिला  केन्द्र  ।  इसमें  भोपाल  एक्स०  कम्प्यूटर  को  छोड़कर  प्रत्येक
 जिला  शामिल  है  जिसके  लिए  जिलों  में  80386  आधारित  सुपर

 जिला  मुख्यालय  में  जगह  ए०टी०  कम्प्यूटर
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  विध्याचल

 भोपाल  में  स्थापित  किया

 गया  है  ।
 िाममम>-भम_म-_-ममम नम

 उपरोक्त  के  राष्ट्रीय  सुचना  विज्ञान  केन्द्र  क ेपास  इस  समय  कोई  अन्य  प्रस्ताव

 घीन  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  ने  भोपाल  में  एन  ०आई  ०  सी  ०---मध्य  प्रदेश  शाज्य  केन्द्र  और-मध्य  प्रदेश

 में  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  विकास  के  लिए  जिलों  में  जिला  सूल्क्‍ना  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थम्फ्ता  की  ये
 मध्यप्रदेश  सरकार  के  विभागों  ओर  जिला  प्रशासनों  के  लिए  ब्यवहायंता  का  आयोजन

 क  उचित  निर्णय  समर्थन  पद्धतियों  का  विकास  एवं  कार्यान्वयन  क  रने  तथा  सूचना  पद्धतियों  के
 लिए  विभिन्‍न  साफ्टवेयर  पैकेजों  का  विकास  करने  और  डाटा  प्रोसेसिंग  अनुप्रद्नोगों  में  सेवाए  प्रदान  कर
 रहे  हैं  ॥

 राष्ट्रीय  सुचना  केन्द्र  मध्यप्रदेश  सरकार  के  अधिका  रियों  और  कर्मंच्राश्योंਂ  को  सियमित  रूप

 से  प्रशिक्षण  प्रदान  कर  रहा  है  ताकि  उनको  कम्प्युटरों  का  ज्ञान  हो  सके  ओर  वे  राष्ट्रीय  सुचना  विज्ञान

 केन्द्र  द्वारा  विकसित  और  तैयार  को  गई  सूचना  पद्धतियों  का  काश्गर  ढंग  से  प्रयोग  कर  सकें  ।

 राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  मध्यप्रदेश  के  जिले  में  कार्याग्थयन  के  लिए  संबंध्ति  जिले  की
 अधवश्यकता  पर  निर्भर  करते  भवन  एवं  नागरिक  जिला

 आमीण  अनुसूचित  जाति/मतु०  जनजात्ति  समाज  कलेक्टर
 के  लिए  एम  ०  आई०एस०  आदि

 ज॑ंसे विभिन्‍न क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामान्य साफ्टवेयर पैकेजों का विकास किप्रा है ।
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 उपन्नह  सूजना  नेटवर्क

 7551.  श्री  जाजं  फर्नास्डोज  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भारत  को  तीसरी  दुनिया  के  देशों  में  स्वास्थ्य  संबंधी  सूचना  तथा  संचार  संबंधी

 शोध  के  लिए  एक  निम्न  कक्षीय  उपग्रह  सूचना  नेटवर्क  का  एक  महत्वपूर्ण  घटक  बनाने  के  लिए
 प्रयट्नशील

 €  यदि  तो  क्या  यह  उपग्रह  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  और  अधिक  जानकारी  तथा  सचना

 शील  देशों  को  उपलब्ध  करवा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्त  नहीं  होता  ।

 अस्तरिक्ष  प्रौधीगिकी

 7552.  भौसतो  दीपिका  एच०  टोपीवाला  :

 शमीमतो  महेत्त  कुमारो  :  वेया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  जो  अन्तरिक्ष  प्रौद्योपिकी  विकसित  की  जा  रही  है  उससे  भूमि  के  खारेपन  की

 समस्या  का  फ्ता  लमकर  खाख़मनों  का  उत्पदन  बढ़ाने  और  विद्वीन  बन  क्षेत्र  में  वृक्षारोपण  करने

 सहायता  मिली

 (ax)  यदि  तो  तत्सम्क्म्धी  ब्ययेस  कमा  और

 उक्त  प्रयोजनाथथ  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रायल  में  राज्य  मंत्री  मलो  मार्गरेट  :  और

 हां  ।  राष्ट्रव्यापी  मृदा  लवभला  मश्नचित्रण  परिधीजना
 के

 जभ्तकत  भारतीय  सद्र  संवेदन  उपग्रह

 आर७  .एस:०-!  ए०  और  |  से  प्राप्त  अन्तरिक्ष  आधारित  सुदूर  संवेदन  आंकड़ों  के  प्रयोग

 से  पन्द्रह  प्रमख्र  राज्यों  मे ंलवणीय  भूमि  के  मानचित्रण  का  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  अन्य  राज्यों  में

 यह  कार  प्रगति  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  146  जिलों  में  वृक्ष  विंहीने  वन  क्षेत्रों  कें  मानचित्रण

 काये  प्रा  किया  जा  चुका  है  तथा  ग्रामीण  स्तर  पर  परती  भ्मि  की  विश्वमारनता  का  पता  लगाया

 भारतीय  वन  सर्वेकेंश  विभाग  द्वारा  निबरमित  आधार  पर  द्विकथिक  रूप  में  वन  मानौटरन  किया  जा  रहा

 है  ।

 सम्बन्धित  शाज्यों  के  कृषि  विजञागों  .  .  भूमि-को  कृषि  योग्य  बनाने  तथा  विशेष  रूप  में

 कृषि  क ेलिशह  लवशक्त  प्रभाणित  भूमि  को  अध्विक  उत्पादक  उपयोग  में  लाने  से  सम्बद्ध  अपनी  वार्षिक

 योजनाओं  में  1:250,00  पैमाने  के  मृदा  लवणता  मानचिन्नों  का  प्रयोग  किया  जा  रह  है  ।

 146  जिंलों  के  लिए  बनाये  गये  परती  भूमि  के  मानचित्रों  को
 सभी  सम्बन्धित  राज्य  के  मुक्य

 मुझुय  वन  संरक्षक  सहित  जिला  स्तर  के  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकष्स  बोर्ड  और  गे

 267.
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 सरकारी  संगठनों  को  भेजा  गया  ताकि  इन  मामचित्रों  को  बनारोपण  कार्यत्रमों  में  प्रभावी  रूप  में
 योग  में  लाया  जा  सके

 यमनापार  क्षेत्र  में  सीवर

 7553.  श्रो  राम  बदन  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  यमुनापार  की  कालोनियों  में  डी०  डी०  ए०  द्वारा  बिछायी  गई
 गत  सीवर  लाइनों  में  पायी  गई  कमियों  की  ओर  दियाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कायेंबाही  की  गई  है  ?

 शहरो  विकास  संज्ञालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  हां  ।

 कुछ  कमियां  इस  प्रकार  हैं  :---

 (i)  ण्मुना  विहार  कालोनी  में  कतिपय  क्षंत्रों  में  रके  हुए  सीवर  ।

 (7)  पुरानी  सीमा  पुरी  एवं  नई  सीमा  पुरी  और  नन्‍्द  नगरी  क्षेत्र  न मलजल-निर्यास  पद्धति
 में  अप्राप्त  कड़ी  ।

 दिल्ली  जल  आपूर्ति  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  यमुना  विहार  कालोनी  में  सीवर  लाइनों  कौ

 गाद  मेनहोल  कवर  लगाने  तथा  अन्य  विविध  कार्यों  पर  |  2.92  लाख  रुपये  की  धनराशि  पहले
 ही  खर्च  कर  चुका  है  |  यमुना  विहार  में  ड्रेन  रुके  हुए  1  200  कि०मी०  व्यास  सीवर  तथा

 करण  जलाशय  की  मरम्मत  14.60  लाख  रुपये  की  लागत  पर  पहले  ही  जा  चुकी  हैं  ।

 सीमा  पुरी  पुरानी  तथा  नई  सीमा  पुरी  क्षत्र  में  गलजल-निर्यास  पद्धति  को  कार्यात्मक  बनाने  के

 लिए  100  लाख  रुपये  का  अनुमान  तैयार  किया  गया  है  ।  इन  कार्यों  के लिए  निविदाएਂ  आमंत्रित  की  जा

 रहीँ  हैं  तथा  कार्य  आबंटन  की  तारौख  से  12  महीनों  की  अवधि  के  भीतर  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 औद्योगिक  इकाइयों  को  तकनीकी  जानकारी

 7554.  श्री  बो०  एस०  विजयराधबन  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  लघु  व  मध्यम  क्षेत्र  की  औद्योगिक  इकाइयों  की  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध
 कराने  हेत  वहां  पर  कछ  प्रौद्योगिकी  मिशन  कार्यरत  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  द्वारा  इन  इकाइयों  को  किस  प्रकार  की

 सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेड
 और  केरल  में  छोटे  और  मझोले  स्तर  के  उद्योगों  की  तकनीकी  सुजिज्ञता  को  तैतार  करने  और  उसे
 उपलब्ध  कराने  के  उह्द  श्य  से  कोई  विशिष्ट  प्रौद्योगिकी  मिशन  कार्यान्वित  नहीं  किए  जा  रहे
 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  मिशनों  के लिए  विकसित  की  गयी  तथा  उपयोग  की  गयी  क॒छ  प्रौद्योगिकियां  केरल  में
 छोटे  और  मज्नोले  स्तर  के  उद्योगों  क ेलिए  हिंतकर  हो  सकती  हैं  ।
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 डिलिकिंग  प्लांट  सिस्टम  सुविधा

 1555.  भी  सी०  शीतिधासन  :

 डा०  जो०  राजेश्वरन  :  क्‍या  प्रधानमस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रही  कागज  से  कागज  व  अश्ववबारी  कागज  बनाने  के  लिए  डिलिकिंग  प्लांट

 सिस्टम  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  डिलिकिग  प्लांट  प्रणाली  सुविधा  उपलब्ध

 कराने  का  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  सरकार  को  यह  बताया

 गया  है  कि  मैसस  लारसन  एन्ड  टुब्रो  मेसर्स  जे०  एम०  वायथ  जी०  एम०  बी०  जमंनी के  तकनीकी

 सहयोग  से  25  टी०  पी०  डी०  से  350  टी०पी०डी०  रेन्‍्ज  क्ष  मताग्रों  के  डिलिकिंग  सिस्टम  का  डिजाइन

 तैयार  उत्पादन  करने  और  इसकी  आपूर्ति  करने  की  स्थिति  में  यह  भी  समझा  जाता  है  कि

 मैससे  लारसन  एण्ड  टुब्रो  ने  इस  सम्बन्ध  में  महा  राष्ट्र
 में  मैसस  औरंगाबाद  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  को  कुछ

 उपकरणों  की  आपूर्ति  की  है  ।

 कोयले  को  बोरो

 7556.  श्री  उपनद्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  से  1992  के  दोरान  बिहार  के  धनबाद  जिले  में  कोयले  की  चोरी  में

 आरोप  में  कितने  लोगों  पर  मकदमा  चलाया  गया  और  कितने  मूल्य  का  कोयला  प्राप्त  किया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  गए  हैं/करने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मन्‍्त्रालय  में  उपमम्त्रो  एस०  बी०  1992  से

 1992  के  दौरान  कोयले  की  चोरी  के  अपराध  में  46  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  तथा  उन्हें  पुलिस  को  सौंप

 इस  अवधि  के  दौरान  4,97,367  रु०  की  राशि  का  कोयला  बरामद  किया  गया  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा

 छापे  मारे  जा  रहे  इसके  अलावा  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कार्भिकों  द्वारा  निरन्तर  सतकंता

 बरती  जा  रही  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  रग्ल  उपक्रम

 7357.  भी  चाइल  जान  अ  जलोज  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 के  रल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कौन-कौन  से  उपक्रम  रुग्ण  पड़
 2  *

 क्या  सरकार  का  इन  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
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 इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितना  निवेश  किया  गया

 ये  उपक्रम  कब  से  घाटे  में  चल  रहे  और

 इन  एककों  को  अर्थं-क्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  थ्‌  :  केरल  में  कोचीन  शिपयार्ड  लि०  हो
 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  एकमात्र  ऐसा  उद्यम  है  जो  रुग्ण  पड़ा

 ओर  वतंमानतः  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उद्यम  की  बन्दी  का  प्रस्ताब  नहीं  है  ।

 31-3-1991  तक  कोचीन  शिपयाड्ड  लि०  में  कुल  पू  जीनिवेश  171.17  करोड़  रुपये  था  ।

 (३)  कोचीन  शिपयाड्ड  लि०  वर्ष  1982-83  से  घाटा  उठाता  आ  रहा

 रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  नयम के  प्रावधानों  के  तहत  आने  ठाले  उश्मों  को  औद्योगिक

 एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  मंडल  को  सौंपा  जाना  अपेक्षित  होता  है  ताकि  इन  उद्यमों  के  पुननंवीकरण/पुनर्स्थापन
 की  योजनाएं  बनाई  जा  सके  ।

 विज्ञान  ओर  प्लोखोगिको  के  क्षेत्र  मे ंभारत  इजराइल  श्हयोग

 7558.  क्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  इजराइल  के  साथ  सहयोग  करने  सम्बन्धी  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मागरेट

 ऐसा  कोई  ठोस  प्रस्ताव  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विकिरण  से  कंसर

 1559.  झी  भाग्य  गोबर्धन  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ईधन  प्रसंस्करण  संयंत्रों  में
 काम  करने  वाले  श्रमिकों  पर  विकिरण  का  सामान्यतः

 कितना  खतरा  रहता

 कया  इन  श्रमिकों  के  बच्चों  में  कैंसर  और  होंने  की  अधिक  संभावना  रहती  और

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  विकिरण  से  प्रभावित  श्रमिकों
 के  बच्चों  के  स्वास्थ्य  पर  विकिरण  का  निश्चय  ही  असर  पड़ता  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गेरेट  :
 नाभिकीय  ईधन  संसाधन  संयंत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  कर्मचारियों  पर  अलग-अलम  रूप  से  पड़ने  कली
 विकिरण के  प्रभाव  की  मात्राएं  अन्तर्राष्ट्रीय  वैक्रिणरी  वचाव  आयोग  तथा  परमाणु  ऊर्जा  नियामंक
 बोर्ड  द्वारा  संस्तुत  अनुमेय  सीमाओं  के  भीतर  ही

 |

 wy
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 1987  से  1991  तक  की  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  भारतीय  ईधन  संसाधन  संयंत्रों  में  काम

 करने  वाले  कर्मचारियों  द्वारा  ग्रहण  की  गई  ओसतन  वाधिक  मात्राए  निम्नानुसार  हैं  :--

 नाभिकीय  ईधन  हैदराबाद  --  1.86  मिलीसिबर्ट

 ईघन  पुन  :  संसाधन  ट्राम्त्  --  2.04  मिलीसिवर्ट

 विद्युत  रिएक्टर  ईधन  पुनः  संसाधन  तारापुर  -  5.74  मिलीसिबर्ट

 नहीं

 *
 ट्राम्ब्रे  और  तारापुर  स्थित  संसाधन  संयंत्रों  के  कर्मचारी  और  उन  पर  आश्रित  व्यक्ति

 अ  णदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  आते  कमंचारियों  ओर  उनके  अश्रितों  के  स्वास्थ्य  से

 सम्बन्धित  पूरे  रिकार्ड  रखे  जाते  इन  रिकार्डो  से  ऐसे  किसी  असर  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 एच०  एम०  टी०  बंगलोर  और  अल्वाय  में  अनूसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  संख्या

 7560.  श्री  कोडोकन्नोल  सुरेश  :  कया  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  तथा  अल्वाय  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  ट्ल्स  लिमिटेड  की  इकाइयों  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  इकाई  में  ग्रेडवार  कुल  कितने  खाली  पदों  को  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  से  भरा

 क्‍या  सरकार  को  आवश्यक  आरक्षित  कोटा  नहीं  भरे  जाने  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों

 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  से  (4)  एच०  एम०  टी०  द्वारा
 1991-92  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  की  भरी  गई  रिक्तियों  का  एककवार  विवरण
 निम्न  प्रकार  है  :--

 --  -  न  — OR  अमन  जाएआखद/,णथखथपथिमचििच्--+....0ह.ह
 एकक  समूह  ग्रेड  अनु  ०  जा०  अनु०  ज०  जा०

 एम०  एम०  पी०  एस०उ  2:  --

 पिजौर  पी०

 एच०  एम०  टी  6  |
 कार्पों०  मुख्यालय

 एच०  एम०  टी०  घड़ी  कारखाना

 ---5  रानीबाग  ध्खा  2  _
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 ee  अत  ननण  जे  अजभना।नीनीनऊंऊंदघीत  नी  छण  दि  तखथिथत  3  तन  ५  eee  a

 2  3  4  5

 एच०  एम०  टी०  ध्द्वा  1  _

 मशीन  ट्रल्स  विपणन  प्रभाग

 एच०  एम०  ध्गा  पी०  एस  ]  से  32  न

 पिंजौर  ज  डब्ल्यू०
 एच०  एम०  टी०  डेयरी  डब्ल्यू  ०  2

 मशीनरी  अहमदाबाद  और  आई०  ए०

 एच०  एम०  टी०  कार्पो०  डब्ल्यू०  ओर  1  ---

 मुख्यालय  आई०  ए०
 ..._

 योग  46  1
 +  -  ee  जनभपैपयाजण-ैपैप:+  फ--+-+++  ——

 कम्पनी  को  अपने  श्रीनगर  स्थित  घड़ी  कारखाने  की  इकाई  के  लगभग  500  प्रवासी  कर्मचारियों

 के  पुनर्वास  की  गम्भीर  समस्या  का  स,मना  करना  इसके  नियुक्ति  योजनाओं  में

 कटौती  करके  बिल्कुल  आवश्यक  होने  पर  ही  भर्ती  की  हालांकि  अ०  जा०/अनु०  ज०  जा०  कमंचारियों

 के  संघ  से  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतें  भी  प्राप्त  हुई  एच०  एम०  कलमस्सेरी  एकक  सहित  कंपनी
 में  मनु०  जा०/अनु  ०  ज०  जा०  के  कर्मचारियों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या  दिनांक  31-3-1992  को  क्रमशः

 71  तथा  9  थी  ।

 म॒स्थई  परियोजना

 7561.  .  श्रो  राम  नाईक  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1  1992  को  आफ  इह  डियाਂ  मुम्बई  अ  में
 प्रकाशित  मम्बई  परियोजना  के  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  इस  परियोजना  के  माध्यम  से
 किन-किन  कार्यों  को  किया  और

 (11)  इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  किस  ऐजेंसी  के  द्वारा  किया  जायेगा  तथा  इसके  लिए  क्या
 सहायता  उपलब्ध  करवाई  जायेगी  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पेटेंट  कामूनों  का  संशोधन

 7562.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  पेटेंट  कानूनों  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  और  इसके  कया  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रामोण  युवकों  के  लिए  रोजगारोस्मुख  प्रशिक्षण  योजना

 7563.  कमारी  उसा  भारती  :  क्या  प्रधानसस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  किसी  रोजगारोस्मुख  प्रशिक्षण  योजना  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  उत्तममाई  एच०  :  भारत  सरकार  द्वारा
 ग्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  योजना  15  1979  से  शुरू  की  गयी

 है  ।

 योजना  का  उद्देश्य  गरीवी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  परिवारों  के  ग्रामीण  युवाओं को
 तकनीकी  और  उद्यमणील  हुनर  प्रदान  करना  है  ताकि  वे  स्वरोजगार  शुरू  कर  सकें  ।  चयन  किए  गए

 युवाओं  को  या  तो  प्रशिक्षण  संस्था  अथवा  एक  मास्टर  कारीगर  की  माफपंत  एक  अवधि  के  लिए  प्रशिक्षण
 दिलाया  जाता  प्रशिक्षण  को  सफलतापूर्वक  पूरा  करने  पर  यदि  वे  अपना  रोजगार  शुरू  करना  चाहें  तो

 उन्हें  आप  स॒जित  करने  वाली  परिसम्पत्तियों  की  खरीद  के  लिए  समन्दित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  सहायता  दी  जाती  है  अथवा  वे  मजदूरी  रोजगार  भी  कर  सकते  प्रशिक्षण  के  दोरान

 प्रशिक्षाथियों  को  निःशुष्क  औजार  किट  और  कच्चा  माल  भादि  दिया  जाता  1990-91  के

 दौरान  इस  योजना  के  अन्तगगंत  2.36  लाख  प्रशिक्षार्थियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।

 अवध  भिर्माणों  को  गिराया  जाना

 7564.  श्री  राजेसा  कुमार  शर्मा  :  क्या  शहरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  6  महीने  के  दो  रान  दिल्ली  में  कितने  अवध  निर्माणों  को  गिराने  का  कार्य  पूरा  किया

 क्‍या  अवैध  रूप  से  निर्मित  आवासों  को  गिराने  से  रोकने  हेतु  कई  लोगों  ने  न्यायालयों  से

 स्थगन  आदेश  ले  लिये  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  और  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 वाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ओर  दिल्ली  नगर  निगम  की  सूचना  के  अनुसार  गत  महीनों  के  दोरान  उनके  अधिकार  क्षेत्र  में  300

 अनधिकृत  निर्माणों  को  गिराने  का  काय॑  किया  गया  है  ।

 हां  ।

 रु  दिल्ली  नगर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 को  अन्तर्वेलित  करते  हुए  108  मामलों  में  न्यायालयों  से  स्थग्नादेश  ले  लेने  की  सूचना  है  ।

 विभिन्न  न्यायालयों  से  स्थग्तादेश  रह  करवाने  के  लिए  इन  संगठनों  द्वारा  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।
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 आठवों  योजना  के  लिए  वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अगसंधान  परिथद

 को  परियोजनाएं

 7565.  श्री  महेश  कनोडिया  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वैज्ञानिक  ओर  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  की
 प्रयोगशालाओं  द्वारा  कौन-कौन  सी  परियोजनाए  हाथ  में  लिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  घनराणि  का  नियतन  किया
 गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सार्गरेट  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  दौरान  शुरू  किए  जाने  वाले  कायंक्रमों  कौ  निम्तांकित  चार

 प्रमुख  श्रेणियां  प्रस्तावित

 1.  उद्योग  तथा  अर्थंव्यवस्था-उन्मुखी  कार्यक्रम

 2.  सामाजिक  कार्यक्रम

 3  मूल  अनुसंधान  कायेंक्रम

 4.  अनुसंधान  समर्थन  क्रिपाकलाप  तथा  तकनीकी  सेवाएं  ।

 रुपये  193.58  करोड़  ।

 नेशनल  टेनरोी  कम्पनी  पं०  बंगाल  का  अधिग्रहण

 7566.  श्री  बसवेव  आचार्य  :  क्‍या  प्रधानसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  टैनरी  पश्चिम  बंगपलਂ  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  तथा  अनेक  वर्षों

 तक  भारतीय  ओऔद्योगिक  पुन्निर्माण  बैंक  द्वारा  इसका  प्रबन्धन  किया

 क्‍या  बाद  में  इसकी  अधिसूचना  रह  कर  दी  गई

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  लम्बे  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  से  इसका  राष्ट्रीयररण  करने

 तथा  इसमें  निर्यात  की  प्रचुर  संभावना  को  देखते  हुए  राज्य  व्यापार  को  निगम  की  सहायता  से  इस

 ओऔद्योगिक  को  अभथक्षम  बनाने  का  अनुरोध  करती  रही  और

 इस  कम्पनी  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  जें०  :  नेशनल  टंनरी  कं०  लि०  पश्चिम

 बंगाल  का  प्रबन्ध  उद्योग  और  अधिनियम  की  शर्तों  के  अनुसार  भारतीय  औद्योगिक

 पुननिर्माण  बैंक  द्वारा  अपने  हाथ  में  तहीं  लिया  गया  था  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 ओर  कुछ  माननीय  संसद  सदस्यों  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार से  प्राप्त  के

 फलस्वरूप  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नेशनल  टेनरी  कं०  लि०  के
 राष्ट्रीयकरण  के  मामले  पर  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  गम्भीरता  से  विचार  किया  गया  था  और  किये  गये  विभिन्‍न  अध्ययनों  तथा  एस०  टी०  आई०

 214



 2  14  लिखित  उत्तर

 आर०  बी०  आई०  इत्यादि  द्वारा  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टो  की  जांच  से  यह  पता  लगा  कि  इस

 कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  |  नेशनल  टेनरी  कं०  लि०  के  पुनःजीवन  की

 ताओं  का  पता  लगाने  के  लिए  इस  मामले  को  2/-10-87  को  ओद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड

 को  भेजा  गया  था  ।  बी०आई०एफ०आर०  ने  अपने  18-1  0-89  को  लिये  गये  अंतिम  निर्णय  में  यह  निष्कर्ष

 निकाला  था  कि  नेशनल  टैनरी  कं०  लि०  के  पुनःज  वन  के  लिए  कोई  स्थीकायं'पुनःस्थापना  योजना  तैयार

 नहीं  की  जा  सकती  क्‍योंकि  यह  एकक  आर्थिक  और  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  अजीब्य  हो  गया  है
 और  यह  न्यायोचित  जनहित  में  होगा  कि  रुग्ण  औद्योगिक  क०  नेशनल  टेनरी  कं०  लि०  को  बन्द  कर

 दिया  बी०आई००एफ०आर०  ने  यह  भी  निदेश  दिया  गया  था  कि  इस  संदर्भ  में  लिए  गए  निर्णय  को

 कानून  के  अनुसार  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  कलकत्ता  उच्च  न्याणलय  को  भेज  दिया  जाना  चाहिए  ।

 गोवा  में  खादी  और  प्रामोद्योगों  के लिए  योजनाएं

 7567.  भरी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांद्ये  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 के लिए  खादी  और  ग्रामोद्योगों

 के  विकास  हेतु  मौजूदा
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  मोवा  में  इत़्  योजनाओं  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  है  और
 इन  योजनाओं  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  की  तुलना  में  इनसे  कितना  लाभ  प्राप्त  हुआ

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  अब्रधि  के  दोरान  ऋण  ओर  राजसहायता  के  माध्यम  से  इन
 योजनाओं  के  लिए  गोवा  को  कितनी  सहायता  प्रदान  की  और

 क्‍या  वर्ष  1992-93  के  लिए  गोवा  में  कोई  नई  योजनाएਂ  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  से  खादी  तथा  ब्रामोद्योग
 आयोग  के  कार्यक्षेत्र  क ेअधीन  ०6  ग्रामीण  उद्योग/योजताए  हैं  और  इन्हें  सात  प्रमुख  वर्गों  में  वर्गीकृत
 किया  गया  है  ।  पिछले  तीन  वर्षो  के  के०बी०आई०सी०  के  कार्यक्षेत्र  के  अधीन  ग्रामोच्चोथ
 क्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  निधियों  का  वितरण  किया  गया  फिनहाल  गोवा  में  कोई  खादी  कायेक्रम
 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  पिछले  तीन  वर्षों  के  ऋण  ओर  अनुदान  के  रूप  में  इन
 क्रमों  हेतु  क्किश्लि  राशि  इस  श्रकार  हैं  :

 रु०

 1988-89  87.56  3.72

 1989-90  85.20  3.99

 1990-91  30.25  0.24

 के०  बी०  आई०  सी०  ने  अभी  तक  गोवा  राज्य  के०  बी०  आई०  बोर्ड  सहित  राज्य  क े०
 बी०  आई०  बोर्डों  के  सम्बन्ध  में  99  2-93  हेतु  का्यंक्रम  तथा  वित्तीय  आवंटनों  को  अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया
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 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को लाभकारिता  में  कमो

 7568.  श्री  आनम्य  रत्न  सौय  :

 कमारो  पृष्पा  देबो  सिह  :

 श्री  प्रतापराव  थो  ०  भोंसले  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  200  से  भी  अधिक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  कुल
 लाभकारिता  में  कमी  आई

 यदि  तो  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  ओोर  उक्त  अवधि  के

 दौरान  उनके  कार्यनिष्पादन  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  उपक्रमों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उच्चोग  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  :  केन्द्रीय  सरकारी  क्षंत्र  के  उद्यमों

 के  समग्र  निवल  लाभ  के  सम्बन्ध  में  केवल  वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  तक  की  ही
 जानकारी  उपलब्ध  है  ओर  इसके  अनुसार  उक्त  राशि  क्रमशः  2993.53  3788.87  करोड़  एवं
 2367.74  करोड़  रुपए  थी  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  लाभ  कमाने  वाले  तथा  घाटा  उठाने  वाले  उद्यमों  के  नाम  के

 साथ  विगत  पांच  वर्ष  के  दोरान  उनके  निवल  लाभ/बाटे  से  सम्बन्धित  ब्योरा  5-3-1992  को  संसद  के

 दोनों  सदनों  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  गए  लोक  उच्चम  1990-91  के  के  विवरण  सं०  7

 तथा  7  पृष्ठ  सं०  43  से  50)  में  उपलब्ध  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उद्यम  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  सम्बन्धित  सरकारी
 प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग  उद्यम-विशेष  की  अपेक्षा  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 निदेशों  के  अनुसार  आयोजना

 1569.  श्री  आर०  धनुथकोडो  आदित्यन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्थान्थयन  मंत्री  यह
 बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीयकृत  आयोजना  के  बजाए  निदेशों  के  अनुसार  आयोजना  को  अपनाने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ध्यौरा  क्या  है और  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संज्ञालय  के  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :

 और  जैप्ता  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  7)  के  दिशानिर्देश  पत्र  में  परिकल्पित  विकास
 के  प्रति  अभिनव  दृष्टिकोण  में  योजना  की  भूमिका  उहूं  एयपरक  होगी  ।  यह  प्रयास  किए
 जाएंगे  कि  निधियों  के  अनुकूल  उपयोग  तथा  आवंटन  के  माध्यम  से  कोर  सेक्टर  विकसित  किया

 समुचित  नीति  पैकेजों  के  जरिए  अर्थव्यवस्था  के  विकास  को  सुनिश्चित  किया  जाए  तथा  सामाजिक  सैक्टर
 के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  अधिक  दायित्व  सौंपे  जाएं  ।
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 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  अधिकारियों  को
 पद्ावनत  करना

 7570.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आरक्षित  कोटा  को  भरने  के  लिए  6-12-91  और  18-12-91  के
 आदेशों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  बहुत  से  अधिकारियों  को  अवर  सचिव  के
 रूप  में  प्रोन्‍्तत  किया  गया  था  परन्तु  बाद  में  उन्हें  पदावनत  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सार्गरेह  :  और
 दिनांक  4-1  2-91  को  जारी  आदेश  के  विरुद्ध  अवमाननां  याचिका  की  सुनवाई  के  दौरान  उच्चतम

 न्यायालय  ने  निर्देश  दिया  कि  पदोन्नति  के  लिए  1987  की  बल्कि  नवम्बर  1987  की
 की  पात्रता  सूची  को  आधार  माना  सरकार  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  अवमानना  से  अपने  आप

 को  बचाने  के  लिए  1987  की  पात्रता  सूची  में  से  रैंकों  के  अनुसार  ही  की  जाए  ।

 30-1-92  को  संशोधित  आदेश  जारी  किए  गए  जिसमें  पदोन्‍नतियां  1987  की

 पात्रता  सूची  में  से  पूर्णतः  रैंक  के  अनुसार  ही  की  इस  प्रक्रिया  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  कुछ  उम्मीदवारों  को  जो  कनिष्ठ  थे  और  1987  की  पात्रता  सूची  में  नहीं

 6-12-91  और  18-1  2-91  के  आदेशों  के  अनुसार  उन्हें  दिनांक  4-12-91  से  पदोन्‍नत  कर

 दिया  गया  छोड़  दिया  गया  और  इस  प्रकार  पदावनत  कर  दिया  गया  ।

 मध्म  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 7१571.  भरी  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्योरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  को  हुए  लाभ-हानि  का  ब्योरा  क्या

 हानि  के  कारण  बन्द  किए  गए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  कया

 इन  उपक्रमों  की  रूग्णता  के  क्या  कारण  हैं  और  उनके  पुनरुजीवन  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए

 गए  हैं  तथा  क्‍या  कामगारों/कर्मचारियों  के  हितों  का  संरक्षण  किया  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य
 प्रदेश

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  स्थापित  करने  के  संबंध

 में  दिए  गए  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रात्तय में  राज्य  मंत्रो  पो०  के  यू  :  ओर  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के
 उद्यमों  तथा  उनके  निवल  लाभ/हानि  का  ब्योगा  इस  प्रकार

 ना  नस  ++  ७०  आदत  आलन  आवन  आभ०णा  आओ  5  ऑन तन  तन  जा
 निवल  लाभ/ह्ानि

 रुपयों

 1990-91  1989-90  1988-89
 का

 मध्य  प्रदेश  अशोक  होटल  निगम  “70.33
 अनुपलब्ध

 पर्यटन  विकास  निगम
 की  सहायक

 2.  नेपा  लि०  6.20  --3.88
 3.  नादेने  कोलफील्डस  लि०  22.58  3.57

 इ  डिया  लि०  की  सहायक

 कम्पनी  )

 4.  एन०  टी०  सी०  लि०  --44.66
 कम्पनी  एन०टी०सी  ०

 की  सहायक  कम्पनी )

 5.  साउथ  इस्टन  कोलफील्डस  लि०  20.79  >“-32.32

 हद  डिया  लि०  की  सहायक

 ः
 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  क ेकिसी  उद्यम  को  बन्द  नहीं  कि  या  गया  एफ

 वर्ष  1990-91  के  का्येत्रिष्पादन  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  में  केवल  एन  ०  टीग्सी०
 लि०  हो  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  ऐसा  उद्यम  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 रूप  में  मिर्घारित  किया  गया  है  ।  अतिरिक्त  अप्रचलित  फ्रौद्योगिकी
 कारण  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  मण्डल  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  इस  उद्चम  के
 पुनर्नेवी  करण  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  योजना  बनाने  हेतु  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इसके  अतिरिक्त
 एक  विशिष्ट  जिपक्षीय  सभिति  भी  इग  मामले  पर  विचार  कर  रही  सरकारी  क्षेत्र  के  रूग्ण  उद्यमों  के
 कामगारों/कमंचारियों  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  एक  राष्ट्रीय  तवीकरण  कोष  भी

 के  रूगण  उद्यम  के
 ,  आदि  रूणणता  के  प्रमुख

 गठित  किया  गया
 सरकारी  क्षेत्र  में  नए  उपक्रमों  की  रथापना  का  परियोजना  की  तकनीकी  आर्थिक

 ब्यवहायेता  तथा  राष्ट्र  के  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता

 लघ  उद्योगी  को  कोयले  को  सप्लाई

 7572.  थी  लाल  बाब्‌  राय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  देश  में  लघु  उद्योगों
 को

 कोयले  की  सप्लाई  नहीं  की  जा  रही
 ४.

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लघ्‌  और  मंझले  उद्योगों  द्वारा  राज्य-वार  कोयले  की
 कितनी  मांग  की  गई  और  इसकी  कितनी  खपत  और
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 कोयले  की  कुल  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  बी०  नहीं  ।  लघु  उद्योगों  को

 कोयले  की  नियमित  रूप  थे  आपूर्ति  की  जा  रही  सरकार  ने  गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  सड़क

 द्वारा  अथवा रेल  द्वारा  कोयले  की  न्यूनतम  50%  संयोजिंत  मात्रा  की  आपूर्ति  किए  जाने  संबंधी  निर्देश

 सभी  कोयला  कम्पनियों  को  जारी  कर  दिए

 और  कोयले  की  मांग  का  मूल्यांकन  क्षेत्रवार  जैसे  विंश  सीमेंट  इस्पात  भादि  के

 आधार  पर  किया  जाता  है  ओर  न  कि  यह  राज्य-वार  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  के  ल  बु  तथा  मध्यम  दज  के  उद्योगों  को  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  नीचे

 दर्शाई  गई  है  :--

 राज्य  1989-90  1990-91  0-9  1991-92
 91

 क्हिर  4162  4891  3846

 प०  बंगाल  1934  2471  1512

 प्र०  5930  5268  4064

 उड़ीसा  386:  3851  3३597

 म०  प्र०  1621  2195  1928

 महाराष्ट्र  1982  2180  1674

 गुजरात  1429  2279  1623

 राजस्थान  720  833  331

 दिल्ली  388  402  370

 पंजाब  870  775  415

 हरियाणा  325  307  229

 तमिलनाडु
 90  145  95

 आंध्र  प्रदेश  158  288  153

 कर्नाटक  18  95  33

 केरल  जा  4

 जम्मू  व  काश्मीर  247  263  135

 हिमांचेल  प्रदेश  84  96  104

 हर
 आसाम  246  346  341

 हि  अन्य  82  95  73

 24208  26782  20323
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 ]

 कोल  ह  डिया  लि०  को  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण

 7573.  भो  पीयूष  तोरको  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्‍या  कोल  इ  डिया  लि०  की  कुछ  नई  परियोजनाओं  के  लिए  100  करोड़  अमरीकी  डासर

 ऋण  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  उपमंत्रो  एस०  बी०  :  और  इस  सम्बन्ध  में  कोल
 इ  डिया  लि०  की  कुछ  नई  परियोजनाओों  के  लिए  200  करोड  अमरीकी  डालर  का  ऋण  प्राप्त  किए  जाने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  किन्तु  कोल  इ  डिया  लि०  की  34  भूमिगत  खानों  के  उत्पादकता  तथा

 वित्तीय  लाभकारिता  में  सुधार  जाने  का  एक  संयुक्त  परियोजना  प्रस्ताव  को  सम्भावित  वित्त  पोषण

 के  लिए  विश्व  बैंक  को  संदर्भगत  किया  गया  है  ।  कोल  इ  डिया  लि०  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  पश्योजना

 परिदृश्य  में  इगित  प्रारम्भिक  अनुमानों  के  अनुसार  इस  संयुक्त  परियोजना  पर  अस्थाई  रूप  में  कुल
 425.21  करोड़  रुपये  की  राशि  का  अतिरिक्त  निवेश  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जिसमें  से  15.10
 करोड़  रुपए  की  राशि  को  बिश्व  वैंक  की  सहायता  के  लिए  बिनिदिष्ट  किया  गया  विश्व  बेंक  से  अभी

 एक  विस्तृत  मूल्यांकन  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 पग्रासीण  प्रोशोगिको  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केना

 7574.  ओऔलसती  सहेला  कुसारी  :

 झरोमती  रीता  वर्मा  :  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  ग्र  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र

 ये  कहां-कहां  स्थित  हैं  ओर  प्रत्येक  केन्द्र  के  अन्तगंत  शामिल  किये  गये  क्षंत्रों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ऐसे  कुछ  और  केन्द्र  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 प्रामोण  थिकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  उत्तममाई  एच०  :  लोक  कायंक्रम  तथा
 ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  जोकि  इस  मन्त्रालय  के  तत्वावधान  में  एक  स्वायत्तशासी
 निकाय  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अभिनव  ग्र।ीण  प्रौद्योगिकियों  के  प्रदर्शन  और  प्रचार-प्रसार  में  मदद
 करता  है  ।  परिषद  द्वारा  किम्हीं  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  नहीं  की  गई

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  अधीन  कार्यरत  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  ने
 सेवी  और  सरकारी  संगठनों  के  सहयोग  से  4  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  सह-प्रांशक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना
 की

 ग्रामीण  प्रोद्योगिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  करी  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दो
 गयी  है  ।  किसी  भी  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  का  कोई  विशेष  अधिकार-क्षत्र  नहीं
 है  ।
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 और  1992-93  के  दौरान  स्वयंसेवी  एजेंसियों  और  सरकारी  इंबटमणों  के  सहयोव  से
 5  नए  ग्रामीण  प्रोद्योगिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षंत्र  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी

 प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  की  संख्या

 ॥|  आन्ध्र  प्रदेश  3

 2  असम  2

 3  बिहार

 4  हरियाणा  2

 5  हिमाचल  प्रदेश  I

 6  जम्मू  और  कश्मीर  2

 7  कर्नाटक  1

 है  केरल  न

 9  मध्य  प्रदेश  2

 10  महाराष्ट्र  4

 11  मणिपुर  1

 12  नागालैंड  |

 13  उड़ीसा  1

 14  राजस्थान  2

 15  सिक्किम  1

 16  तमिलनाडु  2

 17  त्रिपुरा  ।

 18  उत्तर  प्रदेश  7

 19  परिश्चम  बंगाल  4

 20  दिल्ली  2

 योग  41
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 उत्पादों  के  विज्ञापन  पर  खर्च
 ह

 7575.  श्री  वसातञ्न  य  बंडारू  :  क्या  प्रधानभन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्पादों  के  बिक्री  मूल्य  में  इनका  विज्ञापन  खर्च  भी  जोड़  दिया  जाता  है  जिसका
 भोक्‍ताओं  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता

 क्‍या  सरंकार  ने  उत्पादों  और  वस्तुओं  के  विज्ञापन  पर  खर्च  की  कोई  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर  *

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  कमालुदोत
 :  काट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 पैकेज  रूप  में  किसी  वस्तु  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  में  अन्य  खर्चों  के  साथ-साथ  विज्ञापन  पर  खत्रे  को

 शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 पैकेज  में  रखी  किसी  वस्तु  के  बिक्री  मूल्य  से  संबंधित  किसी  भी  घटक  के  सम्बन्ध  में

 तम  सीमा  का  निर्धारण  करना  बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  तथा  उस
 अधिनियम के  क्षेत्र  से  बाहर  जिसके  अन्तगंत  ये  नियम  बनाए  गए  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  में  आवास  परिणोजनाए

 7576.  ओर  भूपेना  सिह  हृडडा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 198५-90,  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  विभिन्‍न  आवास  परियोजनाओं  के

 लिए  हरियाणा  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  परियोजनाओं  को  सहायता  देने  के  लिए  कोई  नीति  बनायी  गयी

 यदि  तो  हरियाणा  सरकार  को  कितनी  सहायता  दी  और

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  राज्य  के  लिए  कितनी  सहायता  नियत  की  जाने

 वाली

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  एम०  :  विभिन्न  आवास सकी  मों

 हेतु  वर्ष  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  हरियाणा  सरकार  के  लिए  दी  गई  वित्तीय

 सहायता  इस  प्रकार  है  :--

 पये  लाखों
 जि

 1989-90  1990-91  1991-92

 राज्य  आयोजना  परिव्यय  772.00  875.00  915.00

 एल०आईण०सी०/जी  ०आई०सी  ०  1337.00  161०.00  1780.00
 ऋण

 हुडको  ऋण  870.00  1242.22  1119.00
 नव  -......  --->->>  5  ++-+त
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 और  सेम्ट्रल  सेक्टर  स्कीम  इंदिरा  आवास  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जाति  तथा  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  मुक्त  हुए  बन्धुआ  मजदूरों  वाले  लक्ष्य  समूह  के  लिए  पूर्णतया  आधिक

 सहायता  प्राप्त  मकानों  की  व्यवस्था  करने  हेतु  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  प्रचालन  में  है  ।  इस  स्कीम  के
 हरियाणा में  निम्नलिखित खर्चा  किया  गया  है

 :--
 हे  नजना  जे  +  >> अन«भ«-भ-भ«-ग«-मम  न्न  +  बज  ee  ee  जननी  ऑरनग2:गग

 वर्ष
 किया  गया  खर्चे

 1989-90  149.51

 1990-91  114.96

 1991-92  68.52

 आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दोरान  आवास
 के

 लिए  परिव्यय  को  अभो  तक  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  ु

 सुपर  बाजार  में  सेवा  निवति  के  पश्चात  सेथा  जारी  रखना

 4577.  भरी  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :

 श्री  नरेश  कमार  बालियान  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कितने  सेवा  निव॑त्त  अधिकांरी  है  जो  सूपर  याजार  के  कुछ  विभागों  में  अभी  भी  सेवारत

 खि  )  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ढ

 क्या  ग्रह  इस  संबंध  में  सरकार  क्रे  निदेश  के  अनुरूप  और

 यदि  त  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों  को  सुपर  बाजार  में  सेवा  में  रले  जान ेके  क्या  कारण

 लागरिक  उपभोकक्‍ता  सासमले  ओर  सावंजलिक  मंत्रालय  में  राज्य  मल्त्री  कसालटीन
 और  इस  समय  सपर  बाजार  में  विभिन्‍न  गरक  री  विभागों से  सेवानिवत्त  छः

 कारी  कार्ये  कर  रहे  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 के  >>»

 क्रम  ताम  पद

 सं०
 _

 ----

 3.  श्री  एस०  पी०  बंसल  सलाहका  र/परा  मशंदाता/जांच  अधिकारी

 2.  श्री  एस०  सी०  जैन  सतकंता  अधिकारी

 3.  श्री  आर०  के०  शर्मा  सह्प्रक  सतकंता  अधिकारी

 4.  श्री  ओ०  एन०  निगम  आंतरिक  लेखा  परीक्षा  यूनिट

 5.  श्री  ए०  वी०  एल०  नारायणन  वस्तु  सूची  नियन्त्रण

 6.  श्री  आर०  के०  मेहरा  लेखा एवं  वित्त  नियंत्रक
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 और  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  अपने  सेवा  व  आचरण  नियम  हैं  और

 तदनुसार  सुपर  बाजार  की  प्रबंध  समिति  के  अनुमोदन  से  व्यक्तियों  को  सेवानिवृत्ति  की  आयु  के  बाद  65
 वर्ष  की  आयु  तक  नियुक्त  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  सुपर  बाजार  के  मौजूदा  कर्म  चारियों  में  स ेजब
 किसी  काय॑ं  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  अपेक्षित  विशेषज्ञता  तथा  पृष्ठभूमि  रखने  वाले  कोई  अधिकारी  उपलब्ध

 नहीं  होते  तो  ऐसी  स्थिति  में  सुपर  बाजार  द्वाश  बाहर  से  उक्त  कायें  क्षेत्र  में  पर्याप्त  अनुभव  रखने  वाले

 सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  को आमतौर  पर  सलाहकार/परामशेंदाता  के  रूप  में  रखा  जाता  है  ।  सुपर  बाजार  ने
 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  सेवा  निवृत्त  छः  अधिकारियों  की  सेवाओं  की  उन्हें  आवश्यकता  है  ।

 ]
 आवास  निर्माण  हेतु  सहकारो  समितियों  को  सहायता

 7578.  श्री  सुरेशानस्थ  स्थामो  :  क्‍या  शहरो  थिकास  मस्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आवास  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन
 देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भौर  दिल्ली  में  सहकारी

 सामहिक  आवास  समितियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  सामुहिक  आवास  समितियों  को  40%

 रिहायशी  भूमि  आवंटन  करने  का  निर्णय  लिया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  द्वारका  और  नरेला  में  400  सामुहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  आवंटित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्ली  सहकारी  आवास  वित्त  समिति  लि०
 का  सामुहिक  आवास  समितियों  को  कुल  मिलाकर  250  करोड़  रुपये  का  ऋण  मुहैया  करने  का  लक्ष्य

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघ  उद्योगों  के  माध्यम  से  रोजगार

 7579.  श्री  महेख  कमार  सिंह  ठाक्र  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लघु  उद्योगों  के  माध्यम  से  कितने  बेरोजगार  स्नातकों
 को  रोजगार  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  बेरोजगार  गैर  स्नातकों  को  लघु  उद्योगों  के  माध्यम  से  रोजगार

 प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उच्ोग  मंत्रालय  में  राज्य  संजो  पो०  ले०  :  और  आठवीं  योजना

 सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  अनुसार  अनुमान  है  कि  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  होने  से  लगभग  24.5  लाख

 लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  इनमें  बेरोजगार  स्नातक  और  गेर-स्नातक  दोनों  ही  प्रकार  के  लोग  होंगे  ।

 किन्तु  लाभान्वित  होने  वाले  स्‍्नातकों  और  गेर-स्‍्नातकों  की  ठीक-ठीक  संख्या  का  अनुमान  लगा  पाना

 संभव  नहीं
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम

 7580.  शी  के  ०  एच०  सुनियप्पा  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  में  उपभोक्ता  संगठनों  ओर  युवकों  की  भागीदारी  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रीय  पुरस्कार  दिए  जाते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इनके  चयन  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्तजो

 कमालदीन  :

 भारत  सरकार  ने  युवाओं  तथा  उपभोक्ता  संगठनों  को  उपभोक्ता  संरक्षण  कार्यक्रम  में  भाग

 लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  दो  पुरस्कार  रखे  ये  वार्षिक  पुरस्कार  उपभोक्ता  संगठनों  के

 लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  में  50,200/-5०,  व  की  पुरस्कार  राशि  के  रूप  में

 तीन  प्रस्कार  रखे  गए  हैं  और  यह  उन  स्वैच्छिक  उपभोकता  संगठनों  को  दिए  हैं  जिन्होंने  उपभोक्ता

 संरक्षण  के  क्षत्र  यें  उल्लेखनीय  सेवाएं  की  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कार  [5--35  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  उन

 यवाओं  को  दिए  जाते  जिन्होंने  उपभोक्ता  संरक्षण  के
 क्षेत्र  में  शानदार  कार्य  किया  है  ।  इस  पुरस्कार

 के  तहत  20,000/-  15,000/-  र०  व  |  0,000/  रु०  के  तीन  नकद  पुरस्कार  रले  गए

 प्रस्कारों  के लिए  चनाव  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सिफारिशों

 के  आधार  पर  किए  जाते  अन्तिम  चुनाव  केन्द्रीय  चयन  समिति  द्वारा  किया  जाता  काये  का  मृल्यांकन

 करते  समय  आदिवासी  अथवा  पिछड़  क्षंत्रों  में  काये  करने  वाले  उपभोक्ता  संगठनों  तथा  युवाओं

 को  और  उपभोक्ता  कल्याण  को  बढ़ावा  देते  के  लिए  नवीन  विचारों  के  लिए  तरजीह  दी  जाती  इसी

 प्रकार  की  तरजीह  महिलाओं  तथा  महिला  संगठनों  को  भी  दी  जाती  है  शहरों  में  रहने  वाले  युवाओं  अथवा

 उपभोक्ता  संगठनों  के  मामले  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनके  कार्य  तथा  उ५भोक्ताओं  के  कल्याण  पर  उसके

 स्पष्ट  प्रभाव  को  भी  देखा  जाता

 ऊनी  उद्योग  में  करले  माल  को  कमी

 १581.  भी  बिचय  नवल  पाटील  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ऊनी  उद्योग  में  विशेषकर  लघु  इकाइयों  में  कच्चे  माल  की  कमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 ऊनी  उद्योग  को  राहत  देने  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  और  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  और  कच्चे  ऊन  की  कोई

 कमी  नहीं
 '  मार्च  से  26  1992  के  दौरान  शाडी  ऊन  उद्योग  में  इस्तेमाल  किये  जाने

 वाले  गूदड़  की  कमी  हुई  थी  इस  कमी  का  कारण  ऊनी  गूदड  तथा  भिथेटिक  माल  के  आयात  शुल्क  में  बहुत

 अधिक  वृद्धि  यानि  35/  से  110%  ०,  किया  जाता  था  ।
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 सना  an  नमन  ननी-नलन  जी  »+  अत  5

 वस्त्र  मन्त्रालय  ने  शुल्क  वापस  लिए  जाने  गी  सिफारिश  की  थी  जिसे  विः  मन्त्रालय  ने  घंक्र

 कर  लिया  है  ।

 देश  में  कम्प्यूटर  केला

 7582.  श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  योजना  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ववन  मन्‍्त्रो  यह  बवाने

 कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  और  कम्प्यूटर  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 इन  केन्द्रों  कौ  स्थापना  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  और

 मध्य  प्रदेश  में  चालू  किए  गए  कम्प्यूटर  बेन्‍्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से

 सूचना  संकलित  की  जा  रही  है  ।
 ह

 केस्त्रीय  सरकारी  राज्य  सरकार  वििभाग-तथ्  जिन्ना  प्रशासनों  को  कम्ध्यटर-अआधारित
 सेकओं  को  प्रदान  करमे  के  उद्देश्य  के  अनुस्तर  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  ने  नीचे  दिए  अनुस्सर
 मध्य  प्रवेश  में  कम्प्यूटर  केन्द्रों  की  स्थापक्ा  की  है  :

 न्न्व्व्ब्लच्लच्ेः  न्ल्न्न  व»  ऋ  जता  ऑलन  विश  निज

 स्थान  स्थापित  कम्प्यूटर

 भोपाल  सुपर  मिनी  कम्प्यूटर  एन०  रु

 प्रदेश  विधान  भमेपाल  एक्स०  कम्प्यूटर

 का  सचिवालय  क्लभ  80386  सुफ्रःए०  टौ०  कप्म्यूटर
 भोफाल

 बिक्री  कर  इंदौर  ०  एक्स०  कप्म्यूटर
 प्रदेश  के

 45  जिला  मुख्याक्त्यों  में  48  मजिला  ब्किला:शह  टोल  को  छोड़कर  जिसके
 केन्द्र  इसमें  भोपाल  जिला  शामिल  जिनके  पाग  5038  एक्स०  कंप्यूटर
 लिए  कंप्यूटर  जिला  गरुयालय  में  स्थान  9,  प्रत्येक  जिले  में  80386  बेस्ड
 उपलब्ध  न  होने  क ेकारण  आजकल  विश्यातलल  ए०  टी०  कम्प्यटर  ।

 भोपाल  में  स्थापित  किया  गया  है  ।

 2.  शेजमार  तक्षा  प्रशिक्षण  श्रम-मन्त्रालय  भोपाल,/ब्िलासपुर
 दुर्ग  तथा  रीवा  के  रोजगार  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  केन्द्रों

 की  स्थापना  हेतु  आंशिक  रूप  से
 क्सि  पोंषण  किया  है  ।

 3.  इदोर  तथा  बंतुल  जिलों  को  छोट़कर  ज़हां  पर  ये  केन्द्र  एन०  आई०  स्तनी०  जिला  केन्दों  में

 स्थित  ग्रामोण  विकास  मन्त्रालय  ने  43  डी०  आर०  डी०  ए०  कम्प्यूटर  केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  ।  डी  ०

 आर० डी० ए० ऐेल्द्रों में पी० सी०/ए० टी० कम्प्यूटर या पी/एक्स टी कम्प्यूटर हैं । 226
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 जिलित  उसर

 बन»  ee  अमान ाकरकााााम  जिस्टर

 जमनालालਂ  ब्जौज  अनसंधान  वर्धा

 758  3.  श्री  राम  चन्द्र  क्या  प्रधानमन्शो  यह  बताने
 ह

 36  कृपा  करेंगे  कि  पु
 वर्धा  स्थित  आंगनवाड़ी  में  जमनालाल  बजाज  अनुसंधान  संस्थान  के  वेतन  २  जिस्टर  में  कितने

 कर्मचारियों  और  कितने  अधिकारियों  के  नाम  दर्ज

 )  वर्ष  +0-9  के  दौरान  वेतन  और  भत्तों  एर  कितनी  घनराशि  बर्च  हु  ई  ५

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कि  ९  गए  अनुसंधान  कायें  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इससे  क्‍या
 उपलब्धि

 वर्ष  और उक्त  के  दौरान  इस  संस्थान  के  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  तैयार  की  गई  वस्तुओं  पर
 कितनी  लागत  आई  और  उक्त  वर्ष  कितनी  वस्तुओं  की  बिक्री  और

 कमला  निकट  भविष्य  में  संस्थान  का  विचार  कोई  योजना  अथवा  परियोजना  शुरू  करने  का  है
 भोर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  :  (क):से  (5)  सूचना  एकत्र  को  जा  स्ट्टी
 है  और  सभा  पटल  पर  र*ਂ  दी  जायेगी  ।

 मजदूरों  के  लिए  समान  कानून

 7584.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  धिचार  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  में  लगे  श्रमिकों  के  लिए  पृथक  रूप  से  बनाए
 गए  कानून  को  समाप्त  करके  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  में  लगे  हुए  श्रमिकों  क  लिए  समान  कोमून  बनाने
 का

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 विभिन्‍न  श्रमिकों  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍न  कानूनों  के  कारण  बढ़  रहे  ओशद्योगिक  थिवादों
 के  समाधान  के  लिए  सरकार  क्‍या  प्रयास  कर  रही  है  ?

 अ्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पकन  सिह  :  से  कतिपय  श्रम  कानून  समान
 रूप  से  सभी  श्रमिकों  पर  लागू  होते  हैं  बशतें  कि  संगत  अधिनियमों  या  उनके  अधीन  बनाये  गएं  नियमों में
 निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  किया  जाता  कुछ  मामलों  में  एकरूपता  नहीं  है  क्योंकि  य ेअधिनियम

 किन्ही  विशेष  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बनाए  गए  इस  प्रकार  विभिन्न  कानूमभों  में  एकरूषता  लाने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  विवादों  में  वृद्धि  केवल  विभिन्‍न  कानूनों  को  विज्ञवनानता  के  कारभ  है  ।  धयापि

 जहां  कहीं  विवाद  उत्पन्न  होता  वहां  औद्योगिक  संबंध  तन्त्र  द्वारा  केन्द्र  तथा  राज्यों  के
 अपने-अपने

 कार क्षेत्रों में उनके निपटान के लिए प्रयास किए जाते हैं । 227
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 जम्म  ओर  कलर  से  सरकश्रो  कार्थारियों  का  पलाधन

 7589:  ओर  भुगसਂ  अगर  खंड्रो  :  क्‍या  प्रधानमण्ज्ों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में-सरकारी  कर्मचारियों  के  फललधन  से  रिक्त  हुए  पदों की
 वार  संख्या  कया

 अपनी  जीविकोपाजं॑न  के  साधन  खो  देने  के  बाद.प्रवासी  सरकारी  कर्मचारियों  को  कितनी

 सहायता  प्रदान  की  गई  और

 रिक्त  पदों  को  प्रवासियों  के  लिए  सुरक्षित  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपचाशी  उपाय
 किए  हैं  ?

 लोक  शिकायत्त  तथा  पेंशन  बंजालय  में  राश्य  मंत्रों  सागंरेट  :  केन्द्रीय

 सरकार  की  रिक्तियों  की  कुल  पंछ्या  सम्बन्धित  विभाग-वार  सभी  स्थ्षरों  के  सम्पूर्ण  आंकड़े  रूप
 में  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  कर्मंचा री  चयन  आयोग  समूह  के  विभिन्‍न  ऐसे  पदों  को  भरने  के

 जो  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालयों/केन्द्रीकृत  बैंकों  बीमा  निगम/जीवन  बीमा  निगम

 इत्यादि  के  जम्मू  तथा  कश्मीर  स्थित  उनके  कार्यालयों  में  रिक्त  पड़  हुए  1591  में  आयोजित  विशेष

 भर्ती  अभियान  के  दौरान  जम्शू  और  कश्मीर  में  समूह  क्षीਂ  कुल  766  रिक्तियां  आयोग  को  सूचित
 कर  दी  गई  थीं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  प्रवासी  कमंचारी  जिन्होंने  कश्मीर  घाटी  में  अपना  कार्यभार  फिर  से
 नहीं  संभाला  वे  छुट्टी  वेतन  के  लिए  पात्र  थे  ।  मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  ये  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए
 थे  कि  वे  उन  कर्म  चारियों  जो  घाटी  में  वापिस  नहीं  जा  सके  सम्बन्धित  मन्त्रालयों/जिभागों  के  घाटी
 से  बाहर  स्थित  कार्यालयों  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  रिक्तियों  मेंਂ  समायोजित  कर  लें  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिऐਂ  पयाप्ति  सुधा  रात्मक  उपाय  चिद्यमांभ  हैं  कि  ऐसे  प्रवासी  सरकारी

 कर्मचारियों  को  जो  जम्मू  और  कश्मीर  सें  वासिसआ  जाते  हें,सभ्बस्धित  मच्जालकों/विश्वाशें  द्वारा  अपने

 जम्मू-कश्मीर  में  स्थित  कार्यालयों  में  वापिस  ले  लिया  जाए  ।

 ]

 प्रधानमण्जी  आवास  मिर्माण

 7590.  श्री  यशवंत  राथ  फाहोल  :  क्‍या  शहरो  बव्विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 संश्कार  का  प्रधानमन्त्री  और  अत्यन्त  महत्वंपूर्ण  व्यक्तियों  के लिए  स्थायी  निचार्सो  का
 निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्ब॑न्धी  ब्यौरा  क्‍या

 शहूरो  विकास  भमम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अिधुकाद
 इंक्षिण  दिल्‍ली  में  अतिक्रमंणाधोन  भूसि

 7591.  श्रौ  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  ।9  1991  के
 कित  प्रश्न  संख्या  3225  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 330



 2  19-14  लिखित  उत्तर
 हे  ee  a नममनेा  मन  े  छ  ् नकल  डी

 क्या-दक्षिण:दितलरी/में  अतिक्रमशाशप्तीन  भूमि  के  संह्यक्ध  भें  जाककारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण

 क्‍या  सम्पदा  निदेशालय  के  बाजारों  में  किए  गए  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण
 कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  सम्बन्धित
 स्थानीय  निकायों  से  अतिक्रमओं  के  में  खुष्रणा  मांगी  गई  है  किस्तु  उज़की  अभी  प्रतीक्षा  उनके
 साथ  मामला.सशकत  रूप  से  आगे  कक्काया  जा  रकम  हे  ।

 और  क्लधिकृत  आतिक्रमण  कै  ब्योरे  क्ितांक  किस्तु  के  अलारांक्रित  प्रश्न  संख्या
 साथ  के  उत्तर  में  प्रंसद  में  पहले  ही  बताये  जा  चुके  कुछ  मार्किटों  में  और  सर्वेक्षम  किए  यछ  हैं  ओर
 आवश्यक  मामलों  में  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।  शेष  मार्किटों  में  सर्वेक्षण  प्रगति  पर

 आवास  समस्या

 7592.  श्री  आन  ०  धनुषकोडो  आवित्यन  :  वया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  उत्तरोत्तर  योजना  अर्वाध  काफी  निवेश  और  प्रयास  करने  के  बावजूद  भी  आवास

 समस्या  अभी  भी  गम्भीर  बनी  हुई

 (  )  यदि  तो  सातवीं  योजना  शभ्रव  धि  में  क्रमशः  ग्रामीण  और  गहरी  क्षेत्रों  में  किये  यये  पूजी
 निवेश  और  बनाए  गए  मकानों  का  क्‍या

 छपयु:क्त  नरककंधि  के  दोरान  आवास  के  लिए  मया  भाकंटन  कुल  बजट  आबंटन का  कितने
 प्रतिशत  और

 लोगों  के  अभी  तक  बेधर  होने  के  क्या  का रण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।

 आवास  राज्य  का  विषय  है  तंथा  रौज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  अपनी
 प्राथमिकताओं  एवं  सेसाधनों  के  अनुसार  आवास  योजनायें  तैयार  की  जाती  हैं  एवं  कार्यान्वित  की  जाती

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  योजनाओं  एवं  कार्यक्रमों  द्वारा  भी  इनकी  सहायता  की  जाती

 सातवीं  पंचत्र्षीय  योजना  अवधि  में  आवास  के  लिए  सा्ंजनिंक  क्षेत्र  परिव्यप  2458  करोड़  रुपये  बताया
 गया  आवास  निर्माण  पर  विस्तृत  आंकर्ड  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंक्रि  आवास  निर्माण  कार्यकलाप  का

 बड़ा  भाग  निजी  एवं  घरेल  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  सातवीं  योजना  के  दौरान
 राज्य  अधिकरों  द्वारा  प्रचालित  कायंक्रम  के  अन्तगंत  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  आवाम  एवं
 निम्न  आय  वर्ग  आवास  के  सम्बन्ध  में  बतायरी  गई  उपलब्धियां  निम्नलिखित  थी  :---

 लाखों

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  आवास

 निम्न  आय  वर्ग  आवास

 भ्डव
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 ४६.30.  ल७घ  रत  ी  नीना+

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आवास  क्षेत्र  के  लिए  किया  गया  परिव्यय  कुल  योजना

 परिव्यय  का  लगभग  !.5  प्रतिशत  था  ।

 श्री  क्षेत्रों  में  गृहविहीनता  के  मुख्य  कारण  वहनीय  आवाश्न  की  आपूर्ति  की  अपर्याप्तता  एवं

 आवास  क्रियाकलाप  और  वित्त  की  आपूर्ति  में  नि्घंनतम  वर्गो  द्वारा  महसूस  की  गई  त्रिभिन्‍न  बाधाओं  के

 अतिरिक्त  भूमि  ओर  निर्माण  की  कीमतों  में  बढ़ोतरी  है  ।

 ]

 पश्चिमो  क्षेत्र  के  उच्चोगों  को  कोयले  को  कम्त  सप्लाई

 १593.  क्री  संदोपान  भगवान  थोरात  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  और  गुजरात  के  पश्थिमी  क्षेत्र  के  उद्योग  कोयले  की  कम  सप्लाई  होने  के
 कारण  अत्याधिक  प्रभावित  हुए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  गुजरात  ओर  महाराष्ट्र  को  कोयले  को  सप्लाई  के  लिए  रेल  माल  डिब्बों  की  कमी

 (a)  स्थिति  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाएं  ओर

 औद्योगिक  एककों  ओर  राज्य  ब्रिजली  बोर्डों  को  कोयले  के  विपणन  को  कारगर  बनाने  के

 लिए  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कया  अन्य  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  बो०  से  गुजरात  और  महा  राष्ट्र
 के  औद्योगिक  उपभोक्ता  अपनी  कोयला  की  आवश्यकताए  मुख्यतः  रेल  द्वारा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 महत्वपूर्ण
 क्षत्रों  जेसे  विद्यात  आदि  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रेल  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  जाने  के  कारण
 देश  में  औद्योगिक  जिम्में  गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्यों  के  उपभोक्ता  भी  शामिल  को
 कोयले  की  आपूर्ति  में  कुछ  कमी  रही  कोयला  कम्पनियों  को  निदेंश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि

 वे  गैरमहत्वपर्ण  क्षेत्र  क ेउपभोक्ताओं  को  संयोजनों  के  कम  से  कम  50%  तक  रेल  या  सड़क  द्वारा  कोयले
 की  आपूर्ति  किए  जाने  का  सुनिश्चिय  करें  ।

 ($)  औद्योगिक  यूनिटों  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  कोयले  के  विपणन  को  सुचारू  रूप  में  किए
 जाने  संबंधी  वर्ष  1991-92  में  उठाये  गये  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं--आपूर्ति  किए  गए  कोयले

 की  मात्रा  में  सधार  लाये  जामे  की  दृष्टि  से  कोयला  नियंत्रक  मंगठन  का  सुदृढ़ीकरण  किया

 भोक्ताओं  की  शिकायतों  को  दूर  किये  जाने  संबंध्री  कोयला  कम्पनी  द्वारा  कोयला  उपभोक्ता  परिषदों  का

 स्थापित  किया  जाना  और  विद्युत  उपयोगिताओं  के  लिये  केश  एण्ड  करी  योजना  की  शुरूआत  किया

 जाना  ।

 दिपका  कोयला  खाने  कोरबा

 1594.  झ्लो  भवानों  लाल  बर्मा  :  कया  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  स्थित  दिपका  कोयला  खानों  में  खनन  काय॑  पुनः  चालू  हो  गया  है
 ओर  यदि  तो  कब
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 इस  समय  इन  कोयला  खानों  से  प्रतिदित  कुल  कितना  कोयला  निकाला  जा  रहा

 इन  कोयला  खानों  के  लिये  कुल  कितनी  प्राइवेट  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  है  और  क्या  उक्त

 भूमि  के  संबंध  में  सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  औसतन  प्रति  हैक्टेयर  कितना-कितना  मुआवजा  दिया  गया

 उक्त  कोयला  खानों  मे  खनन  काये  पुनः  शुरू  करने  के  पारिष्फाम  स्वरूप  कुल  कितने  व्यक्ति

 विस्थापित  हुए  और

 इनके  धुनर्वास  हेतु  की  गई  ब्यवस्थाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  सन्‍्त्रालय  में  उपसन्त्री  एस०  बो०  :  साउथ  ईस्टने

 कोलफील्ड स  लि०  की  दीपिका  कोलियारी  को  दिसम्बर  1991  से  पुनः  चालू  कर  दिया  गया

 कथित  कोलिय री  से  उत्खनन  किये  जाने  वाले  कोयले  की  मात्रा  प्रति  दिन  औसतन  7000

 टन  है  ।

 1199.40  है०  निजी  भूमि  का  दिपिकः  कोलिवरी  के  लिये  अधिग्रहण  किया  गया  है  ।  कुछ

 ऐसे  मामलों  के  जोकि  विवाद  अधीन  सभी  मामलों  में  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया

 गया  है  ।

 गुणवत्ता  के  आधार  पर  प्रति  है०  भूमि  के  मुआवजे  की  औसतन  दर  44341  रुपये  से

 69,283  रुपये  के  बीच  बैठती  है  ।

 कोलियरी  के  पुनः  चालू  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  1814  व्यक्षितयों  को

 विस्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 इन  गांबों  में  प्रभावित  ब्वक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  एस०  ई०  सी०  एल०  ने  चार  पुनर्वास

 स्थल  विकसित  किए  हैं  जिनमें  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  परियोजना  द्वारा  प्रभावित  आवासों  के

 एबज  में  प्रत्येक  6  डेसीमल  के  प्लाटों  का  आंवंटन  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रवेश  में  लोक  स्वास्थ्य  इ  जीनियरिंग  को  योजनाएं

 7595.  श्री  स्रजभानु  सोलंको  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  के  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरिंग  विभाग  की  कोई  योज  नाकेम्द्रीय  सरकार

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओ  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  कायंवाही  की  है  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से  (  केन्द्रीय  लोक

 स्वास्थ्य  और  पर्यावरणीय  इंजीनियरिंग  संगठत  से  तकनीकी  अनुमोदन  हेतु  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरिंग

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  प्रस्तावित  जलापूति  और
 मलजल  योजना

 ओं  की  एक  सूची  विवरण के  रुप  में

 संलग्न  क्रम  संख्या  3,  4  और  6  की  योजनाएं  जांच  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हैं  और  अन्य  मामलों  में

 और  आगे  संशोधन  के  लिए  तकनीकी  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  सम्प्रेषित  कर  दी  गयी  हैं  ।
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 विवरण

 क्रम  संख्या  योजना  का  नाम  अनुमानित  लागत

 रुपयों

 1.  बेरसिया  जलापूर्ति  योजना

 155.50

 30.13

 2.  जबलपुर  के  लिए  जलापूति
 परियोजना  की  3286.00

 मलजल  निकासी  योजना  5480.00

 बृहत्तर  जलापृति  परियोजना  वृद्धि  545.00

 5.  जलापूति  योजनाओं

 की  वृद्धि  ओर  सुधार  के  लिए  परियोजना  3254.00

 6.  शिवपुरी  कस्बे  के  लिए  मलजल  परियोजना  896.00

 संस्कृत  का  कम्प्यूटरोकरण

 7596.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पांडेय  :  क्‍या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संस्कृत  के  पठन-णठन  का  कम्प्यूटरीक  रण  करने  एवं  संस्कृत  का  एक
 ब्यापक  कम्प्यूटरीकृत  शब्दकोष  प्रकाशित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  संस्कृत  क्रो  एक  कम्प्यूटर  भाषा  बनाने  के  लिए
 कया  कदम  उठाये  गये  और

 सभी  संस्कृत  संस्थाओं  में  कब  तक  कम्प्यूटर  वा  प्रयोग  क्रिया  जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  ओर

 इलेक्ट्रानिक  विभाग  ने  अपने  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  कार्यक्रम(टी ०डी  ०आई०

 एल.)के  अन्तगंत  कम्प्यूटर  की  सटायता  से  संस्कृत  के  शिक्षण  और  ज्ञानाजेन  से  सम्बन्धित  तीन  परियोजनायें
 आरम्भ  की  मशीन  द्वारा  पढ़  जा  सकने  योग्य  रूप  में  संस्कृत  पाठ  के  मूल  तत्व  के  विकास  की  एक
 परियोजना  भी  आरम्भ  की  गई  है  जिससे  कम्प्यूटर  पर  आधारित  शब्दकोष  के  निर्माण  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 हालांकि  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  है  कि  संस्कृत  की  ही  कम्प्यूटर  की  भाषा  के  रूप  में  प्रयोग
 में  लाया  जा  सकता  लेकिन  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  संस्कृत  भाषा  के  ओपचारिक  ढांचे
 तथा  संस्कृत  व्याकरण  से  संत्रंधित  नियमों  का  अनुपालन  ठीक  तरह  से  करने  से

 म्म्प्यूटरों  में  प्राकृतिक
 भाषा  संसाधन  की  दिशा  में  भारी  सफलता  मिल  सकती  है  ।  यह  पाया  गया  है  कि  संस्कृत में  ज्ञान  के निरुपण

 के  लिए  एक  आदर्श  भाषा  बनने  तथा  मशीनी  अनुबाद  के  लिए  एक  सम्पर्क  भाषा  बनने  की  क्षमता
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 सरकार  ने  कम्प्यटरीकृत  शिक्षण  तथा  ज्ञानार्जन  और  पाठ  के  मूल  तत्वों  क ेविकास  के  लिए

 संस्कृत  संस्थानों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  विभिन्‍न  उपाए  किए  किन्तु  सभी  संस्कृत  संस्थानों  के

 कम्प्यूटरीकृत  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राज्यों  को  खास  तेल  को  सप्लाई

 7597.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दो  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  राज्य  सरकारों  की  मांग

 की  तुलना  में  उन्हें  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  की  सप्लाई  की  और

 तक  संबंधित  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  वस्तुतः
 कितनी  मात्रा  में  इसे  उठाया  गया  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहोत
 :  ओर  तेल  वर्षों

 से  मंत्रालय में  राज्य  और  कमालुहोत
 के  दोरान  खाद्य  तेलों  का  राज्यवार  तथा  वर्धवार  आवंटन  ओर  उठाई  गई  मात्रा

 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 2  1914  लिखित  उत्तर

 कण

 ज्ज  जज  -----

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 7598.  श्री  अध्टभजा  प्रसाद  शकल  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  संवैधानिक  उपबन्धों  तथा  अन्य  संगत  नियमों  तथा  आदेशों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सरकारी  नोकरियों  में  आरक्षण  कितने  समय  के  लिए  वैध

 वतमान  आरक्षण  नीति  कितने  समय  तक

 इस  नीति  का  अब  तक  कितने  लोगों  को  लाभ  पहुंचा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आरक्षण  प्रणाली  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरेठ  :  और

 भारत  के  संविधान  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सेवाओं  में  आरक्षण

 की  अवधि  की  कोई  वध  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 आरक्षण  आदेश  स्वाधीनता  के  समय  से  लागू  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  की  संगत  समय  पर  लागू  आदेशों  के  अनुसार  देश  भर  में  स्थित  विभिन्‍न  नियुक्ति/भर्ती
 प्राधिकारियों  ढ्वारा  की  जाती  आरक्षण  से  अब  तक  लाभ  पाने  वाले  व्यक्तियों  का  प्रतिशत

 केन्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 राष्ट्रीय  पशु  ऊतक  और  कोशिका  संबर्धंन  सुविधा

 4599  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  प्रधानमन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  पश्‌  ऊतक  और  कोशिका  संवर्धन  सुविधा  में

 प्लाज्मा  आदि  एक  ही  स्थान  पर  रखे  जाते

 यदि  तो  क्या  इसके  दूषित  होने  और  फैलने  का  बड़ा  खतरा  है

 संस्थान  में  स्थान  की  तपलब्धता  और  वैज्ञानिकों  की  संख्या  में  क्या  अनुपात

 क्‍या  सरकार  ने  संस्थान  के  लिए  एक  नया  भवन  बनाने  का  निर्णय  लिया

 (s)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भवन  का  निर्माण  सम्बन्धी  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेट

 और  नहीं  ।  राष्ट्रीय  पश  ऊतक  और  कोशिका  संवर्धन  प्णे  में  परजीवबियों

 विषाणुओं  तथा  इत्यादि  का  भिन्‍न  भिन्न  भण्डारों  में  अनुरक्षण  किया  जाता  है  तथा  इन  जैविक

 हब  33%
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 सामग्रियों  की साज-संभाल  के  दौरान  प्रयोगशाला  संक्रमण  तथा  फैलने  का  ऐसा  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  अच्छी

 प्रयोगशाला  का  अनुसरण  किया  जाता  है  तथा  भ्रण्डारों  का अलग-अलग  नियंत्रण  प्रयोगशालाओं

 में  अनुरक्षण  किया  जाता  जंविक  सामग्रियों  के  दूषित  होने  तथा  फैलने  की  सम्भावना  बहुत  कम

 लगभग  2900  वर्ग  फूट  स्थान  वाली  प्रायोगिक  प्रयोगणाला  में  13  वैज्ञानिक  कार्यरत

 इसका  प्रति  वैज्ञानिक  अनुपात  लग्भग  22%  वर्ग  फट  बंठता  है  ।

 से  हां  ।  सुविधा  के  लिए  पुणे  विश्वविद्यालय  परिसर  में  लगभग  56009  बर्ग  फुट
 क्षेत्रफल  के  नये  भवन  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  तथा  सेवा  दलਂ

 द्वारा  निर्माण  कायं  का  निष्पादन  शुरू  किया  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  की  क्थिरित  तारीख
 1994  निश्चित  को  गई  है  ।

 जेब  प्रोच्ोगिको  उत्पाद

 7600.  श्री  अन्ना  जोश्ली  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  छुपा  क्  रेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौशन  राष्ट्रपति  पशु  ऊतक  और  कोशिका  संवर्धन  सुविधा  ने  मानव

 आवश्यकताओं  के  लिए  जैव  प्रोद्योगिकी  उत्पाद  बनाये

 क्या  संस्थान  जेब  प्रोद्योक्की  संस्थानों  व  कम्पनियों  को  अनुसंधान  के  लिए  मानव  व  अन्य
 कोशिकाएਂ  सप्लाई  वरता  और

 यदि  तो  संक्रमण  की  रोकथाम  करने  के  लिए  संस्थान  ने  क्‍या  ऐहतियात्ती  उपाय  किये
 हैं

 ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्मरेट

 राष्ट्रीय  पश  ऊतक  और  कोशिका  संवधेन  सुविधा  की  स्थापना  कोशिकाओं  बऔौर  अन्य  संवष्चनों  की  आपूर्ति
 के  लिए  की  गई  थी  ।  सुविधा  ने  अनेक  विधियां  और  प्रणालियां  भी  विकसित  की  हैं  जो  मानव
 ताओं  के  लिए  जैब  प्रौद्योगिकीय  उत्पादों  के  विकास  में  सहायक  हो  सकती  हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं
 पांव  १रजींवी  के  लिए  नेदानिक  गिनी  गर्शंश्य  बछड़े  के  सो  रम  का  प्रयोग  किये  बिना

 इन्स्यूलिन  प्रतिरोधी  प्रतिजन  स्त्नावी  एक  विशेष  संवर्धन  माध्यम  का  प्रयोग  करते  हुए  अवयव
 संवर्धन  विधि  जो  मानव  कोनिया  को  35  दिनों  तक  रख  सकती  हैं  और  शिशनाग्रच्छद  से  इपिथीलियल
 संवर्धन  तैयार  करने  की  विधि  जिसका  अच्छे  न  होने  वाले  अल्सरों  के  प्रतिरोपण  के  लिए  इस्तेमाल  किया
 जा  सकता  है  ।

 ओ  हां  ।  सुत्रिधा  1988  से  लेकर  अब  तक  1449  संवधनों  की  आपूर्ति  कर  चुकी
 है  जो  खतरनाक  नहीं  है  +  ये  संचर्क्षंल  असंक्राभक  हैं  ओर  अनजाने  ही  क्‍लत  ढंग  से  इस्तेमाल  हो  जाने  पर
 कोई  बीमारी  नहीं  पैदा  इन  संवर्धनों  की  आपूर्ति  में  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकृत  मानकी
 सावधानियां  सनिश्चित  की  जाती  हैं  ।

 विकास  परियो  जनाओं  के  लिए  भूमि

 7601.  श्री  आर०  घनुषकोड़ो  आदित्यन  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  राज्यों  को  सिंचाई  परियोजनाओं  तथा  अन्ख  सार्वजनिक  कामों  के  लिए  अधिक  भूमि
 का  अधिग्रहण  करना  पड़ता  है  और  भ्रूमि  के  मुआवजे  के  लिए  भारी  धनराशि  व्यय  करनी  पड़ती
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  भूमि  अधिग्रहण  1984  में  समुचित  सं  गोघन
 करके  मुआवजे  की  राशि  की  दर  की  अधिकतम  सीमा  तय  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जो०  वेंकटस्वामी  )  :  और  सामान्यतः
 सिंचाई  परियोजनायें  तथा  अन्य  सावंजनिक  काये  राज्यों  द्वारा  स्वयं  अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार

 बनाये  तथा  कार्यान्बित  किए  जाते  राज्य  सरकारें  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  कम  से  कम  भूमि  का  अधिग्रहण  करती  है  तथा  भमि  अधिग्रहण  1894
 के  प्रावधानों  के  अनुसार  अजित  भूमि  के  मुआवजे  का  भुगतान  करती  है  ।

 और  भूमि  अधिग्रहण  1894  में  संशोधन  करके  मुआवजे  की

 दरों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  व्यक्तिगत  अधिकारों  में

 नता  लाने  में  समुदाय  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  उदश्य  से  अभी  हाल  ही  में  अधिनियम  में  1984  में

 व्यापक  संशोधन  किया  गया  संशोधित  अधिनियम के  प्रावधानों  में  उन  जिनकी  भूमि  का

 अधिग्रहण  किया  गया  को  अधिक  वास्तविक  और  न्यायोचित  आधार  पर  मुआवजे  के  भुगतात  की

 व्यवस्था  है  ।

 नारियल  जटा  को  बस्तुओं  का  निर्यात

 7१602.  श्री  याइल  जान  अ  जलोज  :  क्‍या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  नारियल  जटा  की  वस्तुओं  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 किया  और

 वर्ष  1992  के  दौरान  इनका  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जे०  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक

 के  दोरान  निर्यात  किए  गये  कयर  सामान  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :

 >>...  -.  -  ने  ले  जा  नभन»िीणिओ  लत  न  लत  अतन्‍-+ जन  ले  सजग  बनननननओ  न  जे  अनशन

 वर्ष  मात्रा

 अप्रैल-मा  च॑
 मी०  टन

 1988-89  24979

 1989-90  27458

 1990-91  0-9  27926

 1991-92*  27556

 1992  के  अंत  तक

 कयर  बोर्ड  के  आठवीं  योजना  भ्रस्तावों  के  बर्ष  1992-93  के  लिए  दर्शाया  गया

 निर्यात  लक्ष्य  32970  मी०  टन  है  ।
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 अओओओकडक्‍ॉ्न्‍््-नन--े  जन

 भ्रम  कानूनों  के  संबंध  में  सर्वोक्ष्ष  न्यायालय  के  आवेशों  का  कार्यान्‍्वयम

 7603.  श्री  श्याम  बिहारी  मिश्र  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रम  कानूनों  का  निर्वाचन  करने  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वार  दिया  गया  निर्णय

 गैर-सरकारोी  क्षेत्र  के  संगठनों  के  कमंचारियों  के  मामलों  की  तरह  केन्द्रीय  सरकार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 संगठनों  के  कमंचारियों  पर  न्यायालय  की  घोषणा  की  तिथि  से  ही  लागू  हो  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 दस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?  *

 अ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पसम  सिह  :  और  न्यायालय  का  निर्णय
 प्रभावी  होने  की  तारीख  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  देते  समय  विनिदिष्ट  किया
 जाता  है  जयवा  ऐसा  संकेत  न  दिए  जाने  पर  यह  निर्णय  की  तारीख  से  प्रभावी  माना  जा  सकता  है  ।  चाहे
 निर्णय  श्रम  कानूनों  या  अन्य  किसी  कानून  के  निरवंचन  करने  के  संबंध  में  हो  अथवा  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र

 संगठनों  या  निजी  क्षेत्र  के  संगठनों  के  कर्मेकारों  के  संबंध  में  यह  स्थिति  समान  रहेगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विज्ञान  के  सम्बन्ध  में  समझोता  ज्ञापन

 7604.  भरी  प्रताप  राव०  बी०  भोंसले  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  बह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  विज्ञान  के  संबंध  में  चीन  के  साथ  किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संवंघी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  अनवर्ती  कारंवाई  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मा्गरेट  :

 हां  | भारत  और  चौन  के  बीच  विज्ञान  के  प्रोद्योगिकी  के  सहयोग  के  बारे  में  एक  करार  पर  2  !
 1988  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 इस  करार  में  निम्नलिखित  व्यक्ल्था  है  :--

 अनुसंधान  कार्यकर्ताओं  ओर  स्कालरों  के  आदान-प्रदान  के  जरिए
 और  तकनीकी  जानकारी  और  दस्तावेजों  का

 द्विपक्षीय  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  संगोष्ठियों/पाठ्य क्रमों  का

 अनुसंधान  कार्यक्रमों  को  तैयार  करना  और  कार्यान्वयन  और

 सहयोग  के  ख़बन्‍्वयन  और  मानीटर  करने  हेतु  वैज्ञानिक  ओर  तकनीकी
 सहयोग  के  बारे  में  एक  संयुक्त  समिति  की  स्थापना  ।

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  सहयोग  संबंधी  भारत-चीन  उप-समिति
 संयुक्त  समिति

 को  कहा  जाता  की  दो  बँठकें  आयोजित  की  जा  चुकी  हैं  जिनमें  द्विपक्षीय  हितों  के  व्यापक  क्षेत्रों  का पता
 लगाया  जा  चका  सहयोगात्मक  अन्योन्यक्रिया  के  दिषयों  को  म॒त्त  रूप  देने  के  लिए  वैज्ञानिक  प्रतिनिधि
 मंडलों  के  समन्‍्वेषी  दोरे  किए  गए  हैं  भौर  संभावित  हित  के  अन्य  क्षेत्रों  में  कुछेक  अध्ययन  दोरे  भी  किए
 गए
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 oe

 स०  प०

 स्थमन  प्रस्ताव  के  बारे  सें

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मुह  पर  एक  बात  ओर  करनी  है  ताकि  कोई  गलतफहमी  नहीं  रहे  या

 मानतीय  सदस्य  यह  नहीं  पूछें  कि  उनके  किये  नोटिसों  का  क्या  मुझे  प्रश्नक्राल  स्थग्रिज्ष  करने  के
 स्थगन  प्रस्ताव  ओर  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  ।

 जहां  तक  स्थगन  प्रस्ताव  की  बात  है  यहां  नियम  56,  57,  58  और  अन्य  नियम  झ्षागू  होते
 मैं  सभा  में  यह  बात  इसलिए  कह  रहा  हूं  ताकि  जो  मैं  अब  कह  रहा  हूं  उसे  हर  वक्‍त  दोहराने  की

 श्यक्रत्ना  नहीं  पड़े  ।  नियम  55  बहुत  प्रासंगिक  और  मैं  नियम  58  पढ़  रहा  हूं  ।

 नियम  58  में  जो  कहा  गया  है  उसे  में  उद्धूत  करता  हूं  :

 द्वारा  ऐसे  विषय  पर  फिर  चर्चा  नहीं  की  जायेगी  जिस  पर  उसी  सत्र  में  चर्चा की
 जा  चकी  हो  ।”

 यह  एक  बात  है  ।  हम  इस  पर  चर्चा  नहीं  एक  और  बात  मैं  आपके  ध्यान  में  लाऊ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  क्रहने  दीजिए  ।  स्थगन  प्रस्ताव  को  जिन  क्षाधारों  पर
 अस्वीकार  किया  जाता  है  वह  हमारी  संसद  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तिका  में  दिये  गये  हैं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 उठाये  जाने  वाले  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  पर  तो  आधास्ति  हैं  लेकिन
 णित  न

 यह  स्थगन  प्रस्ताव  व  अस्वीकृत  करने  का  एक  आधार  है  ।  मैंने  दो  आधार  दिये  हैं  यह  कि

 इस  मामले  में  उसी  सत्र  में  चर्चा  हुई  हो  ओर  दूसरे  आधार  के  हिसाब  से  उठाया  गया  मास्ला

 पत्रों  की  रिपोर्टों  पर  आधारित  हो  ।

 )

 श्रौ  शो  भनाव्रोश्वर  राव  वाइडे  :  इस  सभा  को  गुमराह  किया  गया

 श्री  रपचन्द  पाल  :  यह  एकदम  नया  मुद्दा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  है  ?  आप  हर  समय  ऐसा  करते  हैं  ओर  साथ  ही  मेरे  बिचार  बदलने

 का  प्रयास  करते  यही  सब  तो  मैं  इस  पुस्तक  से  पढ़  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  सुनें  ।  ये  दो  आधार  हूँ  ।  प्रशकाल  समाप्त  हुआ  ।  आपका  सामान्य
 काय्यें  का  समय  तो  है  आप  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 )

 श्रो  सेफुदीन  चोधरो  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  विनिर्णय  पर  हम  यहां  चर्चा  नहीं  करते

 भरो  संफुद्दोन  चोघरी  :  हम  इसकी  चर्चा  नहीं  कर  रहे
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 शो  जसवन्त  सिह  :  मैं  विनिर्णय  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  ये  वे  दो  आधार  हैं  जिन  पर  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकृत  नहीं  किया
 जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  |

 ११
 थओ  जाऊं  फर्नास्डोज  अध्यक्ष  प्रिवलेज  मोशन  के  बारे  में  आपका  क्‍या  फंसला

 अध्यक्ष  महोदय  :  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  ?  मुझे  दूसरे  पक्ष  को  भी  सुनना  है  ।

 श्री  जा  फर्नास्डोज  :  तो  अभी  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  बाद  में  सुनू

 ]

 आपमे  नोटिस  दिया  यह  मेरे  पास  है  ।

 )
 श्री  जसवन्त  सिह  :  मैंने  नहीं  दिया  है  ।  नि:संदेह  सभा  में  कोई  भी  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न

 नहीं  कर  सकता  है|  आपने  विनिर्णय  दिया  है  कि  यह'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  केवल  यहां  से  पढ़ा  है  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  आपने  नियम  पुस्तिका  में  दिये  गए  दो  उपबन्धों  की  तरफ  सभा  का  ध्यान
 दिलाया  है  जिसके  अन्तर्गत  सामान्यतः  दो  आधारों

 आपने  सभा  का  ध्यान  नियम  पुस्तिका  में  दिये  गये  उपबन्धों  के  दो  पहलुओं  की  तरफ  दिलाया

 है  ।  उनके  तहत  यदि  यह  चर्चा  पहले  हो  चुकी  है  तो  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  लिया  जा  सकता  है
 क्योंकि  आप  वही  चर्चा  तो  बार-बार  नहीं  दोहरायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मु्द  पर  भी  विनिर्णय  यदि  मामला  जारी  है  तब  भी  इसे  अस्वीकृत
 किया  जा  सकता

 श्रो  जसवन्त  सिह  :  बिल्कुल  ठोक  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मानलिया  कि  आज  कुछ  हो  जाता  है

 !

 श्री  जसवन्त  सिह  :  यहां  दो  पहलू  जारी  वह  जिस  पर  पहले  ही  चर्चा  हो

 चुकी  है  और  तीसरे  समाचार-पत्रों  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  हो  ।  ये  तीन  पहलू
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रमाणित  नहीं  है  ।

 थ्रो  जसवन्त  सिह  :  जी  ययाथंता  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  लिए  इसे  पुनः  पढ़  देता  हूं  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  यह  ज्यादातर'*****  पर  भाघारित  होता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अधिकांशतया  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उठाया  गया  मामला  समाचारपत्रों  की रिपोर्टो  पर  आधारित  होता

 है  तथा  प्रमाणिक  नहीं  होता  है  ।

 श्री  जसवन्स  सिंह  :  बिल्कुल  ठीक  ।

 भी  इन्द्रजीत  ग॒प्त  :  आप  कंसे  कहते  सकते  हैं  कि  यह  प्रमाणिक  नहीं  होता  जब  तक

 कि  कोई  व्यक्ति  आकर  यह  न  कहे  कि  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।  यह  नियम  पुस्तिका  में  दिया  गया

 श्री  जसवन्त  सिह  :  मेरा  निवेबन  यह  है  कि  जब  तक  यह  प्रमाणित  नहीं  है  तब  तक  यह  एक  अलग

 हल  है  और  अधिकांशतया  समाचारपत्रों  में  छपी  सामग्री  पर  आधारित  है  |  जारी  चर्चा  तथा

 लम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामलों  आदि  पर  लागू  नहीं  है  ।

 मेरा  कहना  है  कि  इस  बोफोस  मामले  के  अन्तगंत  यह  नि:संदेश  एक  जारी  रहने  वाला

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  महोदय  *'*

 श्री  जसवन्त  सिह  :  मैं  माननीय  मंत्री  की  बात  पर  नहीं  झुक  फिर  भी  यदि  आप

 मुझे  अपनी  बात  मानने  के  लिए  कहें  तो  में  मान  जाऊंगा  लेकिन  भूतपूर्व  अध्यक्ष  होने  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ।

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  के  विनिर्णय  पर  यहां  चर्चा  नहीं  हो  सकती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अध्यक्ष  विनिणय  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  मेरी  तरफ  से  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इसकी  चर्चा  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  बिल्कुल  नहीं  |  यह  सब  करने  की  मुझ  में  योग्यता  ही  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  आमतोर  पर  नहीं  किया  जाता  है  क्‍योंकि  अन्यथा  हर  बार  इसकी  चर्चा

 होगी  ।

 शी  जसवन्त  इसका  तो  सवाल  ही  नहीं  है|  हम  इसकी  चर्चा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  और  यह

 इस  विशिष्ट  कारण  के  लिए  तो  नहीं  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  चर्चा  तो  सूचीबद्ध  नहीं  है  ।

 श्रो  जसबन्त सिंह  :  ऐसा  नही ंहै  ।  वह  हर  मामले में  अग्रज  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ओर  वह  100  प्रतिशत  ठीक  भी

 4
 हे  लक
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 श्री  जसबम्त  आपने  ठीक  कहा  ।  वह  तो  यहां  क्रेवल  प्रत्यक्ष  रुप  में  ही  कह  रहे  हैं  ।
 मैं  अध्यक्ष  के  विनिर्णय  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकता  हूं  लेकिन  मेरा  निवेदन  तीन  आधारों  पर  है  ।
 जारी  मसले  के  मध्य**  क्या  विशभेद

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  *'

 शो  जसवन्त  सिह  :  यह  इसलिए  महोदय  क्योंकि  यह  प्रासंगिक  है  लेकिन  यदि  आप  मुझे  अनुमति
 दें  तो  ही  बात  बनेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पुनः  विनिर्णग्र  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 भी  जसबन्त  छिह  :  यह  बिति्ंय  पर  चर्ना  वहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपकी  बात  अपने  कक्ष  में  सुन  सकता  हूं  ।  आप  मुझ  समक्षायें
 मैं  आपकी  बात  मान  लू

 थ्से  जसलबन्त  लिह  :  केवल  तभी  यदि  आप  मुझे  अपने  विचार  रखने  देंगे  ।  मैं
 स्थगन  प्रस्ताव  की  ही  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  इसके  सम्ब्नन्ध  में  तो  आपने  बोलने  की  यु  जाइश  ही
 नहीं  रखी  है  ।  आपने  कहा  था  कि  स्थगन  प्रस्ताव  आदि  स्वीकृत  नहीं  करूंगा  ।  लेकिन  मैं  तो  मूलतः
 अन्य  पहलुओं  की  बात  कर  हूं  ।  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  विनिर्णय  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है  ओर  मैं  भूतपूर्व
 अध्यक्ष  महोदय  की  बुद्धिमतता  के  आगे  नतमस्तक  हूं  वह  मेरे  अग्रज  हैं  मौर  हर  मामले  में  वरिष्ठ  हैं  ।  मैं
 उनकी  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हु  ।  महोदय  विमेद  तो  यह  है  कि  एक  मुद्दा  जारी  है और  हाल  ही  में  घटित

 हुआ  है  ।  यह  बोफोर्स  का  मामला  है  और  निःसंदेह  एक  जारी  आड्यान  है  ।  लेकिन  इसके  अन्तगंत  प्रत्येक

 चटना  प्रत्येक  नयी  बात  प्रत्येक  नया  रहस्पोद्घाटम  स्वयं  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  का  हो  जाता  है  ।  जब
 स्वीडन  रेडियो  ने  यह  खबर  दी  तो  यह  एक  अबिलम्बनीय  मामला  हो  गया  ।  लेकिन  बाद  में  स्वीडन  के

 लेखा-परीक्षा  ब्यूरो  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जांच  सम्बन्धी  निष्कर्ष  मिकाले  तो  यह  एक  अलस  ही  मुद्दा  बन
 गया  ।  और  जब  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  अपने  जांच  निष्कषं  दिए  तो  इसने  एक  अलग  ही  रूप  ले  लिया

 मेरा  निवेदत  है  कि  जब  पहले  भी  हमने  इस  पर  चर्चा  की  तो  चर्चा  इसी  मामले  से  सम्बन्धित

 एक  पहलू  पर  चली  हमने  भूतपूर्व  विदेश  मन्त्री  के  एक  गलत  कायं  के  संबंध  में  चर्चा  की  यह  भी
 इसका  एक  पहलू  था  ।  यहां  ऐसी  स्थितियां  आ  सकती  जबकि  इस  मामले  के  अन्तगंत  आने  बाली  प्रत्येक
 नयी  बात  अबिलम्बनीय  लोक  महत्त्व  की  दृष्टि  से  बहुत  प्रासंगिक  हो  ।  मेरा  निवेदन  है  इसके  दो

 पहलू  हैं  |  पहली  बात  तो  यह  की  हाल  ही  में  24  अप्रैल  को  जब  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  इस  मामले
 की  सुनवाई  होनी  थी  तो  जिस  तरह  से  सरकार  ने  इस  अबिखम्बनीय  लोक  बहत्त्व  के  मामले  की  24  अप्रैल
 की  सुनवाई  के  प्रति  रुख  अपनाया  वह  भी  एक  नयी  घटना  है  ।  महोदय  दूसरी  बात  यह  है  कि  ज॑ंसे  कि  मैंने

 भी  पिछली  चर्षा  में  कहा  था  कि  इसके  सम्बन्ध  में  जोर  दिया  गया  और  हमने  काफी  घेय॑  रखा''**

 कली  बूटा  सिह  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 रो  जसवन्त  सिह  :  सभा  में  इस  वक्‍त  कोई  भी  कायें  सूची  नहीं  कोई  भी  व्यवस्था
 का  प्रश्त  नहीं  हो  सकता

 झो  ई०  अहमद  :  क्या  मैं  एक  बात  कहूं  ?  प्रत्येक  मुद्दा  कहीं  न  कहीं  से  आरम्भ

 होता  है
 '''

 झी  जसबन्त  सिह  :  हभारी  चिन्ता  का  विषय  ग्रह  है  कि  यह  नयी  बात  क्‍यों  हुई  ?  हमारी  चिन्ता
 इस  दावे  से  आरम्भ  हुई--मैं  केवल  समाचार  पत्रों  पर  ही  निर्भर  नहीं  हूं  ।
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 ओ  बूटा  सिंह  :  मेरा  नियम  58  के  अन्तगंत  व्यवस्था  का  प्रश्न  उन्हें  मुझे  सुनने  दीजिए  ।

 झो  जसवन्त  सिह  :  यह  हमारा  शून्यकाल  चल  रहा  अब  मैं  शन्यकाल  के  ही  निवेदन  कर
 रहा  हूं  ।  बूटा  सिंह  जी  मैं  शून्य  काल  की  ही  बातें  कर  रहा  हूं  ।

 झो  बूटा  आप  वह  बात  उठा  रहे  हैं  जो  अप्रासंगिक  मैं  वह  बात  उठा  रहा  हूं  जो
 प्रासंगिक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  काल  में  सब  क्‌ूछ  अठ्पवस्थित  ही  मान  कर

 )

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  यह  शून्यकाल  का  निवेदन  है  ।  इसे  सत्ता  पक्ष  के  लोगों  को  समझना

 जात  व  se

 चाहिए  ।

 मैं  यह  अनुरोध  शून्यकाल  के  दौरान  कर  रहा  हूं  और  यहां  पर  सभी  संसद  सदस्यों  का  यह
 कार  है  ।  )

 श्रौ  घटा  सिह  :  मेरा  अनूरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  वह  भी
 नियमों  के  तहत  है  ।  इसलिए  मैं  तो  नियमों  के  उल्लंघन  ५र  आपत्ति  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  जसबन्त  सिंह  :  हमारी  चिन्ता  का  मुख्य  बिन्दु  यह  है  कि  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने
 इस  सभा  में  हस्तक्षेप  के  दोरान  सभा  को  गुमराह  किया  ढमारी  चिन्ता  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि
 भूतपूर्व  माननीय  विदेश  मंत्री  ने  सभा  के  बाहर  मुजरात  में  यह  कहा  है  :  मैं  बोलूंगा  तो  क्स्फोट  हो

 मैंने  तो  केवल  अपने  क्त  व्य  का  निर्वाह  किया  इत्यादि  इत्यादि  |ਂ  इससे  संदेह  उत्पर्न
 होता  है  ।  हमारी  चिन्ता  का  मुख्य  कारण  क्‍या  है  ?  हमारी  बिन्‍्ता  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  प्रधानमंत्री
 के  हस्तक्षेप  से  पू्र  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  एक  पत्र  था  इसमें  यह  स्पष्ट  कहा  गया  था  कि  श्री  सोलंकी
 ने  प्रधानमंत्री  के  निर्देश  पर  यह  पत्र  दिया  था

 ओर  यह  मामला  नमा  है  और  अभी  हुआ  है  और  यह  हमारी
 चिस्ता  का  मुख्य  कास्ण  है  क्योंकि  यह  पत्र  विशेषाधिकार  का  पुद्दा  भी  है  जिसका  कुछ  सदस्यों  ने  उल्लेख
 कया  है  और  यह  सभा  को  भी  गुमराह  करता  है  और  औचित्य  तथा  सरकार  के  मुख्य  कार्यकारी  के
 ब्यवहार  का  भी  मामला  हम  क्या  कह  रहे  हैं  ?  हम  कह  रहे  कि  यह  पत्र  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो

 के  पास  यह  पत्र  है  और  जब  कहा  गया  था  तब  भी  उसके  पास  यह  पत्र  केद्धीय  जांच  ब्यरो  सीधे
 प्रधानमंत्री  के  तहत  है  ।

 हे

 प्रधानमंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  तथा  अन्य  ने  भी  यह  कहा  थम  कि  कह  नहीं  चाहते  कि  इस  मामले
 में  उनकी  सरकार  किसी  के  अधीन  चले  ।  यह  शक्ति  पुनः  आ  गई  है  ।  यह  नई  बटना  है  और  इस  शक्ति
 के  आने  से  इस  मामले  एर  तत्काल  ध्यान  देने

 की
 जरूरत  हम  आपसे  अपील  करते  हैं  कि  आष  हमारे

 अनुरोध  पर  गोर  करें  ताकि  हम  यह  मामला  उठा  क्‍योंकि  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  इस  सभा
 के  अन्दर  कहा  है  कि  वह  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तथा  इस  मामले  के  संचालन  में  निजी  रूचि  लेंगे  ।  अब  क्‍या
 मुख्य  कारण  कार्यकारी  के  पद  से  निजी  रूचि  के  बारे  में  निजी  आश्वासन  दोनों  के  लिए  है  ?  अर्थात  24
 अप्रैल  के  मामले  के  बारे  में  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पत्र  के  बारे  में  जो  सभा  में  पहले  ही  चर्चा  से  पूर्व  भी

 प्रधानमंत्री  का  नाम  शामिल  विदेशी  अधिकारियों  ने  प्रधानमंत्री  के  नाम  का  उल्लेख  किया  है
 प्रधानमंत्री  के  नाम  के  बारे  में  भारत  को  सरकारी  तोर  पर  बताया  गया  है  और  प्रधानमंत्री  को  इसकी
 जानकारी  थी  और  इसके  बावजूद  सरकार  तथा  *धानमंत्री  ने  सभा  को  अच्धेरे  में  रखा  है  ।  अगर  नियम
 पुस्तिका  में  हमें  उपलब्ध  माध्यमों  ओर  तरीकों  से  विचार  हेतु  आवश्यक  लोक  महत्व  के  पहलओं  पर  विचार
 के  लिए  यदि  हम  आप  के  पास  न  आए  तो  कंसे  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  कर  सकते
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सही  कह  सकते  हैं  कि  मैं  आपके  भाषण  में  व्यग्धान  डाल  रहा  हूं  ।  लेकिन
 मान  लीजिए  कि  आप  किसी  नियम  के  तहत  बोल  रहे  हैं  तो  मुझे  नियमों  की  व्याख्या  करनी  है  जिससे
 भविष्य  में  कठिनाई  न  ही  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  बिल्कुल  ठीक  आप  बहुत  उदार  हैं  आपने  मुझे  नहीं  रोका  है  ।
 आपने  नुझे  कहने  की  अनुमति  दी  और  मैंने  ऐ  4  किया  ।  यहां  पर  दो  मामले  शमिल  ओचित्य  के  बारे

 इस  सरकार  के  मुख्य  कार्यकारी  के  अच्छे  नाम  का  वक्‍तव्य  देने  और  निश्चित  कथन  में  विदेशी
 अधिकारियों  द्वारा  उनके  नाम  का  उपयोग  इस  सफा  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसके  तथा  संसद  के  पूर्ण
 विशेषाधिकार  के  मुद्दे  के विपरीत  हैं  । यह  सभी  इस  नई  घटना  के  पहलू  ये  सभी  बोफोस  के  मामले  के

 तहत  आते  हैं  जिसमें  अनेक  दृष्कर्म  निहित  लेकिन  मैं  आपको  कहता  हूं  कि  यह  एक  नया  दुष्कर्म  है
 और  यह  ऐसा  महत्वपूर्ण  व  गम्भीर  दुष्कर्म  है  कि  इस  पर  नए  भिरे  से  विचार  की  जरूरत  है  और  इसी
 कारण  हम  इस  मामले  में  आपको  तकलीफ  दे  रहे  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गप्त  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  मैं  प्रश्नकाल
 के  तहत  नहीं  बोल  रहा  क्‍योंकि  यह  समाप्त  हो  च॒का  न  ही  मैं  स्थगन  प्रस्तात्र  के  तहत  बोल  रहा  हं
 क्योंकि  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  रखा  मैं  शून्यकाल  में  बोल  रहा  मैंने  आज  सुबह  आपको  लिखा

 क्योंकि  समाचारपत्रों  मे ंआज  जो  कुछ  छपा  है  वह  बहुत  गरशांत  करने  वाला  है  ओर  यह  किसी  के  लिए
 भी  अशांतकारी  होगा  ।  आ'ने  यह  नियम  सही  उद्ध.त  किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  अगर  स्थगन
 प्रस्ताव  के  द्वारा  उठाया  गया  मामला  ऐसे  समाचारपत्रों  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  है  जो  प्रभावित  नहीं  है  तब
 उसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  नियम  पर  प्रश्नचिन्ह  नहीं  लगाया  सकता  सिवाय  तब  जबकि
 समाचारपत्रों  पर  आधारित  कोई  मुहा  न  तो  प्रमाणित  किया  जा  सकता  है  अथवा  अप्रमाणित  कहा  जा

 सकता  है  अगर  प्रशासन  का  कोर  अधिकारी  ऐसी  स्थिति  में  है  कि  वह  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  को

 कार  या  अस्वीकार  कर  सके  और  वह  ऐसा  करने  की  पहल  करता  हो  ।  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता

 हूँ  कि  भूतपूर्व  विदेश  मंत्री  द्वारा  स्विटज  रलैंड  के  विदेश  मंत्री  को  पत्र  देने  का  कार्य  पहले  समाचा  रुपत्रों  में  ही

 प्रकाशित  हुआ  था  ।  पहले  यह  समाचार  पत्रों  में  छघा  और  इस  रिपोर्ट  के
 आधार  पर  इस  सभा  ने  यह

 मामला  उठाया  कि  क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  वहां  के  विदेश  मंत्री  को  एक  पत्र  दिया  तब  तक  यह
 समाचारपत्रों  की  अप्रमाणित  रिपोर्ट  केवल  बाद  में  स्वयं  मंत्री  न ेएक  वक्तव्य  देते  हुए  यह  स्वीकारा
 कि  उन्होंने  एक  पत्र  दिया  था  जिसका  विवरण  वह  नहीं  जानते  ओर  यह  भी  नहीं  जानते  कि  उन्हें  इसे

 किसने  दिया  यह  तो  कोई  शक्तिहीन  बेनाम  व्यक्ति  था  ।  उन्होंने  क्षमां  उन्होंने  सभा  में  खेद

 प्रकट  किया  कि  उन्होंने  ऐसा  किया  इसके  बाद  ही  यह  स्पष्ट  हुआ  कि  समाचारुपत्रों  की  रिपोर्ट

 प्रमाणित  नहीं  थी  ।

 मैं  आपको  यह  कह  रहा  हूं  कि  अब  समाचारपत्रों  में  कुछ  नया  छपा  है  जिसमें  त्रिस्तृत  ब्यौरा  उद्ध ूत
 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  यह  अधिकार  है  कि  इसे  सभा  के  तथा  देश  के  ध्यान  में  लाए  |  यह

 बहुत  गम्भीर  मामला  पहलौ  बार  इस  मामले  में  प्रधानमंत्री  का  नाम  शामिल  किया  जा  रहा  पहले
 ऐसा  नहीं  था  ।  मझे  विस्वास  है  कि  आपने  इस  समाचार  पत्र  कौ  रिपोर्ट  का  अच्छी  तरह  अध्ययन  कर  लिया

 है  जिसका  हम  उल्लेख  कर  रहे  हैं  और  जो  आज  सुबह  स्टेट्समैनਂ  में  छपी  है  ।  इसमें  कहा  गया है  कि

 एक  बार  नहीं  बल्कि  तीन  बार  स्विट्जरलैंड  के  विदेश  मंत्री  को  यह  नोट  देते  समय  कहा  गया
 था  कि  उन्हें

 दिए  गए  नोट  +  पीछे  भारत  के  प्रधानमंत्री  का  समर्थन  और  प्रेरणा  है  ।  यह  सही  भी  हो  सकता  है  और

 नहीं  भी  हो  सकता  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  यदि  यह  सही  नहीं  है  तो  प्रधानमंत्री  यहां  और
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 ऐसा  कहें  ।  हम
 सरदार

 बूटा  सिह  के  शब्दों
 पर

 यकीन  नहीं कर
 सकते  ।  इसलिए  यहां पर  एकदम  प्रत्यक्ष

 रूप  में  गम्भीर  आरोप  लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  |  मैं  इस  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करता  हुं  कि  सभा  के  साथ

 बहुत  ही  विचित्र  व्यवहार  हो  रहा  सोलंकी  घटना  को  तीन  सप्ताह  हो  चुके  आज  तक  उस

 हीन  बेनाम  व्यक्ति  की  शिनाख्त  नहीं  की  गई  है  जिसने  विदेश  मंत्री  को  वह  पत्र  दिया  क्‍या  हम  यह
 मानें  कि  सरकार  को  यह  नहीं  प्रधानमंत्री  को  नहीं  पता  कि  वह  व्यक्ति  कोन  था  ?  वह  एक  वकील

 हो  सकता  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  रोबोट  ।

 श्रो  इन्ाजोत  गृप्त  :  यदि  वह  रोबोट  था  तो  हम  इस  पर  सन्तुष्ट  हो  जाए  यह  अत्यन्त  दूरी  से
 नियंत्रित  रोबोट  था  ।

 फिर  यह  बहुत  ही  विचित्र  है  कि  इतने  दिनों  के  बाद  भी  संसद  नहीं  जानती  कि  वह  व्यक्ति
 कौन  उसने  विदेश  मंत्री  को  स्विट्जरलेंड  में  वहां  के  विदेश  मत्री  को  एक  नोट  देने  का  क  ये  किस
 प्रकार  इस  नोट  के  विवरण  बाद  में  समाचारतपत्रों  में  छपे  हैं।यह  सही  नहीं  हैं  तो  इस  संबंध  में

 इन्कार  किया  जाए  ।  यदि  कोई  यह  कहना  चाहता  है  क्रि  यह  उस  नोट  का  सही  रूप  नहीं  है  तो  वहु  ऐसा

 कहे  ।  अभी  तक  किसी  ने  यह  नहीं  कहा  है  |  समा  चारपत्रों  में  छपे  इस  नोट  के  विवरण  से  यह  एकदम  स्पष्ट

 हो  जाता  है  कि  इस  नोट  का  उहे  श्य  यह  था  कि  स्विटजरलेंड  के  अधिकारियों  को  बाध्य  किया  जाए  कि

 इस  बोफोर्स  मामले  में  आगे  जांच  को  गम्भीरता  और  सेजी  से  न  किया  जाए  ।

 अब  इस  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  कहा  है  कि  प्रधानमन्त्री  का  नाम  जोड़ने  से  भी

 अधिक  उनके  नाभ  को  इसमें  प्रत्यक्ष  रूप  से शामिल  किया  जा  रहा  उनके  कहने  पर  यह  किया  यह

 नोट  दिया  गया  ।

 क्या  यह  एक  गम्भीर  मामला  नहीं  है  ?  क्या  इसे  सिफे  तकनीकी  आधार  पर  ही  टाला  जा  सकता

 है  ?  यह  सब  निर्णय  आपको  करना  है  ।

 मैं  इसे  किसी  भी  नियम  के  तहत  नहीं  उठा  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  आपको  बताऊ  माननीय  सदस्यगण  अपने  अपनी  सीटों  से  मुझे  बार-बार

 सलाह  और  दिशा-निददेंश  देते  रहते  परन्तु  इस  पर  आसीन  होकर  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  कानूनी
 स्थिति  क्‍या  और  अगर  मैं  इस  प्रकार  की  बहस  में  शामिल  होता  हूं  तो  आप  जानते  हैं  यह  एक

 सम्मानजनक  बात  नहीं  होगी  ।  मैं  बहुत  ही  आदरपूर्वक  माननीय  जिनके  प्रति  मेरे  मन  में

 काफी  आदर  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  मुझे  हमेशा  दिशा-निर्देश  न  दें  ।  मैं  आपके  दिशा-निर्देश  का

 अपने  कक्ष  मैं  आदर  करूंगा  लेकिन  इस  सदन  में  नहीं  क्योंकि  मैं  यहां  आपके  साथ  इस  तरह  के  वातलिाप  में

 संखग्न  नहीं  हो  सकता  कि  मैं  किस  प्रकार  सही  हूं  और  आप  किस  प्रकार  सही  नहीं  हैं  ।

 थ्रो  इन्द्रजीत  गप्त  :  मैंने  तो आपको  दिशा-निदे  श  देने  की  बात  रत्ती  भर  भी  नहीं  सोची

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  द्वारा  कहे  गये  प्रत्येक  शब्द  का  मैं  आदर  करता  मैं  आपको  बहुत  ही
 र्ल्रा

 उदारतापूर्बक  सुनू  गा  ।  आप  जानते  हैं  कि  मेरे  मन  में  आपके  प्रति  कितना  आदर  लेकिन  कपया
 अपनी  बेंच  से  मुझे  यहां  हमेशा  दिश  न  दें  क्योंकि  इससे  मुझे  परेशानी  हो  जाती  है  ।
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 झरो  इनाजोत  ग॒प्स  :  मुझे  बहुत  दुःख  है  कि  आपको  मेरे  टिप्पणी  में  दिशा-निर्देश  छिग  नजह

 आया  ।

 अध्यक्ष  :  गुस्से  में  नहीं  ।

 ओर  इन्द्रजोत  गृध्त  :  मेरे  विमाग  में  इस  तरह  की  बात  आ  ही  नहीं  सकती  ।  मुझे  तो  उन  बेंचों  को

 अप्के  माध्यम  से  ही  सम्बोधित  करना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  यह  बात  सब  पर  लागू  होती  है  यह  सिर्फ  आप  पर  ही  लागू  नहीं  होती  ।
 आप  सब  मुझे  हमेशा  यह  करो  और  वह  न  करो  कहते  रहते  हैं  ।  मैं  जब  कहता

 हूं
 कि  मैं  ऐसा

 चू
 है

 कर  सकता  तो  आप  सब  कहते  हैं  यह  सही  नहीं

 भरी  इम्द्रजोत  गुप्त  :  मैं  आपको  कुछ  भी  करने  के  लिए  कह  रहा
 हूं  ।  मैं  आपको  कुछ  भी  करने  के

 लिए  कंसे  कह  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूँ  कि  आपके  मन  में  मेरे  लिए  काफी  स्नेह  है  और  मेरे  मन  में  भी
 आपके'लिए  काफी  आदर  है  ।

 श्र  इम्ब्रजोत  ग॒प्त  :  हम  लोग  पुराने  मित्र  आपको  ऐसा  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  मैं  आपको

 दिशा-निदें  श॒  देने  की  चेष्टा  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  यह  टिंप्पणी  सदन  के  सभी  सदस्यों  पर  लागू  होती

 शो  इम्रजोत  ग॒प्स  :  मैं  तो  यही  कह  रहा  हूं  कि  आपके  माध्यम  से  ही  उस  तरफ  वेंठे  लोगों  को
 सम्बोधित  करना  होगा  ।  इसके  लिए  कोई  दूसरा  रास्ता  तो  है  नहीं  ।  जो  मैं  कह  रहा  मेरा  मुद्दा  बहुत
 ही  छोटा

 शो  बटा  सिह  :  आप  तो  हमेशा  बात  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गप्ल  :  हम  लोग  हमेशा  ही  बात  कर  स  ते  मैं  बात-चीत  जारी  ही  रखता  हूं  ।
 लेकिन  आप  जब  जरूरी  हो  तो  बात  ही  नहीं  करते  तब  एकदम  से  चप्पी  साध  लेते

 मैं  तो  केवल  इतना  कह  रहा  हूं  कि  कोई  भी  अप्रमाणित्त  प्रेस  रिपोर्ट  को  तब  तक  जांच  या  प्रमा
 जत  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  उस  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  या  जिसके  बारे  में  पोर्ट  है

 वह  स्वयं  आगे  आकर  यह  स्पष्ट  नहीं  करता  कि  वह  रिपोर्ट  प्रमाणित  है  या  वह  सत्य  है  या
 अब  बार  तो  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  क्योंकि  इसमें  प्रधानमन्त्री  का  नाम  सीधे  जुड़ा  हुआ
 हम  सभी  श्री  सतेलंकी  के  नोट  के  बारे  में  जानते  हैं  लेकिन  हम  नहीं  जान  पाए  कि  वह  व्यक्ति  कौन  है  ।
 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सरकार  अब  तक  तो  उस  व्यक्ति  को  जरूर  जान  गयी  होगी  ।  आखिर  वह
 विशिष्ट  व्यक्ति  कोन  है  जिसकी  पहचान  इतनी  गोपनीय  रखी  गयी  है  और  जो  दाओस  में  या  स्विटजर
 लेंड  में  मनन्‍्त्री  से  मिलकर  वह  नोट  उन्हें  सुपुर्दे  करने  में  सक्षम  था  |  क्या  उसके  बारे  में  जानने  का  हमें

 धिकार  नहीं  मैं  आपसे  नहीं  पूछ  रहा  मैं  तो  आपके  माध्यम  से  उन  लोगों  से  पूछ  रहा  क्‍या
 उन  लोगों  को  हमें  बताना  नहीं  चाहिए  ?

 यह  तो  उन  पर  निरभंर  है  ।  अगर  उनका  रबेया  यही  रहा  तो  जनता  के  दिमाग  में  उठ  रही  शंकाए
 हजार  गुना  ज्यादा  हो  जाए  गी  ।  उनको  प्राथमिकता  यही  है  तो  उनका  स्वागत  है  ।  अगर  वे  स्थिति  साफ
 नहीं  करना  चाहते  हैं  तो  यह्‌  उनकी  बात
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 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  उन्हें  तो  हमसे  ज्यादा  चितित

 होता  चाहिए  क्योंकि  प्रधानमन्त्री  का  नाम  इसमें  आ  रहा  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  उन्हें  कोई  चिन्ता

 नहीं

 तो  मुझे  यही  सब  कहना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इन  विचारों  के  आदान-प्रदान  का  कुछ
 णाम  निकलेगा  और  हमें  उम्मीद  है  कि  प्रधानमन्त्री  स्वयं  ही  इस  मामले  में  आगे  आयेंगे  क्योंकि  वही  एक
 व्यक्ति  हैं  जो  अगर  चाहें  तो  रहस्य  से  पर्दा  हटा  सकते  हैं  ।  अगर  वह  पर्दा  नहीं  उठाना  चाहते  तो  उनका
 अपने  ढंग  से  चलने  और  कार्य  करने  का  स्वागत  अगर  वे  लोग  राजनीतिक  आत्महत्या  ही  करना
 चाहते  हैं  तो  उतका  स्वागत  है  कि  वे  लोग  ऐसा  मैं  उन  लोगों  को  ऐसा  करने  से  रोक  नहीं  सकता  ।
 लेकिन  मैं  सोचता  हं  कि  संसदीय  और  राष्ट्र  के  दोनों  के  हित  में  यह  बेहतर  है  कि  इस  विवादमय
 मामले  को  एकबार  में  ही  हमेशा  के  लिए  रफा-दफा  कर  दिया  जाये  ।

 श्री  सेफहीन  चोधरी  :  हमने  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  के  लिये  मोटिस  दिया  हुआ  है  ।
 लेकिन  फिर  भी  वह  चला  हम  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करवाना  चाहते  थे  लेकिन  आपने  हमा  री  मांग  अनसुनी
 कर  दी  ।

 स्थगन  प्रस्ताव  को  आपने  खारिज  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  अभी  जो  बहस  होने  वाली  है  उसे  खारिज  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  सेफहोन  चौधरी  :  हमारे  अन्य  प्रस्ताव  भी  हैं  और  यह  नियमों  की  तकनीकी  से
 संबंधित  नहीं  यह  एक  तथ्यगत  मामला  अब  तो  हमें  पक्‍का  विश्वास  हो  गया  ट्रै  कि  आज  के  समाचार
 पत्रों  में  जो  कुछ  भी  प्रकाशित  हुआ  है  उममें  कुछ  न  कुछ  नई  बात  जरूर  अगर  वे  या  कोई  भी  यह
 कहता  है  कि  इसमें  कुछ  भी  नया  नहीं  है  तो  मुझे  आश्चयं  होगा  हममें  से  किसे  मालम  था  कि  प्रधानमंत्री
 को  स्विटजरलैंड  के  विदेश  मंत्री  को  दिये  जाने  वाली  नोट  की  जानकारी  थी  ?  हमें  तो  पता  नहीं  था  ।  क्या
 हममें  से  कोई  यह  जानता  था  कि  स्विटजरलैंड  से  सी०  बी०  आई०  को  भेजे  गये  सन्देश  में  उसी  के  बारे  में

 सूचना  दी  गई  थी  ।  हमें  तो  यह  पता  नहीं  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  कहा  है  कि  उन्हें  उस  सन्देश  की

 जानकारी  थी  ।  वे  जानते  होंगे  ।  लेकिन  हमें  तो  इगकी  जानकारी  ब्रििल्कुल  ही  नहीं  यह  तो  इस  पूरे
 प्रकरण  में  नये  मुद्दों  का एक  नया  अध्याय  हैं  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  प्रधानमंत्री  को

 इसे  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 पिछलौ  बहम  तक  प्रधानमंत्री  की  एक  सन्त  की  भांति  बेदाग  छवि  थी  ।  अब  उन  पर  भी

 एक  कीचड़  के  छींटे  पड़  चूके  हैं  ।  क्या  लोगों  की  शंका  दूर  करने  की  जिम्मेवारी  प्रधानमंत्री  की  नहीं  है  ?

 इसको  छिपाने  से  प्रधानमंत्री  सरकार  और  संसद  के  बीच  सम्बन्ध  तथा  देश  सभी  की  छवि  श्मिल
 हो  रही  है  और  यहां  बैठे  हुए  हम  लोग  इतना  मूर्ख  नहीं  है  कि  एक  सरकारी  प्रवक्ता  द्वारा  गुमराह  कर
 दिये  जायें  हम  तो  यह  जानता  चाहते  हैं  कि  ये  तथ्य  जो  इस  रूप  में  सामने  आये  वे  सत्य  है  मा  चहीं  ।

 हम  इसके  बारे  में  नहीं  जानते  हम  लोगों  ने  तो सोच  रखा  था  कि  जब  तक  इस  तथ्य  को  स्पष्ट  नहीं  कर

 दिया  जाता  तब  तक  इस  सदन  में  कोई  अन्य  मुद्दा  नहीं  उठने  देंगे  ।  यह  हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  है

 हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  इससे  जुड़ी  हुई  आप  बहस  की  अनुमति  भले  ही  न  लेकिन  प्रधान

 मंत्री  को  अपना  वक्तव्य  देने  दें  । अगर  हम  उस  वक्तव्य  से  सन्तुष्ट  हो  जायेंगे  तो  फिर  दूसरे  मुहे  लिये  जा
 सकेंगे  अन्यथा  हम  उस  पर  पूरी  बहस  चाहेंगे  और  उसके  बिना  इस  सदन  का  चलना  बहुत  ही  मुश्किल

 होगा  ।  मुझे  ऐसा  कहने  का  बहुत  दुःख  है  ।  यहू  इस  सदन  की  गरिमा  का  प्रश्न  है  ।  (

 251



 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  22  अप्र  1992

 जज

 श्री  जाज  फर्नाण्डोज  :  अध्यक्ष  मुझे  अफसोस  है  कि  जो  स्थगन  प्रस्ताव  आपके  सामने  रखा

 उसको  आपने  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  लेकिन  आपने  कहा  कि  इस  पर  आप  कोई  तर्क  नहीं  सुनना

 चाहेंगे  ।  हालांकि  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  आपके  सामने  तक॑  रख  कर  आपकी  राय  बदलने  का  काम

 कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  आपके  आदेश  को  हम  मानते  हैं  ।  आपके  चैम्बर  में  आ  कर  इस  पर  आप  से  बहस

 होगी  ।

 हर

 अध्यक्ष  प्रधानमंत्री  ने एक  अप्रैल  को  जब  सदन  में  अपनी  बाते  रखी  तो  उनके  पहले  जो

 तीन-चार  वाक्य  हें  उसमें  एक  वाक्य  यह

 मैं  बहुत  अधिक  गहराई  से  यह  अनुभव  कर  रहा  हूं  कि  पिछले  दो  या  तीन

 दिनों  में  जो  कुछ  हुआ  उससे  सरकार  के  सामने  परेशानी  उत्पन्न  हुई  इस  परेशानी  से

 उबरना  होगा

 ये  मेरे  शब्द  नहीं  हैं  ।  ये  प्रधानमन्त्री  के  शब्द  मैं  जानना  च।हूंगा  कि  जो  आज  अखबार  में

 आया  उनका  जो  निवेदन  था  सदन  इस  अ्बार  में  जौर  अन्य  अखबारों  में  खबरें  आयी  उनसे

 अस्ब्रेसमेंट  हुआ  उसी  अम्ब्रेसमेंट  का  उन्होंने  यहां  पर  उल्लेब्व  किया  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा --

 अनुवाद  है ]
 भी  सोलंकी  के  द्वारा  उस  नोट  को  सुपूर्द  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कोई

 फहमी  या  गड़बड़ी  पैदा  हुई  तो  उसे  नजरअन्दाज  कर  दिया  जाना  और  हमारी  स्थिति
 स्पष्ट  हैਂ

 ]

 अब  अध्यक्ष  बात  अम्ब्रैसमेंट  से  बहुत  आगे  बढ़  गयी  ।  चू  कि  कई  सबूतों  के  साथ  यह  बात

 स्पष्ट  हो  गयी  ।  अगर  आपका  आदेश  हो  तो  मैं  इस  अखबार  की  इस  रिपोर्ट  को  ओरो्थैंटीकेट  करने  के  लिए
 तैयार  उसकी  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं-नही  ऐसे  नहीं  ।

 थो  जाजं  कनणष्डीज  :  क्‍योंकि  तथ्य  की  जब  आत  आती  है  तो  यह  सवाल  हमेग़ा  आ  जाता  है  कि
 अखबारों  की  खबर  पर  कंसे  जाए  ।

 ॥  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सदन  में  जो  भी  आपको  कहना  उसे  मैं  ऐसा  करने  से  अ!पक्ो  मना  नहीं
 कर  रहा  हूं  ।  मैं  तो  इसे  कतिपय  नियम  के  अन्तगंत  रह  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  जा  फर्नाण्डोज  :  ठीक  इसमें  मैं  क्या  कह  रहा  हूं  कि  अगर  ओघेंटीकेशन  का  सवाल  हो
 कि  जिसको  लेकर  सदन  किसी  को  इस  बात  जो  यह्ां  पर  अभी  उठाई  जा  रही
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 इसके  पीछे  आधार  क्‍या  तो  उस  आधार  का  अगर  प्रश्न  हो  तो  हम  दस्तख्त  करके  इसको  सभा  पटल  पर
 रखने  के  लिए  त॑यार  लेकित  आपके  आदेश  को  हम  मालेंगे  उसके  आगे  हम  नहीं  जायेंगे  । लेविन  आज

 एक  बात  की  सफाई  होना  इसलिए  जरूरी  है  कि  दो-तीन  बातें  सामने  आई  बहुत  परेशानी  और

 बहुत  कष्ट  से  मैं  इस  बात  को  कह  रहा  हूं  कि  पहली  अर्प्रैल  को  प्रधान  मन्त्री  जब  सदन  में  खड़े  हो  गए
 और  बोले  कि  जेसे  ही  अखबार  से  हमको  जानकारी  भयानक  चीज  अम्ब्नसमेंट  इसको  दूर  करना
 चाहिए  ।  तब  अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री  ने  कुछ  तथ्यों  को  सदन  में  रखने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।

 स्वीटजरलैंड  में  इस  मुकदमे  को  चलाने  वाले  भारत  सरकार  के  एक  वकील  का  नाम  मार्क  बोना
 है  ।  *'  रक्षा  मन्‍्त्री  जी  आप  जरा  इस  तरफ  देख  और  सुनिए  ।  यह  सब  नहीं
 आप  यहां  पर  बोफोस  के  मन्त्री  आप  हमारी  बात  सुनिए  ।'  वे  नहीं  सुन  रहे  यह

 सुनना  जरूरी  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  हम  किसके  लिए  बोल  रहे  अध्यक्ष  हम  आपको

 em

 के  लिए  मात्र  नहीं  कह  रहे  हैं  !  हर  बार  यह  चीज  हो  रही  कल  यहां  पर  जो  मुद्दा  उठाया  गया
 उस  समय  चार  मन्त्री  आपस  में  मजाक  कर  रहे  थे  ।  तो  क्या  यह  एम्पटी  थियेटर  है  ।  हम  यहां  पर

 खड़े  होकर  चिल्लाते  रहे  और  वे  देखें  कि  हम  लोगों  की  आवाज  कंसी  हंसते  रहे  और  मजाक  करते

 रहे  ।  यह  गम्भीर  मामला  है  )

 ]

 मुझ  तो  मन्त्री  स ेमतलब  है  क्योंकि  बोफोर्स  मामले  का  प्रभार  उन्हीं  के  पास

 )

 पंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  एस०  :

 हम  लोग  चिल्लाते  नहीं  है

 श्री  जाजं  फर्नाण्डीज  :  उन्हें  मुझे  सुनना  ही  होगा  ।  यह  एक  गंभीर  मामला  मैं  नहीं  चाहता

 हूं  कि इस  सदन  को  एक  अच्छे  खासे  राष्ट्रीय  मजाक  के  रूप  में  लिया  जाए  यह  सदन  कोई

 ष्ट्रीय  मजाक  नहीं  है  ।  मैं  नाराज  हूं  ।  सरकार  के  द्वारा  इस  सदत  की  अवमानना  की  जा

 ही  है|  मुझे  यह  विश्वास  नहीं  है  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  द्वारा  कहे  जा  रहे  प्रत्येक  शब्द  रिकार्ड  हो  रहा  है  ।

 भरी  जाअ॑ं  वह  दूसरी  बात  है  ।  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पक्ष  से  जो  भी  बात  कही

 जाती  है  उस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  )

 क्री  एम०  एम०  जेकब  :  धंत्रीगण  आपका  भाषण  सुन  रहे  हैं  ।

 थ्री  जाज  फर्ताण्डोज  :  अन्य  मन्त्रियों  को  सुनने  की  बात  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्री  इसे

 सुनें  ।

 झ  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  कोई  दूसरा  मंत्री  सिर्फ  रक्षा  मंत्रो  ओर  प्रधानमंत्री  ही  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वह  सुन  रहे  हैं  ।
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 भी  सदन  लाल  खराना  :  वे  रहे  हैं  ।

 भरो  जा  फर्नाण्डोज  :  उनकी  खशी  भी  हो  सकती  है  ।  जो  हम  कह  रहे  उसको  लेकर  यह  भी
 सम्भव  है  ।  जो  हम  कह  रहे  वे  उससे  भी  खुश  हो  सकते  मैं  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  कांग्रेस  पार्टी
 में  जो इस  समय  चल  रहा  उसकी  चर्चा  करने  की  जगह  नहीं  है  ओर  ये  सुनते  भी  नहीं  यह  मैं  मानता

 हूँ  ।  प्रधानमंत्री  स ेजवाब  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  ।  )

 ]

 क्या  आपके  पास  बासूचना  ब्यूरो  मुक्यालय  में  श्री  मार्क  बोना  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था
 कि  जिसमें  कहा  है  कि  आपके  प्रधानमंत्री  ने  स्विटजरलैंड  के  विदेश  मंत्री  को  एक  नोट  भेजा  है  ?
 प्रधानमंत्री  ने  स्व्रिटजरलेंड  के  विदेश  प्लंत्री  को.एक  नोट  भेजा  है  जिसमें  हमसे  इस  मामले  में  ओर  आगे

 वाही  न  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  क्पया  ध्यान  मैं  अपनः  प्रत्येक  शब्द  जानबूझ  कर  बोल  रहा  हूं  ।
 मैं  आपको  तारीख  बताता  हूं  ।  क्या  आपको  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  मुख्यालय  में  23  मार्च  को  कोई  पत्र
 प्राप्त  हुआ  था  या  नहीं  जिसमें  लिखा  हुआ  है  कि  आपके  प्रधानमंत्री  ने  स्विटज  रलेंड  के  विदेश  मन्त्री  को  एक
 नोट  भेजा  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हम  इस  मामले  क्रो  अति  ग्रम्भीरता  से  नहीं  लेना  चाहते  हैं  यह
 भाग

 भाग  (a)  कि  कसा  यह  बात  सच  है,श्रा  कि  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  के  अधिकारी  प्रधान
 मन्‍्त्री  के पास  गए  और  उनसे  कहा  कि  अल  हम  इस  मामले  का  क्‍या  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधान
 मंत्री  ने  कया  कहा  ।

 क्या  यह  बात  सच  है  कि  नहीं  कि  25  मार्च  से  सरकार  में  प्रत्येक  आदमी  को  इसकी  भनक  थी
 ओर  प्रत्येक  ने  इस  पर  चिता  व्यक्त  को  थी  प्रत्येक  इस  बात  को  जानता  था  कि  प्रत्येक  अन्तर्राष्ट्रीय
 चार  में  स्विटज  रलैंड  सरकार  ओर  बहां  के  स्यायालयों  की  एक  इकाई  से  दूसरी  हकाई  को  प्रधानमंत्री  का
 पत्र  परिचालित  किया  जा  रहा  था  ?  अर्थात  बह  पत्र  जो  प्रधानमंत्री  की  सहमति  से  लिखा  गया
 क्योंकि  यह  किसी  का  पत्र  नहीं  था  इसे  अभी  भी  किसो  अनजान  का  पत्र  कहा  जा  रहा  क्‍या
 आपको  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ?

 )

 फिर  भी  ये  लोग  कोई  बात  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हम  प्रधानमंत्री  को  सुनना  चाहते  हैं  ।

 हम  आपको  भी  सुनना  चाहते  हैं  ।  हम  आपसे  इस  बारे  में  जवाब  आप  इस  तरह  से  सरकार  को

 नहीं  चला  सकते  हो  ।  हम  ठोस  प्रश्नों  को  आपके  सामने  रख्च  रहे  आज  22  तारीख  है  ओर  24  तारीख
 को  मामला  सुनवाई  के  लिए  आ  रहा  है  ।'''

 प्रधानमंत्री  ने  इस  सदन  में  कहा

 अिवृदाद
 |

 सदन  एक  बात  पर  ब्रिलुकुल  एकमत  है  कि  सच्चाई  का  पता  लगाया  जाए  ।  यह
 किस  प्रकार  से  होगा  और  मैं  इस  वात  को  दोहराना  चाहूंगा  ।”

 ओर  वही  चुप  नहीं  हो  आगे
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 यह  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो के  प्रभावी  मंत्री  अब  से  मुझे  इस
 मामले  में  हुई  प्रगति  से  अवगत  कराते  रहेंगे  ।”

 आज  हम  जानना  चाहेंगे  कि  मामला  क्‍या  है  ?  उस  दिन  प्रधानमंत्री  यहां  से  खड़े  हो  जब

 हमने  इस  सवाल  को  छेड़ा  वे आफिशियल  गैलरी  तक  जाकर  वापस  आकर  बोले  कि  वहां  के  ओर  यहां
 के  समय  के  थीच  में  साढ़े  चार  घण्टे  का  फर्क  उस  बजे  तक  बहस  चली  थी  ।  7  बजे  के  लगभग
 मैं  बोल  रहा  था  ।  प्रधान  मन्त्री  यहां  आकर  बोले  कि  शक  चार  धण्टे  का  फक॑  है  समय  में  और  तत्काल
 मैसेज  जाएगा  |  किस  ने  मंसेज  प्रधानमन्त्री  ने  भेजा  था.या  आपको  सी०  बी०  आई०  के  किसी
 आ्रफिसर  कहां  है  वह  क्या  उसको  आप  सदन  के  पटल  पर  रखने  के  लिए  तंयार  हैं  ?

 शो  जसबन्त  सिंह  :  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  जाजं  फर्नान्‍्डीज  ने  जिस  मुद्दे  को  उठाया  वह  एक  महत्वपूर्ण
 मुद्दा  था  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  किसी  दूसरे  पहलू  पर  नहीं  बोलू  हमें  और  सदन  को  सरकार  ने  आश्वासन
 दियां  था  कि  प्रधानमन्त्री  ने  कहा  है  कि  भूतपूर्व  विदेशः  मन्त्री  ने  जोःकुछ  भी  फियाः  मैंःश्री  सोलंकी  से

 व्यवहार  को  क्या  उसे  ठीक  करने  के  लिए  वास्तव  में  एक  पत्र  भेजा  »एगा  ओश  पर  केन्द्रीय  आसूचना
 ब्यरों  के  माध्यम  से  नहीं  भेजा  जाएमा  क्‍योंकि  यह  चर्चा  का  विष्य  कय  गधा  है  और  इसे  भारत  सरकार  के
 पत्र  के  रूप  में  भेजा  जाएगा  ।  हमें  यह्‌  आश्वासन  दिया  गया  सरकार  ने  स्वयं  ही  कहा  था  fs  यह  पत्र

 ग्रा  तो  विदेश  मन्त्रालय  से  भेजा  जाएगाਂ  और  ऐसा  नहीं  हो  सफने  पर  प्रधानमस्त्री  न ेसदन  में  ७ड  होकर
 कहा  था  कि  यह  पत्र  आज  ही  साढ़े  चार  शीत्तर  भेज  दिया  मेरे  मित्र  श्री  जाजें  फर्नासडीज

 यह  पूछ  रहे  हैं  कि  यह  किसने  भेजा  और  किस  कार्यालय  से  इसे  भेजा  गया  और  उस  पत्र  में  क्‍या  लिखा

 था  ?  24  अप्रैल  को  हमारो  ओर  से  पूर्ण  जांच  के  लिए  प्रधानमन्त्री  का  नाम  इत्यादि  स्रंमत  ओर

 पूर्ण

 संसदोय  कार्य  मन्त्री  गुलाम  नथोी  :  सूक्‍्वा  उसी  दिन  भेज  दी  गई  थी  प्रधानमन्त्री  ने

 दूसरे  सदन  में  समय  की  घोषणा  की  थी  ।  जहां  तक  मुझे  याद  है  यह  संदेश  दो  धष्टे  के  भोतर  ही  विदेश

 मम्त्रालय  से  भेज  दिया  गया  उसमें  क्‍या  लिखा  थाਂ  इसका  उल्लेख  क्दिश  मंत्रालय  करेगी

 श्री  जाश  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  हमारा  कि  उसके-टेकक्‍्स्ट  को  सदन  के  समान  पेश  करना

 किसकी  तरफ  से  गया  क्‍या  उसका  कंटेन्ट  ?  हष  प्रधानमन्त्री  जी  से  जानना  चाहेंगे  जब  उन्होंने

 यह  बात  कही

 अनुवाद
 ]

 मैंने  प्रस्ताव  किया  है  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  के  प्रभारी  मन्त्री  मुझे  इस  मामले

 में  हुई  प्रगति  से  निरन्तर  अबगत  कराते

 ेल्‍
 24  तारीख  को  मामला  आ  रहा  है  और  आज  स्वीटजरलेंडमें  सभी  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि

 24  तारीख  को  अकाउ  ट  खल  अपना-अपना  पैसा  सेकर  ज्य  सकते  यानि  पिछले  एक  असे  से

 के  हाई  कोर्ट  से  लेकर  हर  एजेंसी  के  माध्यम  से  इस  प्रश्न  को  दबाने  का  प्रयास  चला  था  उसमें  किसी

 भी  प्रकार  का  फर्क  नहीं हुआ
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 अध्यक्ष  दो  बातें  जिन  पर  हम  चाहेंगे  कि  आप  सदन  में  बाकायदा  बहस  नम्बर  ।,
 प्रधानमन्त्री  के  बारे  में  आज  जो  कहा  गया  है  ओर  उसके  साथ  नम्बर  2  ।  अप्रैल  यहां  बोलने  के  पहले
 जो  जानकारी  उनके  पास  हम  मार्क  बोना  का  पत्र  चाहते  हम  सी०  बी०  आई०  ओर  प्रधानमन्त्री  के

 बीच  हुई  बातचीत  की  रिपोर्ट  सदन  में  चाहते  हैं।'*  )  बहुत  से  लोग  एल०  एल०  बी०  होते
 लेकिन  वकालत  नहीं  करते  हैं  और  कामों  में  लगे  रहते  इसलिए  वकील  कोन  है  उसकी  चर्चा  करना

 बेकार

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  जो  ज्यादा  बोले  वह  वकील  हो  गया  ।

 श्री  आज  फर्नान्डोज  :  ऐसा  नहीं  इसलिए  हम  प्रधानमन्त्री  जी  से  दो-तीन  चीजों  सबूत  के

 साथ  स्पष्ट  निवेदन  चाहेंगे  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि आप  इस  मुद्दे  पर  सदन  में  बाकायदा  बहस  करने  की  हमें
 इजाजत  दीजिये  ।

 ]

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  अध्यक्ष  मैं  प्रधानमन्त्री  ने  दूसरे  दिन  अर्थात
 पहली  अप्रैल  को  जो  कुछ  कहा  है  उसका  उल्लेख  करने  के  सिवाय  मेरे  साथियों  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसके
 अतिरिक्त  कोई  नई  बात  नहीं  कहना  चाहता  उन्होंने  कहा  था  कि  पिछले  दो-तीन  दिनों  में  जो  कुछ
 हुआ  है  उससे  सरकार  बहुत  उलझत  में  पड़  गई  है  ।  उन्होंने  केजअल  पिछले  दो-तीन  दिनों  का  उल्लेब्व  किया

 है  ।  बोफोसं  मुद्दे  ॥ा  दो  तोन  दिन  का  अर्थ  है  सोलंकी  प्रकरण  और  उसका  पता  लगना  ।  सरकार
 ने  सोलंकी  जी  को  मन्त्री  पद  से  हटाकर  इस  उलझन  से  छटकार  या  लिया  है  ।

 मुझे  आश्चर्य  है  कि आज  तीन  सप्ताह  बाद  22  अ/ल  को  भी  यह  स्थिति  हो  ५ई  है  कि  भ्षिफ  न
 केरल  सरकार  ही  बल्कि  पूरा  देश  इस  स्थिति  से  उलझ्नन  में  है आज  सुबह  के  से  पता  चलता  है
 कि  पूरा  राष्ट्र  उलझन  में  मुझे  अभी  भी  आश्चर्य  है  कि  हम  इस  मुद्दे  पर  लगभग  दो  घण्टे  से  चर्चा  कर
 रहे  हैं  और  प्रधानमन्त्री  अभी  तक  सदन  में  नहीं  आए  हैं  ।

 मुझे  याद  है  कि  उन्होंने  अपने  उसी  भाषण  में  सोलंकी  वाले  नोट  का  भी  उल्लेख  किया  था  और  कहा
 था  कि  यह  नोट  एक  व्यक्ति  द्वारा  दूसरे  व्यक्ति  को  सौंपा  गया  नोट  है  एक  सरकार  का  दूसरी  सरकार  को
 सौंपा  गया  नोट  नहीं  यह  |  यह  थोडा  हटकर  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  आज  सुबह  के

 की  खबर  से  सहमत  होंगे  ।  या  तो  यह  झूठ  है  और  सरकार  को  यह  सब  कहने  का  हक  है  और  प्रधान  मन्त्री
 को  निश्चित  रूप  से  यह  कहने  का  हक  है  यह  बिलकुल  झूठ

 है  तथा  तथ्य  कुछ  भी  हो  लेकिन  इस  का  कोई
 आधार  नहीं  है  कि  23  मार्च  को  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  को  कोई  पत्र  लिखा  गया  था  जिसमें  भारत  सर
 से  कहा  गया  था  कि  हमें  जो  नोट  दिया  गया  था  वह  प्रधानमन्त्री  के  द्वारा  भेजा  गया  रिपोर्ट  में  इस
 बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  यह  निदनीय  अभ्यारोपण  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  केवल  श्री  सोलंकी
 पर  ही  शक  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  उस  समय  प्रध।नमन्त्री  न ेकहा  था  कि  अपने  सामान्य

 अनुभव  ओर  स'वंजनिक  कार्यों
 में

 अपना  काफी  जीवन  बीता  होने  से  वह  जानते  हैं  कि  शक  हो  जाने  के  बाद
 कोई  सरकार  चल  नहीं  सकती  है  ।  स्पष्ट  रूप  से  वह  श्री  सोलंकी  के  आचरण  ओर  उन्हें  मन्त्रिमण्डल  से
 हटाए  जाने  का  जिक्र  कर  रहे  थे  और  शक  भी  दूर  हो  गया  था  ।  पहली  अप्रैल  को  इस  तरह  का  विचार
 लोगों  के  मन  में  आज  प्रघ्रानमन्त्री  सहित  प्री  सरकार  पर  शक  किया  जा  रहा  है  ।  विशेष  रूपसे
 प्रधानमस्त्री  पर  ।
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 आप  मेरे  साथ  श्री  इन्द्रजीत  ज॑  को  कह  रहे  थे  कि  उन्हें  आपको परम

 रथ
 भर  इन्द्रजीत  जे  को  कह  रहे  थे  कि  उन्‍हें  आपको  इस  सदन  में  सावंजनिक

 रूप  से  गाइड  नहीं  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  समय  नहीं  ।  कभी-कभी  ।  हां  हम  इसकी  बहुत  सराहना  करेंगे  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  यह  तो  मैं  भी  पसंद  नहीं  करू गा  ।  परन्तु  मैं  इस  बात  को  बहुत  अधिक
 महसूस  करता  हूं  कि  इस  तरह  की  परिस्थितियों  में  पीठ  की  भी  जिम्मेदारी  है  ।  मैं  आप  से  यह  सुनिश्चित
 करने  का  अनु रोध  करू गा  कि  व्रिना  और  तिलम्ब  के  आगे  चर्चा  के  लिए  कोई  विषय  लिए  बगं  र  प्रधानमंत्री
 सदन  में  आए  और  सभी  बातों  को  स्पष्ट  करें  ।  अन्यथा  हम  संसद  में  कैसे  काम  कर  सकते  क्योंकि
 ध्‌

 धलका  अब  पूरे  देश  पर  पूरी  संगपद  पर  उलझन  सामूहिक  रूप  से  हम  सब  के  लिए  और  हम
 सभी  इस  उलझन  से  छूटकारा  पाना  चाहेंगे  ।  सरकार  ने  सोचा  था  कि  श्री  सोलंकी  जो  मन्त्रीमण्डल  से
 हटाकर  उसे  इस  उलझन  से  छुटकारा  मिल  गया  है  ।  परन्तु  देश  के  भूतपूर्व  विदेश  मन्त्री  अहमदाबाद  गए
 और  वहां  उनका  जोरदार  स्वागत  उसके  दस  दिन  बाद  मैं  अहमदाबाद  गया  उसी  दिन  मैंने  गुजराती
 भाषा  के  समाचारपत्रों  के  मुख्य  पृष्ठों  पर  उनका  दिया  हुआ  वक्‍्तब्य  विस्तृत  रूप  से  छुपा  हुआ  देखा  जिसमें
 उन्होंने  कहा  है  कि  मैंने  अपना  कर्तव्य  पूरा  किया  और  जो  कुछ  भी  हुआ  है  उश्चके  लिए  मुझे  कोई  खेद
 नहीं  इस  नोट  को  सौंप  कर  उन्होंने  क्‍या  कत्त  ब्य  पालन  किया  है  ?

 मैंने  बहुत  से  हवाई  अड्डे  पर  साइन  बोर्ड  देखे  जिन  पर  लिखा  है  किसी  अनजान  व्यक्ति
 से  कोई  पैकेट  न  लें  ।”  ये  दे  साइन  बोर्ड  हैं  और  साथ  ही  है  विश्व  भ्रमण  करने  वाले  श्री  सोलंकी  जिन्होंने
 इनकी  उपेक्षा  करके  एक  अनजान  वकील  से  नोट  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं  करता  यह  विश्वास
 करने  योग्य  नहीं  इसलिए  उसके  तुरन्त  बाद  प्रधानमन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि
 आपने  जो  कुछ  कहा  हमने  उसे  मान  लिया  है  अर्थात  सरकार  इस  मामले  की  यह  देखने  के  लिये  दार
 तरीके  से  जांच  करेगी  कत्त ठय  पालन  हो  गया  है  और  सच्चाई  का  पूरी  तरह  से  पता  चल  गया

 परन्तु
 सुबह  जो  हुआ  है  उससे  हमारा  विश्वास  डगमगा  गया  उससे  पूरी  संसद  गम्भीर  उलझन  में  पड़  गई
 उससे  पूरा  राष्ट्र  उलझन  में  पड़  गया  मैं  आप  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  प्रधानमन्त्री  से  सारी
 हबातें  स्पष्ट  करने  का  आग्रह  करता

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  इसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्दा  जो  लगता
 स्विस  के  विदेश  मंत्री  रेने  फ्लेयर  ने  कहा  है  कि  भारत  के  विदेश  मन्त्री  ने  सब  से  कहा  है  कि  भारत  के

 प्रधानमंत्री  द्वारा  दिया  गया  पत्र  एक  दूसरे  देश  विदेश  मंत्री  भारत  के  विदेश  मंत्री  के  सम्बन्ध  में

 कहता  है  कि  यह  पत्र  जो  दिया  गगा  है  वह  प्रधानमंत्री  द्वारा  दिया  गया  है  मैं  आपसे  सिर्फ  इतना  ही  आग्र  हृ
 करना  चाहता  हूं  कि  यह  पत्र  जो  दिया  वह  भारत के  प्रधानमंत्री  द्वारा  दिया  गया  कि  नहीं  ।  दूसरा
 जो  वहां  का  विदेश  मंत्री  कह  रहा  वह  सही  है  या  नहीं  ?  यदि  वह  सही  नहीं  है  तो  मारत  सरकार  को

 कहना  चाहिए  चू  कि  सारी  चीज  रिका्डिड  है  और  उसमें  यह  भी  लिखा  है  कि  एक  बार  अंग्रेजी
 उसकी  अच्छी  नहीं  थी  इसलिए  उसये  दोबारा  पूछा  कि  आप  इसको  कहिर्‌  कि  ठीक  है  या  नहीं  ।  तो  उसने
 दोबारा  पूछा  और  दोबारा  कहा  कि  विदेश  मंत्री  ने  प्रधानमंत्री  ने  पत्र  दिया  है  ।  तो  मैं  आपसे  इतना
 ही  कहना  चःहता  हूं  कि  यदि  वहां  का  विदेश  मंत्री  गलत  कहता  है  तो भारत  सरकार  को  बतलाना  चाहिए
 कि  यह  बात  सही  नहीं  इतना  ही  कहने  से  नहीं  चलेगा  ।  फिर  जितनी  चीजें  हैं  वह  सारी  रिकार्ड  हुई

 वह  कहता  है  कि  सब्र  चीज  रिकार्ड  पर  है  और  उसके  आधार  पर  वहां  की  पुलिस  को  सी  ०बी  ०आई०  ने
 भेजा  इसलिए  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  वहां  पर  जे०पी  ०सी०  को  जाना  पड़ेगा  और  सारे  फैक्ट्स
 को  फाइ ड़  आउट  करना  पड़ गा  और  यदि  यह  बात  सही  वहां  का  विदेश  मंत्री  सही  कहता  है  तो  फिर
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 प्रधानमंत्री  को  बतलाना  पड़ेगा  कि  प्रधानमंत्री  ने  भेजा  है  कि  और  यदि  प्रधानमंत्री  ने  भेजा  है
 तो  प्रधानमंत्री  को  इस्तीफा  देने  से कोई  रोक  नहीं  सकता  भगवान  भी  रोक  नहीं  सकता  और  यदि
 प्रधानमंत्री  ने  नहीं  रोका  है  तो  फिर  सोलंकी  के  खिलाफ  क्रिमिनल  केस  चलना  सिफं  इस्तीफ  से

 मामला  रफ़ा  दफा  होने  वाला  नहीं  इसलिए  अध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  मै  ज्यादा  डीटेल

 में  नहीं  आाऊ गा  क्‍योंकि  सब  सदस्यों  ने  कहा  लेकिन  एक  विदेश  मंत्री  अपने  रिकार्ड  में  इस  बात  को

 दर्जे  करता  है  भारत  के  विदेश  मंत्री  के  सम्बन्ध  में  कि  भारत  का  विदेश  मनत्री  हमसे  कहता  है  कि  प्रधानमंत्रो

 ने  पत्र  दिया  है  ।  कौन  है  वह  वह  एडवोकेट  कोन  है  ?  वह  एडवोकेट  प्रधानमंत्री  है  ?  इसलिए  यह
 कोई  मासूली  चीज  नहीं  है  ।  हम  इस  बारे  में  आपसे  गंभीरता  से  कहना  चाहेंगे  और  मैं  कहूंगा  कि
 मेंट  के  लिए  कोई  फिट  केस  था  तो  इससे  बढ़िया  के  4  नहीं  लेकिन  आपकी  रूलिग  है  इसलिए  मैं  कह

 बाहूंगा  कि  सरकार  इराको  गम्भीरता  से  ल ेऔर  जब  तक  इस  सदन  में  चर्चा  नहीं  होगी  हम  आपसे  आग्रह
 करेंमे  कि  दूसरा  कोई  गम्भीर  सवाल  नहीं  आप  सदन  के  सदस्यों  की  राय  को  जान  चुके  हैं  और  हम
 समझते  हैं  कि  आप  हमारी  भावना  को  समझेंगे  ।  प्रधानमंत्री  यहां  आए  ,  प्रधानमंत्री  इस  पर  तलब  तब
 सदन  की  कायंवाही  आगे  चलेगी  ।  )

 श्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  समक्ष  एक  सवाल  उठाना  चाहता  हूं  उच्च
 स्तरीय  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  |  मैं  इस  बारे  में  हाउस  की  ओर  आपकी  गाइडेंस  चाहता  हु  ।  मैं  आपकी
 गाइडेंस  चाहता  हूं  कि  करप्णन  इन  हाइ  प्लेसेस  का  जो  मसला  है  देश  के  उसके  बारे  में  एक  तरीके
 से  बहस  हो  इस  सदन  में  ।  अथवा  एक  बात  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लाल  बहादर
 शास्त्री  जो  पूर्व  प्रधानमंत्री  हम  सव  लोग  उनके  आभारी  हैं  कि  ख्रष्टाचार  रोकने  के  लिये  उन्होंने
 संस्थानम  कमेटी  की  सिफारिश  की  थी  कि  दस  विधायक  या  संक्द  सदस्य  इत  बारे  में  लिखकर  देंगे  तो
 भ्रष्टाचार  के  बारे  में  तुरन्त  कारंवाई  हो  जांच  हो  जायेगी  ।  अध्यक्ष  इस  सरकार  के  पूव॑
 प्रधानमन्त्री  के  जरिये  वह  संस्थामम  कमेटी  की  रिपोर्ट  सामने  आई  लेकिन  यह  सरकार  बहां  उस  पर
 वहस  नहीं  कराती  है  ।  पूर्व  जनता  दल  सरकार  ने  लोकपास  बिल  लाने  के  बारे  में  सोचा  था  और  सरकार
 उसके  आने  से  पहले  ही  खत्म  हो  गयी  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  बजट  सत्र  में  उच्च  स्तरीय  ज्ष्टाचार  के
 बारे  मिनिस्टर  प्राइम  मिनिस्टर  करप्णन  के  बारे  में  रोकथाम  के  लिये  लोकपाल  बिल  लाने  का  कार्यक्रम
 नहीं  किया  मैं  अध्यक्ष  इस  सवाल  को  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  इस  सवाल  से  कई
 नाक  जीजें  हमारे  सग्मने  आती  जिन्हें  में  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  इससे  भ्रष्टाचार  की  गन्ध
 आती  वहां  जो  वेंक  एकाउन्ट  वे  रह  रखे  हुए  जो  इसके  रंसिपीयेंटस  व ेजाकर  जेनेवा  कोर्ट
 में  कहते  रेसिपीयेंटस  अफ  किक  कहते  हैं  कि  आप  जरा  ठहर  हिन्दुस्तान  की  सरकार  से
 एक  नोट  आने  वाला  भव  आप  ब्रोचिये  कि  जो  रेसिपीयेंटस  पे-आफ  वहां  जो  सारे  बड़े  लोग  हैं

 कहां  जो  सारे  नुमाइनदे  बंठ  हुए  हैं  जेनेवा  वे  जेनेवा  कोर्ट  के  समक्ष  जाकर  कहते  हैं
 कि आप  रूक  जाईये

 कोई  फंसला  मत  कीजिये  क्योंकि  भारत  सरकार  की  तरफ  से  एक  नोट  आयेगा  ।

 फिर  उसके  बाद  कया  हुआ  कि  स्विटजरलैंड  के  जो  फौरेन  भिनिस्टर  मिस्टर  फैलवर  उनके  पास
 हमारे  विदेश  मंत्री  जाते  हैं  ।  पहले  तो  मैं  आतना  चाहता  हूं  कि

 डागोस  डेलीगेशन  में  हिन्दुस्तान  के  विदेश
 मंत्री  के  जाने  की  क्या  जरूरत  प्रधानमंत्री  के  जाने  तीन  दिन  पहले  वे  वहां  मयेਂ  थे  ।  मतलब  साफ
 है  कि  अभी  जो  चीज  सामने  आई  जिस  तरीके  से  अर्प्र  ल  के  शुरू  में  जो  डिबेट  हुई  उस  डिबेट  में  जो
 कुछ  मैं  यहां  प्र  धानमंत्री  के  खिलाफ  कोई  इल्जाम  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  मगर  प्रधानमंत्री  को  उसके

 लिये  जिम्मेदार  ठहराना  चाहता  सारी  डित्रेट  को  जिस  ढंग  से  जिस  तरीके  प्रधानमंत्री  जी  ने  एक
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 मोड़  उसमें  लगता  था  कि  उनको  पता  था  उस  कि  विदेश  मंत्री  को  बलो  पर  चढ़ा  दो  तो  काम
 ठीक  हो  जायेगा  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  जब  इस  तरह  की  चीजें  सामने  आयी  फैलबर  साहब  खुद  नोटिंग  करते

 हैं  कि  सोलंकी  जी  ने  विदेश  मंत्री  को  बोला  स्विटजरलेंड  के  कि  यह  पत्र  प्रधानमंत्री  जी  के  द्वारा  दिया  हुआ
 इसके  स्विटजरलेंड  के  आफिससं  यहां  करी  सी  ०बी  ०आई०  को  कहें  कि  इस  तरह  का  पत्र  आया  है

 तो  अध्यक्ष  अप्रैल  की  पहली  तारीख  को  इस  सदन  देशवासियों  को  प्रधानमंत्री  जी  ने  जो  कुछ
 उन्होंने  जानबूझ  कर  गुमराह  किया  है  यदि  अखबार  में  जो  कुछ  निकला  उसे  सही  मान  लिया

 जाता  तो  फिर  देश  में  इस  बारे  में  जो  फन्फ्यूजन  उसे  क्या  साफ  करने  की  जिम्मेदारी  प्रधानमंत्री  जी

 की  नहीं  क्या  वे  इसके  लिये  जिम्मेदार  नहीं  उन्हें  सदन  के  सामने  आना  यह  उनका  फहला
 करते्य  बमता  है  कि  सदन  को  देशवासियों  को  विश्वास  में  लें  कि  इस  मामले  में  क्‍या  हुआ  है  ।

 मैं  यहां  कोई  शिकायत  नहीं  कर  हूं  बल्कि  साफ  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से

 इंगलिस्तान  में  जो  एक  बड़ा  स्केंडल  हुआ  प्रोफ्यूमो  उसमें  प्रोफ्यूमो  न ेहाउस  आफ  कामस्ख  में

 असत्य  त्रोला  कम्जवें  टिवर  पार्टी  उस  समय  शासन  में  थी  जिसमें  वे  डिफेंस  मिनिस्टर  इसके  बाद

 कन्जवें  टिव  पार्टी  बाकायदा  बंठक  बलायी  गयी  जहां  सर्वंसम्मति  से  प्रस्टाव  पास  मिस्टर

 प्रोफ्यूमो  से  कहा  गया  कि  वे  संसद  के  सामने  जो  उन्होंने  गलती  की  असत्य  बोला  था  डसे  मान

 उसके  आप  जानते  है  कि  उन्हें  अपने  पद  से  हटना  मामले  की  जांच  हुई  और  अन्त  में

 प्रोफ्यम्मो  को  जाना  डिफेंस  म्िनिस्ट्रों  से  ही  नहीं  जाना  बल्कि  राजनीति  से  भी  जाना

 पडा  ।

 इसलिये  हिन्दुस्तान  अध्यक्ष  आप  हमारे  अधिकारों  के  संरक्षक  मैं  आपसे  कह  रहा

 हंं  कि  जब  संसदीय  प्रजातन्त्र  के  प्रति  हमें  खतरा  नजर  आता  वह  खतरा  भ्रष्टाचार  को  लेकर  वहु
 खतरा  खासकर  हाई  लेवल  भ्रष्टाचार  के  कारण  है  क्योंकि  यह  जो  बोफोसं  काण्ड  हसमें  हाई  लेवल  पर

 भ्रष्टाचार  हुआ  है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  भ्रष्टाचार  तब  तक  नहीं  रुकेगा  जब  तक  इसकी

 गंगोत्री  को  ही  हम  साफ  नहीं  कर  देंग  ।  भ्रष्टाचार  की  गंगोत्री  को  साफ  करने  का  काम  हम  सब  का  है
 और  जाज  जिस  तरीके  के  तथ्य  सामने  आये  प्रधाममंत्री  के  बारे  में  कहा  गया  उन्हें  सारा  पता  था

 और  पता  ही  नहीं  उन्होंने  विदेश  मन्त्री  के  जाये  जो  चिट्ठी  दी  वहा  जो  पे-भाफ  के  रेसिपीवेंटस

 $  वे  कोर्ट  के  सामने  जाकर  कहते  हैं  कि  एक  चिट्ठी  बाने  वाली  है--यह  एक  कान्सपीरेसी  जब

 तक  सदन  में  इस  षडयंत्र  क  खलासा  नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  बाहर  क॑  लोग  इस  सदन  के  बारे  में  क्या

 सोचेंगे  ।  हम  इस  तरीके  से  जो  नमूना  देश  के  सामने  उसे  अक्छा  मैसेज  नहीं  जब  तक

 कोई  खुलारा  यहां  से  नहीं  कोई  बहस  यहां  नहीं  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहरा  तो  हो  रही  दो  घण्टे  से बहस  हो  रही

 श्री  रथि  राय  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  किसी  दूसरे  आईटम  को  लेने  से  प्रधानमन्त्री  जी

 का  वहां  आना  प्रधानमन्त्री  जी  अभी  सदन  में  आये  नहीं

 अध्यक्ष  महोद्यय  :  नहीं  बह  बात  अलग्र  है  ।

 श्री  रवि  राय  :  मैं  आपसे  फिर  ःहता  हूं  क्योंकि  कल  हम  लोगों  ने  जो  स्टेट  टेन्‍नोलोजी  का  सबाल

 उठाया  क्‍या  उसके  सम्बन्ध  में  आज  कोई  बयान  यहां  आया  ।  आपने  कद्ठा  था  ओर  मन्त्री  जी  ने  भी

 कहा  था  कि  बयान  बध्ान  देने  के  लिये  कहा  वह  बयान  नहीं  आया  ।



 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  22  1992

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधानमन्त्री  जी  ने  मुझ  से  कहा  था  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 श्री  रणि  राय  :  आज  ?

 भ्रध्यक्ष  महो दय  :  मैं  नहीं  जानता  कि  आज  या  कल  ।

 शो  रवि  राय  :  मेरा  कहना  है  कि  हमें  लगता  है  कि
 सदन  को  गुमराह  किया  गया  सदन  को

 गुमराह  नहीं  किया  जाना

 ३४  ]

 अध्यक्ष  इसलिए  मैं  आपसे  कह  रहा  हूँ  कि  यह  जो  एक  समस्या  उलझ  गई  उसको

 सुलझाने  के  लिए  प्रधान  मन्‍्त्री  सदन  में  आए  और  दूसरे  सवालों  को  लेने  से  पहले  वे  इसका  खुलासा

 आपसे  मेरी  यही  विनती  है  ।

 1.00  म०  प०

 |

 क्री  लोकनाथ  चोधरो  :  महोदय  में  प्रकाशित  समाचार  के  दो  पहलू £1
 एक  पहलू  प्रधानमंत्री  का  इसमें  शामिल  होना  है  ।  दूसरा  पहल्‌  बोफोस्स  मामले  की  जांच  से  संबंधित

 है  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  इस  मुद्दे  पर  क्रमिक  रूप  से  तीन  लोक  सभाओं  ओर  राज्य  सभा

 में  इस  सदन  में  शोर  शराबा  हुआ  ।  या  तो  देश  इस  संबंध  में  द्विविधा  में  है  या  पूरे  देश  के  लोगों  को  अब  इस
 बारे  में  प्रशासन  पर  संदेह  यदि  आप  घटनाओं  के  परिवततेन  को  देखें  यहां  तक  कि  श्री  सोलंकी

 द्वारा  कथित  पत्र  दिए  जाने  से  पहले  भी  जनेवा  की  अदालत  में  वकील  ने  यह  कहते  हुए  इस  मामले  को

 स्थगित  करना  चाहा  था  कि  भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  संदेश  वे  लोग  न्यायालय  में  थे  और

 स्थगन  लिया  गया

 दूसरी  बात  ये  है  कि  प्रधानमंत्री  द्वारा  यहां  पर  यह  घोषणा  करत  के  बाद  भी  कि  इस  मामले  को

 आगे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ओर  पूरे  मामले  तते  सामने  लाया  जाएगा  जिस  तरह  से  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  मामले  पर  कायंवाही  कर  रहा  है  उससे  संदेह  और  बढ़ता  केन्द्रीय  आसुचना
 ब्ययो  इस  मामले  पर  उच्च  न्यायालय  में  उस  ढंग  से  कार्यवाही  नहीं  कर  रहा  है  जिससे  कि  यह  मामला

 उच्च  उकच  न्यायालय  में  समाप्त  हो  मैं  यह  भी  कहता  हूं  कि  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  ये  सब  अपने  आप

 नहीं  कर  रहा  है  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  इसे  उच्चतम  न्यायालय  को  भेजा  जाना  चाहिए  विशेष

 रूप  से  उस  परिस्थिति  में  जबकि  उच्चतम  न्यायालय  में  इस  संबंध  में  फंसला  दिया  केन्द्रीय  आसूचन
 ब्यरों  अभी  तक  उस  बिन्दु  पर  नहीं  पहुंचा  अतः  स्वभाविक  है  कि  इसका  उद्देय  यह  सुनिश्चित  करना

 है  कि  सील  किए  गए  बैंक  खातों  को  उन्मुक्त  किया  जाए  और  ये  उसी  तरह  से  चलते  रहें  जैसे  कि

 पिछले  27  महीने  से  चल  रहे  थे  ।

 इससे  यह  भी  पता  चलता  है  कि  सरकार  जानबूझकर  इस  मुह  को  छुपाने  की  कोशिश  कर  रही

 है  और  पूरे  देश  को  अंधेरे  में  रखने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  प्रधानमंत्री  यहां  पर  वोले
 थे

 उस  समय  एक  संदेह था  कि

 श्री  सोलंकी ऐसा  पत्र  कैसे  सौंप  सकते  अब  इस  समाचार से  उस  संदेह  हो  पुष्टि  की  जाती है  कि  प्रधान

 >
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 2  1914  संथंगन  प्रस्ताव  के  बारे  में
 जलन  अनिल ee me  ५.  +  कक

 मंत्री  ने  उन्हें  इस  बारे  में  कहा  यही  उन्होंने  स्विटजरलैंड  के  विदेश  मंत्री  को  कहा  स्विटजरलैंड
 के  विदेश  मंत्री  ने  कहा

 है  ओर  यह  बात  रिकाड्ड  में  भी  है  कि  प्रधानमंत्री  ने  ऐसा  कहा  इसलिए  इन
 परिस्थितियों  में  क्या  यह  प्रधानमंत्री  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  व ेआकर  कहें  कि  उन्होंने  यह  नहीं  किया

 है  तथा  उन्होंने  श्री  सोलंकी  को  कभी  भी  कथित  पत्र  वितरित  करने  के  लिए  नहीं  कहा  है  ओर  वह  इसमें
 एक  पक्ष  नहीं  हैं  ।  उन्हें  ऐसा  करना  चाहिए  था  जब  कि  यह  मामला  अनावश्यक  रूप  से  पूरे  देश  को
 उत्तं  जित  कर  रहा  है  ।

 मैं  दूसरी  ओर  बंठे  हुए  अपने  साथियों  को  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  आप  इस  मामले  का

 निपटारा  नहीं  करते  तो  इससे  देश  में  केवल  और  अधिक  राजनैतिक  संकट  ही  नहीं  पैदा  अपितु  देश  की

 जनता  पर  भी  इसका  बहुत  ही  गलत  असर  पड़े  लोग  ण०ह  मानने  लगेंगे  कि  प्रशासन  जानबूझकर  तथ्यों

 को  छिपा  रहा  है  ।  यदि  सच्चाई  का  पता  नहीं  लगाया  गया  तो  यह  ऐसा  रूप  धारण  कर  लेगी  जो  बात

 निश्चित  रूप  से  हमारी  संसद  के  भी  विरूद्ध  होगा  ।

 श्री  सुधोर  सावन्त  :  अध्यक्ष  बोफोर्स  के  इस  होवे  ने  अपना  घिनोना  सिर

 ऊपर  उठाया  पहली  बार  1989  में  इसने  अपना  सिर  ऊपर  उठाया  था  ।  इस  समय  तो  राजनीति  से

 मेरा  कोई  संबंध  नहीं  था  ।  विपक्ष  ने  इस  मुद्दे  को  पूर्णतया  सिद्ध  करने  के  लिए  इसे  अत्याधिक  महत्व  दिया

 और  परिणाम  यह  हुआ  क्रि  देश  में  अस्थिरता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  जून  1991  में  हमने  देखा  है  कि

 बोफोसे  मामले  के  कारण  उन्होंने  देश  को  दिवालिया  होने  के  कगार  पर  ज्ञा  पहुंचाया  |  इसके  पश्चात  हर

 चोज  स॒चारू  रूप  से  चल  रही  हमारे  विदेशी  मुद्रा  जिसे  उन्होंने  कम  करके  2000  करोड़

 रुपये  पहँचा  दिया  था  जो  अब  16000  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया  है  ।  फिर  जब  श्री  सोलंकी  द्वारा  लिखे

 गये  पत्र  पर  चर्चा  होने  लगी  तो  बोफोर्स  नाम  के  इस  हौवे  ने  एक  बार  फिर  अपरा  घिनौना  सिर  ऊपर

 उठाया  ।  इस  समय  लोगों  ने  यह  कहना  शुरू  कर  दिया  कि  हसमें  श्री  सोलंकी  वास्तविक  लक्ष्य  नहीं  है  बल्कि

 प्रधानमंत्री  वास्तविक  लक्ष्य  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  ऐसा  कहने  का  एक  मात्र  कारण  यह  है  कि  वे  एक

 बार  फिर  देश  को  अस्थिरता  की  स्थिति  में  ले  जाना  चाहते  क्योंकि  वतंमान  प्रधानमत्री  जी  के  कुशल

 नेतत्व  में  यह  देश  इस  समय  सुचारू  रूप  से  चल  रहा  है  ।

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  आप  लोग  इसे  अस्थिर  करने  वालों  में  है  ।

 ]

 री  सदन  लाल  खुराना  :  प्रधानमंत्री  आकर  कहें  कि  यह  गलत

 श्री  सधोर  सावन्त  :  पिछली  बार  भी  वह  रेज  किया  गया  और  प्रधानमंत्री  जीने  आकर

 पूवंक  आपकी  बात  का  जवाब  दिया  ।  आज  भी  यही  होगा  ।  मेरा  ईशू  यह  है  कि आप  इस  सदन  का  समय

 कितनी  बार  आज  आपने  क्वश्चन  आवर  नहीं  होने  उस  दिन
 आपने  पूरे  चार  घण्टे  लिए  ।

 इससे  क्‍या  होता  इससे  सबसे  बड़ा  नुकसान  आम  जनता  को  होता  है  जो  सदन  में  डिस्कस  होना  चाहिए

 वह  डिस्कल  नहीं  होता  है  ।

 7
 ]
 ओर  एक  गर  मुद्दे  को  मुद्दा  बनाकर  बार-बःर  उस  पर  चर्चा  की  जा  रही  यह  मेरी  चिन्ता  का

 कारण  है  ।

 पिलली  बार  भी  जब  सभा  में  इस  मामले  पर  चर्चा  की  गई  तो  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  था  कि

 सरकार  को  संकट  में  डालने  वी  कोशिश  की  गई  है  और  श्री  सोलकी  द्वारा  पत्र  लिखा  जाना  सरकार  का
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 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  22  1992
 नाक  5

 अपमान  उन्होंने  ऐसा  इसलिए  कहा  क्‍योंकि  यह  सच  था  ।  लेकिन  आज  वे  लोग  जोड़  तोड़  कर  रहे
 बे  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  विबरणों  में  से  कुछ  मिचोड़  निकाल  रहे  मुझे  तो  इस  बात  को  आपत्ति  है
 कि  हर  समय  इसी  बोफोर्स  हौवे  को  उठाकर  एक  अनावश्यक  बात  के  लिए  सभा  का  समय  यों  ही  व्यर्थ
 ग्रवाया  जा  रहा  है  जबकि  हम  लोगों  ने  रक्षा  जँसे  अन्य  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  भी  चर्चा  करनी  इसलिए
 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  लोग  उदारता  का  परिचय  दें  ओर  हमें  सहयोग  दें  ताकि  वास्तविक

 मुद्दों  पर  चर्चा  हो सके  और  सभा  का  समय  आवश्यक  बातों  पर  व्यर्थ  न  हो  ।

 श्री  पौश्षन  कमार  बंसल  :  आदरणीय  अध्यक्ष  मैं  सभा  के  ऐसे  किसी  भी
 माननीय  सदस्य  से  सहमत  जो  ऐसे  कैसी  भी  मामले  पर  हमारी  गम्भीर  चिन्ता  को  व्यक्त  करने  के  लिए
 जन  प्रतिनिधि  के  नाते  सचेत  होकर  कार्य  करने  में  आपको  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  जिसते  जंसाकि

 आडवाणी  जी  ने  कहा  टश  का  सरकार  का  अथवा  संसद  सदस्यों  का  अपमान  होता  हो  ।  लेकिन

 मैं  इस  बात  को  अत्याधिक  महसूस  करता  हूं  कि  उस  दिन  प्रधानमंत्री  के  वकक्‍तब्य  को  सुनने  के  बाद

 एक  समाचार  के  आधार  पर  इसी  मामले  को  आज  दोबारा  उठाकर  हमें  सभा  का  समय  व्यर्थ  नहीं  गवाना

 चाहिये  था  ।  महोदय  मैं  किसी  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  समाचार  की  भत्सना  करने  का  इरादा  नहीं
 रखता  बल्कि  मैं  तो  केवल  श्री  सामन्‍त  जी  की  भावनाओं  का  आदर  कर  रहा  हूं  कि  उस  दिन  इतती  व्यापक

 चर्चा  होने  के बाद  भी  अगर  समाचार  पत्र  में  आज  कोई  बात  प्रकाशित  हुई  है  तो  हमारे  लिए  बिवेकपूर्ण
 रास्ता  यह  होता  कि  हम  इस  बारे  में  अध्यक्ष  महोदय  को  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  उस  पर  सरकार

 की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  करते  और  केवल  तभी  ही  इस  मामले  को  दोबार  उठाते  महोदय  दुर्भाग्य  की  बात

 यह  है  कि  आज  का  कायंसूची  में  बहुत  ही  मर्दे  शामिल  हम  फिर  भी  इसकी  कतई  परवाह  नहीं  कर

 रहे  हैं  और  हम  लोग  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  केवल  इस  कोशिश  में

 ही  लगे  हैं  कि  सरकार  के  विरूद्ध  निर्णय  लिया  जा  सके  |

 हमें  यह  पता  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महा-सचिय  आज  हमारे  देश  में  आये  हुए  हैं  ।

 प्रधानमंत्री  जी  को  यह  पता  नहीं  था  कि  यह  समाचार  आन  ही  के  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  होगा  ।
 उनका  कार्यक्रम  तो  पहले  से  ही  निर्धारित  था  ।  अब  माननीय  संसदीय  कार  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि
 प्रधानमंत्री  जी  सायं  5.00  बज  सभा  में  पधार  रहे  हैं  । महोदय  दो  से  अधिक  *****

 श्री  गलाम  नबी  आजाद  :  जी  नहीं  ।

 झी  पथन  कमार  बंसल  :  किसी  भी  सूरत  में  हमें  यह  मामला  आज  नहीं  उठाना  चाहिए
 था  ।  हमें  सरकार  की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  अपनी  बात  यहां  पर  कहने  का  समय

 यह  मामला  यहां  पर  अनेकों  बार  उठाया  गया  संदेहास्पद  संकट  के  संदर्भ  में  जसा
 कि  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  कोई  क्त्रिमता  भी  हो  सकती  परन्तु  जिस  अधी  रता  से  उन्होंने  भाषण

 दिया  और  जिस  तरह  से  उन्होंने  यह  वायदा  किया  था  कि  वे  स्वयं  इस  मामले  को  उसमें  इस
 किस्म  के  संदेह  की  गुजांइश  नहीं  रह  जाती  कि  सरकार  के  इरादों  के  खिलाफ  उंगली  उठायी  जा

 और  आज  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  भी  तो  मेरा  विनशभ्र  अनु  रोध  यहो  है  कि  हमें  सभा  का  समय

 व्यर्थ  गंवाने  के  लिए  इस  तरह  से  जल्द-बाजी  नहीं  करनी  चाहिए  थी'*****  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  :  प्रधानमंत्री  जी  को  जल्दी  करनी  चाहिए  ।  वे  वक्तव्य  देने  के  लिए
 सभा  में  क्‍यों  नहीं  आ  रहे  हैं

 ?
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 2  पवन  स्थगत  प्रस्ताव के  बारे  में

 थी  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  उन्हें  यह  पता  थाकि  यह  समाचार  आज  ही  समाचार-पत्रों  में
 उपर किक प्रकाशित  होगा  ।

 शो  मिल  कान्ति  च्टर्जो  :  क्‍या  उन्होंने  समाचा  र-पत्र  नहीं  पढ़े  ?

 थ्रो  शोभानाव्रीश्वर  राव  वाड़डे  :  आदरणीय  अध्यक्ष  जो  बात  मेरे  साथियों
 द्वारा  आपके  ध्यान  में  लाई  गई  में  उसकी  पुनरावृत्ति  नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन  मेरा  यह  विनम्र

 अनुरोध  है  कि  मुझे  अपने  इस  कथन  के  लिये  कि  आज  की  घटनाओं  से  ऐसा  पता  चलता  है  कि  सरकार
 ने  एक  अप्रैल  को  इस  माननीय  सदन  जोकि  संसदीय  लोकतन्त्र  की  सर्वोच्च  संस्था  जानबूझ  कर

 मूर्ख  बनाने  की  कोशिश  के  लिए  क्षमा  किया

 इससे  यह  आभाम  होता  है  कि  पूरी  सच्चाई  के  साथ  सरकार  करो  इस  बात  के  लिए  आगे
 आना  चाहिये  कि  अगर  यह  झूठ  है  तो  इस  समाचार  का  खण्डन  कर  सके  ।

 आदरणीय  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  मैं  भी  एक  बात  को  सरकार  के  ध्यान  में  लाना

 चाहूंगा  और  इस  विषय  के  बारे  में  एक  स्वच्छ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मेरौ  बात  यह  है  कि  8  अप्रैल  को
 स्विटजरलैंड  सरकार  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  दर्ज  श्री  विन  चड़्डा  की  याचिका  के  सम्बन्ध  में  हमारे
 देश  की  सरकार  से  एक  और  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करना  चाहा  आप  जानते  है  कि  इस  याचिका  के  बारे
 में  किसी  किस्म  की  कोई  सूचना  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  लेकिन  इस  याचिका  की  एक
 लिपि  और  याचिका  से  संबद्ध  अन्य  जानकारी  उन्हें  भेजी  गई  थी  जिनके  भेजने  का  एकमात्र  उद्देश्य  अंतिम
 निर्णय  में  विलम्व  ओर  उसमें  रूकावट  डालना  ही  इस  प्रभा  में  इस  मुद्दे  पर  एक  अप्रैल

 से  लेकर  आज  तक  चर्चा  जारी  तथापि  भारत  सरकार  ने  इस  याचिका  के  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  दिया

 है  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  तथ्यों  का  खासतौर  पर  उल्लेख  करे  ।

 जब  तक  प्रधानमन्त्री  जी  इन  बातों  को  स्पष्ट  नहीं  करते  दिन  मैंने  कहा  था  कि

 संदेह  की  सुई  की  नोक  उनकी  ओर  ही  रहेगी--तो  इस  सरकार  के  पाश्त  सत्ता  में  बने  रहने  का  कोई  नैतिक
 अधिकार  नहीं  रहेगा  |  केवल  यही  मेरा  विनभ्र  अनुरोध  है  ।

 भी  सेयद  शाहब॒हीन  :  आदरणीय  अध्यक्ष  मैं  सक्ष  प  में  अपनी  बात  कहूंगा
 और  उसी  बात  की  दलील  नहीं  दू  गा  जोकि  मेरे  कई  जाने-माने  साथियों  द्वारा  दी  गई  है  आवश्यकता  इस
 बात  की  है  कि  प्रधानमन्त्री  जी  को  सभा  में  उपस्थित  हमारी  बात  को  सुनना  चाहिए  और  हमारी

 शंकाओं  को  दूर  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  समय  यही  बात  न  दोहरायी  मैंने  आपको  बताया  है  कि  महा-सचिव

 जी  आये  हुए  प्रधानमन्त्री  जी  उनके  साथ  हैं  ।

 श्री  सैयद  शहाब॒द्ीन  :  मुझे  केवल  तीन  संक्षिप्त  बातें  कहनी  मैं  एक  कूटनीतिज्न  रह  चुका  हूं
 ओर  मुझे  एक  राजदूत  के  नाते  अपने  देश  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है  ।

 राजनयिक  शिष्टाचार  में  यह  आवश्यक  है  कि  जब  कभी  किसी  देश  का  विदेश  मन्त्री  किसी  दूसरे  देश  के
 बिदेश  मंत्री  से  भेंट  करता  तो  उनका  राजदूत  भी  सर्दव  उनके  साथ  होता  है  ।  अन्यथा  इससे  राजदूश की
 विश्वसनीयता  और  उसके  फ्व  घर  बुरा  असर  पढ़ता

 रिपोर्ट  में  यह  कह्दा  गया  है  कि  मंत्री  जी जब  कभी  भी  स्विटजरलेंड  के  मंत्री  से  तो  सर्देव

 अकेले ही  मिले  ।  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  यह  सत्य  और  यदि  यह  सत्य  तो  ऐसा
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 किसलिए  किया  गया  ?  क्‍या  ऐसे  अवसरों  पर  कोई  खास  बात  होती  रही  है  और  स्विटज  रलैंड  सरकार  से
 संबद्ध  अपने  इस  देश  के  राजदूत  को  पर्दे  के  पोछे  रखा  जाता  रहा  मैं  यह  चांहता  हूं  कि सरकार  इस
 बारे  में  खासतौर  पर  प्रपना  वक्तव्य  दे  कि  क्या  राजदूत  उन  अवसरों  पर  उपस्थित  था  अथवा  नहीं  और
 अगर  वह  उपस्थित  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  यह  मेरी  पहली  बात  हे  ।

 मामला  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  दो  दिन  की  देरी  के  बाद  रखा  जा  रहा  है  ।  यद्द  बहुत  ही  गभीर

 बात  है  ।  स्विटजरलैंद  की  कार्यवाही  इस  बात  पर  निर्भर  करेगी  कि  यहां  पर  क्‍या  होता  है  ।

 हमारे  पास  अपने  सरकारी  वकील  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  हमें  इस  बात  से  अवगत
 कराये  कि  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  24  अर्प्रैल  को  होने  जा  रही  सुनवाई  के  दृष्टिगत  सरकार  द्वारा
 अपने  सरकारी  वकीलों  को  जो  जानकारी  दी  गई  इसका  संक्षिप्त  विवरण  कया  है  ।  इससे  हमें  यह  पता
 चल  जाएगा  कि  क्या  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  सभा  को  दिए  गए  आश्वासन  को  पूरा  किया  है

 तीसरी  बात  को  लेकर  मैं  आपका  ध्यान  स्विटजरलैंड  से  प्राप्त  किए  गए  कथित  स्पष्टीकरण  की

 ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  अब  यह  तो  मुझ  पता  नहीं  है  कि  यह  सुझाव  किस ने  प्राप्त  किया

 किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सत्य  क्‍या  स्विट्जरलैंड  में  हमारे  स्विटजरलैं ड  में

 हमारे  दूतावास  अथवा  स्विट्जरलैंड  सरकार  ने  इस  नोट  पर  भारत  सरकार  से  अथवा  सी०  बी०  आई०

 सहित  भारत  सरकार  के  किसी  अन्य  अधिकारी  से  8  अर्प्रल  को  स्पष्टीकरण  मांगा  और  क्या  भारत

 सरकार  ने  अभी  तक  उस  स्पष्टीकरण  के  बारे  में  कोई  उत्तर  भेजा  है  अथवा  नहीं  और  यदि  सरकार  ने

 अभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  तो  प्रधानमन्त्री  जी  के  उस  आश्वासन  का  कया  हुआ  जोकि  उन्होंने

 कहा  था  कि  आज  से  वे  इस  मामले  को  अपने  निजी  प्राधिकार  में  लेंगे  और  वे  इस  बात  की  कोशिश  करेंगे

 कि  सभी  संदेह  दूर  हों  ।

 ]

 श्री  पोयथ  तोरको  :  अध्यक्ष  यह  हाउस  सुप्रीप  यहां  के  हाउस  के  जो

 लींडर  हैं  ये  कोई  पार्टी  के  नहीं  बल्कि  सारे  देश  के  प्रधानमन्त्री  हैं  ओर  इनका  ईज्जत  देश  का  ईज्जत  है  ।

 इनके  एक  वचन  से  देश  का  सारा  उलट-पुलट  हो  सकता  है  और  यह  हाउस  के  लीडर  हैं  न  कि  कांग्रेस  के

 लीडर  हैं  इसलिए  यहां  जो  बात  आई  है  कि  प्रधानमन्त्री  ने  चुपचाप  से  किसी  के  जरिए  चिट्ठी  यहां

 पर  अ्रभी  जो  एक  स्टेटसमैन  में  आया  है  यह  सारे  देश  और  हाउस  के  गौरव  के  लिए  ठीक  नहीं  है  ।  आप

 यहां  के  अध्यक्ष  हैं  यह  तो  मानना  ही  पड़ेगा  किवे  लीडर  हैं  और  आप  भ्रध्यक्ष  हम  लोग

 अआपकी  आड़  में  रहते  हैं  और  हमारा  प्रधानमन्त्री  जब  हमें  नहीं  कांग्रेस  का  देश  का

 प्रधानमन्त्री  ,  स्टेट्समैंन  न ेअगर  कोई  मनगढंत  समाच"र  छापा  है  तो  स्टेट्समेन  के  आदमी  पर
 भी  क्‍यों  नहीं

 बाज  किया  गया  सोलंकी  को  भी  कहा  जाए  कि  वे  डिनाई  करें  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 झरो  पोयूष  तीरको  :  वे  यहां  पर  हैं  वे  भी  सोलंकी  जी  यहां  मोजूद  हैं  मेरा  कहने  का  मतलब

 *काययंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 यह  है  कि  हम  लोग  देहात  से  आते  यह  देहाती  भाषा  है  और  देहात  के  लोग  इसको  समझते  हैं  ।
 मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  सोलंकी  जी  ने  रिजाइन  वे  विदेश  मंत्री  वे  भी

 मौजूद  हैं  वे  भी  डिनाई  करें  कि  मैंने  स्टेट्समेन  को  कोई  ऐसा  बयान  नहीं  दिया  ।  वे  भी  कह  सकते  हैं  या
 तो  सरकार  कहे  कि  सारी  बात  झूठी  है  और  यह  स्टेट्समैन  के  ऊपर  चार्ज  भी  लगाया  जा  सकता  सब
 दरवाजे  सरकार  के  लिए  खले  हैं  किन्तु  प्रधानमंत्री  कुछ  कहें  तो  सही  ।

 श्री  के०  पी०  रेडडय्या  यादव  )  :  पूरा  देश  सभा  की  कार्यवाही  सुन  रहा  है  और
 देख  रहा  है  ।  माननीय  श्री  दी०  पी०  सिंह  भी  प्रधानमन्त्री  उनके  कार्यकाल  में  भी  यह

 वाहियां  हुई  यह  नई  बात  नहीं  इस  मामले  को  एक  मोहरे  के  रूप  में  उपयोग  क्रिया  जा  रहा
 जब  कभी  भी  आवश्यकता  होती  है  वे  विपक्ष  के  समक्ष  यह  मोहरा  चला  देते  हैं  ।  मझ  ऐसा  लगता  है  कि
 न  तो  शासक  दल  और  न  ही  विपक्षी  दल  वोफो्स  मामले  की  सच्चाई  का  पता  लगाना  चाहते  हैं  ।

 आठवीं  लोक  सभा  में  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  बोफोर्स  मामले  पः  त्यागपत्र  दिप्रा  आंध्र  प्रदेग  में

 तेलगुदेशम  के  ३3  रादस्यों  ने  बोफोस  मामले  में  लोकतन्त्र  को  खतरे  की  बात  उठाई  थी  फिर  भी  उनमें  से
 30  सदस्य  हार  गये

 जनता  नहीं  चाहती  है  कि  यह  मामला/मुकदमा  वर्षों  तक  चलता  रहे  क्योंकि  आज  विश्व  में  देश

 की  प्रतिष्ठा  दाव  पर  लगी  है  ।

 क्‍या  वे  सचमुच  इस  बात  में  रुचि  रखते  हैं  ?  मैंने  इस  मामले  पर  चर्च्ण  सुनी  है  और

 जिस  जोश  के  साथ  यह  चर्चा  पहले  होती  थी  उससे  भिन्‍न  रवैया  अपनाकर  अव  वे  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं
 क्योंकि  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  ससिति  के  सत्र  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  विरुद्ध  संकल्प  पारित  किया

 गया  था  और  अब  वे  अधिक  णक्ति  के  साथ  इस  माननीय  सभा  के  समक्ष  वाद-विवाद  कर  रहे  हैं  ।

 उन्हें  इस  प्रकार  कार्य  करने  दें  । जनता  भारतीय  जनता  पार्टी  और  जनता  दल  की  इस  मांग  को

 भी  देख  रही  है  ।  उन्हें  मांग  करने  में  तो  सही  रुख  अपनाना  चाहिए  ।  )

 मैं  कुछ  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  दोनों  पक्षों  को  वता  रहा  हुं  ।  मैं  दोनों  पक्षों  पर  आरोप  लगा  रहा  हूं  ।

 मैं  कांग्रेस  का  समर्थन  नहीं  कर  रहा

 प्रधानमंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  सभा  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  हर  कार  ठीक  प्रकार  से  किया

 जाएए्ा  और  यदि  समाचारपत्रों  में  कुछ  प्रकाशित  हुआ  तो  प्रधानमंत्री  व  बाने  दें  और  वक्तव्य  देने

 हम  उसे  सुनेंगे  ।

 क्रो  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्पक्ष  मुझे  बहुत  आश्चयें  हुआ  जब  बंसल  जी  बोल  रहे
 अध्यक्ष  पिछली  वार  जो  चर्चा  हुई  सोलंकी  जी  के  सम्बन्ध  ता  उस  वक्‍त  कसी  ने

 प्रधानमंत्री  जी  पर  आरोप  नहीं  लगाया  था  और  उस  वत्त  प्रधानमंत्री  जी  की  गरिमा  पर  कोई  आंच  नहीं

 आई  लेकिन  आज  २  धानमंत्री  जी  कटघरे  में  खड़े  प्रधानमंत्री  जी  थ्रदेश  विभाग के  प्रभारी  मंत्री

 भी  अगर  यह  बात  सही  नहीं  2  तो  क्या  भारत  सरकार  स्विटजरलेंड  सरकार  को  विरोध  पत्र  भेजने  के

 बारे  में  सोच  रही  इस  तरह  का  गंभीर  आरोप  एक  सम्मानित  पत्र  में  छझा  था
 ओर  उनको  इस्तीफा

 देना  पड़ा  ।  आज  भी  सम्मानित  पत्र  में  छपा  वह  गलत  है  या  यह  समय  अध्यक्ष

 सदन  की  परिपाटी  के  अनु  पांचवीं  लोकसभा  में  जब  लाइसेंस  स्फ्रेंडल  हुआ  था  और  मंत्रियों

 पर  चार्जेज  लगाए  गए  उस  समय  सरकार  ने  सारे  के  सारे  दस्तावेज  अध्यक्ष  महोदय  को  दिए  थे  ओर
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 अध्यक्ष  महोदय  ने  वे  दस्तावेज  विरोधी  दल  के  नेताओं  को  दिखाए  थे  ।  तो  क्या  आज  मैं  यह  मांग  कर  सकता

 हूं  कि  जितने  आरोप  लगाए  गए  हैं  और  देश  के  प्रधानमंत्री  कटघरे  में  खड़  हैं  पी०  सी०  आई०  उस

 समय  भी  जांच  कर  रही  आज  जब  प्रधानमंत्री  जो  कटघरे  में  खड़े  जब  प्रधानमंत्री  पर

 कोई  छाया  पड़ती  है  तो  देश  की  गरिमा  पर  भी  छाया  पड़ती  सारा  राष्ट्र  लज्जित  होता  अंतर्राष्ट्रीय
 जगत  में  अप्रतिष्ठा  ड्रोती  इसलिए  क्या  सरकार  इससे  संबंधित  सारे  के  सारे  दस्तावेज  आपके  समक्ष

 प्रस्तुत  करेगी  और  क्‍या  वे  दस्तावेज  विरोधी  दल  के  नेताओं  को  दिखाए  जाए  गे  ?

 ]

 श्री  चित्त  बसु  आज  के  दि  स्टेट्समन  में  प्रकाशित्त  समाचार  ने  इस  मुद्दे  को
 नया  मोड़  दे  दिया  है  क्योंक्रि  इनमें  भारत  के  प्रधानमंत्री  का  नाम  शाधिल  दिया  गया  है  ।  इसमें  श्री
 फेवर  जो  एक  भिन्र  देश  के  विदेश  मंत्री  का  नाम  भी  शामिल  किया  गया  है  मैं  मांग  करता  हूं  कि  हमारे
 प्रधानमन्त्री  यहां  वक्‍तव्य  दें  ताकि  देश  और  विश्व  को  सच्चाई  का  पता  लग  सके  ।

 यह  बताया  गया  है  कि  श्री  फेबर  ने  श्री  सोलंकी  के  इस  वक्‍तव्य  को  रिकार्ड  किया  था  कि  जो  पत्र

 उन्होंने  वहां  के  मन्त्री  को  दिया  था  वह  हमारे  देश  के  प्रधानमन्त्री  की  ओर  से  यह  भी  बताया  गया  कि
 श्री  फेवर  ने  भारत  सरकार  को  इसकी  जानकारी  दी  थी  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  सरकार  को  भी  श्री  फेवर  से  ऐसी  आजकारी  मिली  थी  और  वह
 कारी  सरकार  के  पास  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  कदम  उठाया  है  कि  यह  बताया  जाए  कि  यह  बात
 गलत  कया  उसने  श्री  फेबरसि  उन  परिस्थितियों  के  बारे  में  पृष्ठा  जिनमें  उन्होंने  यह  वक्‍तब्य

 यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  बताया  गया  है  कि  केब्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  कनिष्ठ
 कारियों  ने  स्वीडन  की  सरकांर  से  यह  अनृरोध  किया  था  कि  हमारी  सरकार  मामले  पर  आगे  क

 करने  के  लिए  उत्सुक  यह  अनूरोध  सरकार  के  अतिनिधि  विशेषरूप  से  प्रधानमन्त्रीः  जो  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  के  प्रभारी  हैं  तथा  इस  मामले  के  भी  प्रभारी  ने  क्‍यों  नहीं  किया  ?  उन्होंने  समा  को  आश्वासन
 दिया  था  कि  वह  इस  मामले  में  जानकारी  प्राप्त  करते  रहेंगे  और  शीघ्र  ही  उचित  कार्यवाही  करेंगे  मैं
 इस  प्रे  प्रकरण  की  पृष्ठभूमि  जानने  के  लिएः  दो  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  एक  मुद्दे  पर  मेरਂ  मानतीय  सदस्य  से  मतभेद
 पहले  की  गई  चर्चा  और  अब  की  जा  रही  चर्चा  में  कोई  अन्तर  नहीं  आपने  भी
 दिया  है  कि  जिस  विषय  पर  एक  सत्र  में  चर्चा  हुई  हो  उस  पर  दुबारा  उसी  सत्र  में  नर्चा  नहीं  की  जानी

 एक  कत  है  कि  जक  तत्कालीन  क्दिश  मन्त्रीਂ  श्री  सोलंकी  ने  कहां  के  विदेश  मब्षी  को  पत्र  सौंपा
 या  तब  माना  जा  रहा  था  कि  वह  पत्र  भारत  के  प्रधानमभ्त्री  ने  ऐसा  माना  गया  उस
 सभ्य  यह  वात  साबित  नहीं  हो  सकी  थी  ।  इसीलिए  श्री  सोलंकी  ने  त्यागफ्त्र  दिया  ।  उन्होंने  त्यागपत्र  दिया
 क्यींकि  उन्होंते  इस  सभा  ओर  राज्य  सभा  में  यह  बस्‍्क्नया  था  कि  किसी ने  उन्हें  यह  पत्र  दिया  था  और
 इस्ले  उन्होंने  वहां  के  विदेश  मन्‍्त्री  को  दे  यही  वास्तक्षिकता  इस  समाचार  में  यह  कहा  गया  है
 कि  श्री  सोलंकी  ने  उन्हें  जो  पत्र  सोंफा  था  वह  श्री  सोलंकी  प्रधानमम्त्री  न ेदिया  यह  बात  रिकाडड  में  है  ।

 सोलंकी  अब  दूसरी  सभा  के  माननीय  सदस्य  माननीय  प्रधानभन्त्री  भी  एक  वक्तव्य  देने  के  लिए
 कैमरूर हैं  ।  इस  प्रकार  इस्र  सभा  में  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  से  इंकार  नहीं  किया  गया  है  ।  हर  कोई  इस
 मामले  को  मंभीरता  से  ले  रहा  है  ।  विफ्क्ष  के  मातवीय  सदस्य  इस  बारे  में  काफ़ी  मंभीर  लेकिन  इस

 ह्
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 स्थगन प्रस्तात्र के  आरे  में

 जि
 मामले  में  कोई  गंभी  रता  है  ही  नहीं  जब  माननीय  प्रध।नमन्त्री  इस  पर  सभा  में  वक्तव्य  देने  के  तैयार
 हैं  तब  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  मेरा  यही  विनम्र  निवेदन

 श्यो  सल  जोढा  :  मैं  एक  निवेकम  करना  चाहता  हूं  ।  उच्च  न्यामालय  में
 24  अप्रैल  झरी  तारीख  निश्चित  की  गई  हमें  चाबला  निर्णय  का  अनुभव  है  जिसमें  उन्होंने  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  को  रह  कर  दिया  था  तथा  कहा  था  कि  कोई  मामला  है  ही  नहीं  ।  मैंने  पहले  भी  अनुरोध  किया  था
 कि  सरकार  को  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  आवेदन  देना

 चाहिए  और  मामला  वहां  ह॒स्तांतरित  कर  देना  क्‍या  सरकार  इस  बारे  में  तस्काल  कदम  उठाएगी  ?
 अन्यथा  हम  विनाश  की  ओर  बढ़  रहे  हैं  ।

 यदि  उच्च  न्यायालय  ने  आदेश  को  रह  कर  ज॑साकि  उसने  पहले  किया  तो  पूस
 विवाद  व्यथ  हो  जायेगा  ।  सत्तारूढ़  पक्ष  इस  मामले  पर  चूप्पी  साधे  हुए  अतः  मैं  उन्हें  बताना  चाहता
 हं  कि  वे  आज  हो  अनुच्छेद  के  अंतर्गत  उच्चतम  न्यायालय  में  मामला  ले  जाने  के  बहां

 आवेदय  अत्यन्त  महरवपृण  मुद्दा

 श्री  जसबन्त  सिह  :  मैं  एक  निवेदन  कश्ना  चाहता  हूं  ।  आयने  अनेक  थातें  सुनी  अनेक

 माननीय  सदस्यों  ने-अपनी  बात  कही  है  ।  बोफोर्स  कांड  में  जांच  के  बारे  में  अनेक  पहलू  लेकिन  अब  एक

 नई  बात  सामने  आई  है  कि  प्रधानमन्त्री  के-क्लाममिल  होने  का आरोप  लगाया  गया  हम  जानते  हैं  कि

 प्रधानमन्त्री  इस  समय  देश  के  अन्य  मामलों  में  पहले  से  ही  व्यस्त  हैं  ।  माननीय  रक्षा  मन्त्री  तथा  संसदीय

 क्ायें  मन्‍्त्री  यहां  उपस्थित  हैँ  ।  जहां  तक  प्रधानमन्त्री  के  नाम  का  संबंध  है  सरकार  की  ओर  से  कोई  स्पष्ट

 वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  मेरे  मित्र  श्री  गुमान  मल  लोढा  द्वारा  उठाए  गये  विधिक  सुझाव

 तथा  श्री  जा  और  श्री  शहाबुद्दीन  द्वारा  उठाए  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  के  बारे  में  प्रधानमन्त्री  को  स्वयं  वक्तव्य

 देना  लेकिन  सरकार  को  यह  बताना  चाहिए  कि  प्रधानमन्त्री  शामिल  नहीं  श्री  सोलंकी  आदि

 से  संबंधित  मामले  ऋाद  के  मामले  हैं  क्योंकि  शायद  सोलंकी  ने  उस  समय  गलत  कहा  था  ।  दोनों  सही  बात

 क्यों  नहीं  बताते  ?  उसके  बाद  अन्य  बातें  होंगी  ।  सरकार  यह  कहे
 *'

 यही

 एक  तरीका  हम  प्रधानमन्त्री  की  देश  के  अन्य  कार्यो  में  व्यस्तता  को  समझते  हैं  ।  सरकार  के  दो  वरिष्ठ

 मन्त्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।  वे  खड़े  होकर  कहें  कि  प्रधानमन्त्री  इसमें  शामिल  नहीं  हैं  ।  अन्य  सभी  पहलुओं

 के  बारे  में  प्रधानमन्त्री  णीघ्र  ही  वक्‍तव्य  दें  ।

 श्री  ई०  अहमब  :  ये  लोग  प्रधानमन्त्री  से  एक  वक्‍तव्य  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हम“भी

 चाहते  हैं  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  स्पष्ट  रूप  से  एक  वक्तव्य
 दें

 ।  लेकिन  अब  वे  अमनी  बात  से  पीछे  हृट  रहे  हैं  मौर

 कह  रहे  कि  मन्त्री  वक्तव्य  दें  ।  प्रधान  भम्त्री  ही  इस  पर  वक्तव्य  दे  |  )

 श्री  गलाम  नथी  आजाबव  :  अध्यक्ष  हम  सभा  में  इस  मुदं'पर  चर्चा  कर  रहे

 )

 ]
 सवन  लाल  खुराना  :  आप  भी  इन्वाल्व  होंगेਂ

 क्री  गलाम  नबो  आजाब  :  अगर  मैं  होऊंगा  तो  आप  जरूर  आप  मेरे  साथ  रहते  हो  ओर  मैं
 आपके साथ  सब  चीज  शेयर  करता  हूं  ।  सीक्रेट  बात  करते  हैं  तो  ये  जरूर

 उसमें
 ।
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 स्थंगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  22  1992
 खनन न  ली  न कक  कक  उननननमग-«-%णन««»भ

 ॥
 पिछले  पांच  सालों  में  इस  मुद्दे  पर  हम  सभा  में  अनेक  बार  चर्चा  कर  चके  हैं  ।  इस  मुद्दे

 पंर  दो  संसदीय  चुनाव  लड़े  जा  चुके  हैं  |  मैं  छोटी  सी  बात  कह  रहा  मैं  उस  मुद्दे  पर  भी  आकऊगा***

 आप  लोग  दो  घण्टे  हम  गवनेमेंट  की  तरफ से  एक  मिनट के  लिए  बोलते  «  तो  उसमें  आपको

 बड़ी  परेशानी  होती  है

 ]
 नहीं  यह  बहुत  गलत  बात  जब  हम  आपको  दो  घण्टे  तक  सुन  सकते  हैं  तब  आप  भी  हमें

 घैये  से  सनें  ।

 श्री  बसवेव  आचाये  :  लेकिन  वह  तकंसंगत  होना  चाहिए  ।

 थी  रास  नाईक  :  आपने  कहा  मिनट'*

 श्रो  गलाम  नबी  दो  संसदीय  चुनाव  इसी  मुद्दे  पर  लड़े  गए  हैं  ओर  इस  मुद्दे  ने

 संसद  के  भीतर  और  बाहर  बहत  विवाद  भडकाया  है  ।  इसके  परिणाम  क्या  रहे  ?  जहां  तक  इस
 मामले  की  जांच  का  संबंध  है  पिछली  सरकार  ने  उस  पर  करोड़ों  रुपया  व्यय  किया  ।

 महोदय  हाल  ही  में  इस  मुद्दे  पर  दोनों  गढनों  में  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  ।  निवर्तमान  विदेश  मंत्री

 ने  वक्‍तव्य  दिया  था  और  उसके  बाद  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  दोनों  ही  सदनों  में  चर्चा  का  उत्तर  दिया
 मैं  यहां  यह  बताना  बाहूंगा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  प्रधानमन्त्री  क ेउस  उल्लेख  को  कुछ  भी

 नहीं  सुना  जिससे  उन्होंने  भारत  सरकार  से  स्विस  सरकार  को  दिये  गए  जाने  वाले  संदेश  के  बारे  में  वादा
 किया  था  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  माननीय  अ्रधानमन्त्री  के  दूसरे  सदन  में  चर्चा  का  उत्तर
 देने  के  त्रन्त  बाद  दो  घण्टे  के  अंदर  भारत  सरकार  ने  स्विस  सरकार  को  संदेश  दे  दिया  ।

 श्री  चित्त  बस  :  उस  संदेश  को  किसने  भेजा  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  शब्द  पर  ध्यान  दें  तो  समझ  में  आ  जाएगा  ।  उन्होंने  कहा ’
 सरकार  ।

 श्री  गलाम  नथो  आजाव  :  इसलिए  यह  सच  नहीं  है  कि  हमने  उस  मामले  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  ।  प्रधानमन्त्री  ने  जैसाकि  अपने  भाषण  में  कहा  था  उसे  उन्होंने  अत्यन्त  कम  समय  में  पूरा  कर
 मैं  समझता  हुं  कि  इस  मुद्दे  पर  उत्तर  देने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  ऐसे  मुद्दों  पर  जवाब  देने  के  लिए
 दो  घण्टे  का  समय  बहुत  कम  होता  है  ।

 हमें  कछ  भी  छिपाना  नहीं  है  ।  जब  राजीव  जी  के  समय  हम  सत्ता  में  थे  हमने  यह  कई
 बा  स्पष्ट  किया  इतना  ही  नहीं  राजीव  जी  ने  भी  इस  सभा  में  यह  स्पष्ट  किया  था  ।  तत्पश्चात्‌
 मान  प्रधानमन्त्री  ने  यह  इस  सभा  में  और  दूसरे  सदन  में  भी  स्पष्ट  कर  दिया  आज  इस  मुद्दे  पर

 हमारा  दृष्टिकोण  एकदम  साफ  जहां  तक  बोफोसं  मुह  का  संबंध  हमें  कुछ  भी  नहीं  छिपाना
 आपने  यह  मांग  की  है  कि  माननीय  प्रधानमन्त्री  स्वयं  इस  सभा  में  गाएं  ।  प्रधानमन्त्री  कल

 इस  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  होंगे  ।
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 श्री  बसुदेव  आचाये  :  उन्हें  आज  ही  आना  कल

 ओ  गलाम  नबो  आजाव  :  ऐसा  संभव  नहीं  है  कि  जब  आप  चाहें  प्रधानमन्त्री  यहां  आ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्‍्त्री  जी  उस  चर्चा  का  जवाब
 दे  रहे  हैं  जो  करीब  ढाई  षण्टे  तक  चली  है  ।

 आप  कम  से  कम  पांच  मिनट  के  लिए  भी  उन्हें  सुन

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  माननीय  सदस्यों  ने  जो  भी  स्पष्टीकरण  मांगे  **

 )

 थ्रो  सेफुद्ीन  चोधरो  :  यह  कहना  अत्यन्त  अपमानजनक है  कि  प्रधानमंत्री  कल  आए  गे  ।

 )

 श्री  श्रोकांत  जेना  सभा  को  बरगलाइए

 श्री  गलाम  नथी  आजाद  :  जब  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  वह  कल  सभा  में  आए  गे  इसका  तात्पय॑

 यह  नहीं  है  कि  वह  आज  नहीं  आ  सकते  ।  प्रधानमंत्री  उन  स्पष्टोकरणों  का  उत्तर  यहां  देंगे  जिसकी  मांग
 को  गई  आप  जिस  तरह  चाहते  हैं  उस  तरह  भी  जवाब  दिया  जा  सकता  है  या  विदेश  मंत्रालय  के

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  हस्तक्ष  प  के  रूप  में  भी यदि  आप  अलग  वकक्‍्तब्य  चाहते  हैं  तो
 प्रधानमंत्री  वह  देने  के  लिए  तेयार  परन्तु  कल  ।

 करो  बसदेव  आचाय॑  :  उन्हें  अभी  यहां  आना  चाहिए  ।

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणो  :  मैं  नहीं  जानता  कि  संसदीय  कायं  मंत्री  के  इस  तरह  के

 वक्तव्य  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  उसे  सरकार  जानती  है  या  आज  सुबह  के  संस्करण  के  एक  प्रमुख
 ससाचारपत्र  में  कुछ  दस्तावेजों  क ेआधार  पर  खुलेआम  आरोप  लगाया  है  जिसे  विभिन्‍न  पक्षों  ने  इस

 सभा  में  उठाया  है  श्र  आज  सरकार  ने  उसका  खंडन  भी  नहीं  किथा  है  ।  रक्षा  मंत्री  जो  बोफोस  जांच

 के  प्रभारी  हैं  वह  यहां  उपस्थित  हैं  और  उनकी  उपस्थिति  में  सरकार  के  प्रवक्ता  यह  कह  रहे  हैं  कि  इस

 विषय  पर  जो  भी  कहा  जाना  है  वह  प्रधानमत्री  कल  कहेंगे  ।  यह  दृष्टिकोण  अपनाकर  सरकार  ने  स्वयं

 अपनी  ही  निंदा  की  इसके  क्या  तात्पयं  हैं  ?  मेरा  यह  मानना  है  कि  आज  आप  स्वयं  अपनी  ही  सरकार

 की  निदा  कर  रहे  इसलिए  जैसा  कि  हमारे  सहयोगो  मित्र  ने आपको  सुझाव  दिया  कि  प्रधानमंत्री

 द्वारा  विवरण  दिया  जा  सकता  लेकिन  महत्त्वपूर्ण  तथ्य  यह  है  कि  श्री  सोलंकी  ने  जब  स्विटज  रलेंड  के

 विदेश  मंत्री  को  उक्त  नोट  दिणा  था  क्या  उसमें  प्रधानमंत्री  की  स्वीकृति  निहित  थी  अथवा

 व्यक्त  की  गई  यह  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  यदि  आज  आपने  यह  कहा  है  कि  श्री  सोलंकी  ने  वह  नोट

 दिया  था  जैसा  कि  प्रधानमंत्री  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  था  एक  व्यक्ति  ने  दूसरे  व्यक्ति  को  दिया  जिस  पर

 प्रधानमंत्री  कीं  कोई  स्वीकृति  नहीं  थी  यदि  ऐसा  कहा  जाता  तो  एक  बात  होती  ।  आप  यह  भी  कहने  को

 तैयार  क्‍यों  नहीं  मुझे  अत्यन्त  खेद  है  कि  इस  सरकार  ने  स्वयं  की  निदा  की  है  ओर  प्रधानमंत्री  की

 निदा  की  है  और  इस  मुद्दे  पर  चुप्पी  साधे  रही  ।

 हम  ऐसे  रवेये  को  नहीं  सह  सकते  ।  संसद  एकदम  से  अस्तित्वहीन  नहीं  बनाया  जा  सुबह
 के  ।  बजे से  दिन  के  2.00  बजे  तक  हम  एक  ही  मुद्द  पर  स्पष्टीकरण  मांगते  रहे  कि  क्‍या

 मंत्री  *****
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 श्रो  गुलाम  नबो  आजाव  :  यह  र  पष्टीकरण  राजनीति  प्रेरित  ह ैऔर-शरारतपूर्ण  है

 1.  1  भझ०प०

 इस  समय  भ्री  लालकृष्ण  आडवाणो  ओर  क्छ  अन्य  सदस्य  सभा  भवन  से  ब।हर  चले  गए  ।

 शो  जाओ  फर्मान्छोज  :  मैं  बाहुर  नहीं  जा  रहा  मैं  चाहताहुं  कि  सरकार  उ्यमने  मैं

 सरकार  को  अआग्ग  की  कार्यवाही  चलाने  नहीं  दू  गा

 श्री  अस॒देव  आश्चायय  :  मंत्री  जी  को  अपना  यट  कथन  कि  प्ररित  हैਂ  वाफ्स  लेना  होगा

 )

 आप  कल  तक  के  लिए  सभा  स्थगित  कर  दें

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  3  बजे  तक  के  निए  स्थगित  होती  है  ।

 1.42  स०  प०

 तत्पश्खात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  3.00  म्०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 3.00  भ०  प०

 मंध्यान्ह्‌  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  3.00  ब्ज  म०  प०  पर  समेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन  हुए  ]

 श्री  मबन  लाल  खराना  :  उपाध्यक्ष  प्रधानमंत्री  जी  को  यहां  बुलवाइए  ।

 जब  तक  प्रधानमंत्री  नहीं  आए  हाउस  को  आप  एडजने  )

 श्री  रास  बिलास  पासवान  जब  अध्यक्ष  महोदय  चेयर  में  थे  तो  हम  लोगों  ने  मांग की
 थी  कि  प्रधानमंत्री  जी  को  बलाइए  और  यदि  इतने  बडे  महत्त्वपूर्ण  मुहं  पर  भ्रधानमंत्री  नहीं  आते  है  तो

 आप  हाउस  4.  एडजने  करिए  ।

 3.02  म०  प*

 इस  ख्सय  भी  ससधेव  आचाय  ओर  कछ  अम्य  सानमोय  सदस्य  सभा  भवन  के

 बीचोबोल  आ

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  में  प्रधानमंत्री  का  नाम  आया  इसलिए  उनको  स्वयं  यहां  आना

 चाहिए  ।  आप  हाउ५  को  एडजने  करिए  ।
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  4.00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  है  ।

 3.04  स०  प०

 तल्पश्चात्‌  लोक  समा  4  00  म०  प०  तक  के  लिए  स्थबजित  हुई  ।
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 ne  +  ने  ere  न  चाचा  5  चल ललल्»ं्रौरयररडडीोरोड  न  जव  अं  नी  क्‍कओनल  अल खत  त  ै  ee  क्री राम बिलास फ्सबान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आज सुबह 11.0. बजे से

 4.00  भ०  प०

 आज के  .  भी  नव  |
 महोदय  पोठासोन

 श्री  राम  बिलास  फसबान  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  न ेआज  सुबह  जो कुछ  बज  से

 क्वेश्बन  आवर  से  इश्च  बात्त  की  मांग  की  है.कि  आज के  स्टेट्समेन  अखबार  में  जो  कुछ  निकला
 जिस  प्रकार  उसमें  प्रधानमंत्री  के  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  स्विस  विदेशमंत्री  के  द्वारा  जो  कहा  गया

 भारत  के  विदेश  मंत्री  के  द्वारा  नोट  देने  की  बात  कही  गई  वह  नोट  प्रधानमंत्री  के  द्वारा  दिया  गया
 और  जिसको  लेकर  मैंने  सवेरे  कहा  था  कि  इसमें  चार  चीजें  हो  सकती  हैं  या  तो  अखबार  की  न्यूज

 गलत  हो  सकती  यदि  अखबार  की  न्यूज  सही  है  तो  ःरकार  की  ओर  से  ऐसा  बयान  आना  चाहिए  कि
 जैसा  वहां  के  विदेश  मंत्री  ने  कहा  भारत  के  विदेश  मंत्री  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  चूंकि  स्विस  विदेश  मंत्री

 ने  कहा  है  कि  न  सिर्फ  रिकार्ड  पर  है  बल्कि  उसे  उन्होंने  दोबारा  चेक  किया  इबल  चेक  किया  जो

 इस  तरह  की  बातें  आई  वे  सारी  की  सारी  चीजें  सी०  बी०  आई०  को  पास  की  गई  इससे

 मंत्री  की  प्रतिष्ठा  और  देश  की  प्रतिष्ठा  जुड़ी  हुई  प्रधानमंत्री  सिर्फ  कांग्रेस  के  ही  प्रधानमंत्री  नहीं

 परे  देश  के  प्रधानमंत्री  है  और  इस  सदन  के  नेता  इसलिए  उस  समय  हम  लोगों  ने  यह  मांग  की  थी

 कि  कम  से  कम  आज  सिर्फ  सदन  में  आप  कहें  कि  भारत  के  प्रधानमंत्री  का  किसी  भी  रूप  जोः  नोट

 सोलंकी  जी  द्वारा  वहां  दिया  गया  जिसके  कारण  उन्हें  जाना  उसमें  हाथ  नहीं  है  और  न  उनके
 नौलेज  में  है  ।  प्रधानमंत्री  जी  कल  सदन  में  आकर  स्टेटमैंट  करें  और  उस  स्टेटमैंट  के  यदि
 माबनीय  सदस्य  कुछ  शंकाए  जाहिर  यदि  आवश्यकता  हो  तो  उन्हें  आप  एलाव  करें  ।  लेकि  आज  कम

 से  कम  सरकार  की  तरफ  से  इतना  अवश्य  आना  चाहिए  कि  प्रधानमंत्री  का  किसी  भी  रूप  में  न  तो  कोई

 हाथ  न  उनकी  एप्रूबल  और  न  उनकी  नौलेज  में  था  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  का  तियम  यह  दै  कि  जब  अध्यक्ष  महोदय  बोल  रहे  हों  तो  थ्री

 आचार्य  नहीं  बैठते  और  जब  श्री  आचाय॑  बोल  रहे  होते  हैं  तो  अध्यक्ष  महोदय  चुप  रहते

 झली  बसदेव  आचाय  कम-से-कमः  सरकार  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  -

 अध्यक्ष महोदय ८ मुझे कुछ कहये द॑ । हमारे कहने के पश्चात्‌ सवा आप उससे सतुष्ट न हों तो कह सकते हैं । आज सदन की सभी के नेताओं के साथ मेरी चर्चा हुई है और जैसा अभी पसवान जी ने वसा करने में आप सब की उसमें मान्यता है । इसलिए में श्रो गुलाम नबी आजाद साहब को या जो भी कोई गथ्ंमैंट की तरकसे बोलता उनको इजाजत दे रहा जे कुछ गककंमैंट की तरफ कहना चाहले कहें । जैसा जमवंत सिंह जी ने में कहा था और कल हमें बताया फ्या हैਂ कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहा स्टेटमैंट उसके बाद अगर कुछ हर पार्टी की तरक से भल्ि्



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  22  1992
 a  न  व  ओिं

 एक  सदस्य  बोलें  आप  डिसाइड  कर  लें  कि  आप  कौन  बोलने  वाले  उसके  बाद  प्राइम  मिनिस्टर  साहब
 रिप्लाई  करेंगे  ।  अब  कंसे  कानून  के  रूलस  के  इसे  कर  सकते  हैं  वह  मैं  देख गा  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  गुलाम  नबी  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  पहले  कहा  है  वह  मैं

 दुहराता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रधानमंत्री  कल  या  तो  अलग  वक्तव्य  देंगे  या  विदेश  मंत्रालय  के  अनुदानों
 की  मांगों  पर  चर्चा  का  उत्तर  देते  '

 यही  समस्या  है  ।

 श्रो  निमल  कांति  चटर्जो  :  हमें  अलग  वक्तव्य  चाहिए  |

 श्रो  गलाम  नबो  आजाद  :  अलग  वक्तव्य  ठीक  है  ।  मैंने  दो  बातें  कही  थी  |  आप  में  से कोई  एक

 यह  कह  सकता  लेकित  चूकि  आप  वक्तव्य  देने  पर  बल  दे  रहे  हैं  तो  वकक्‍तव्य  ही  दी
 हमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  इस  पर  चिल्लाने  की  क्या  आवश्यकता  जहां  तक  हमारे  मित्र  श्री  राम  विलास

 पासवान  का  सम्त्नन्ध  उन्हें  जो  भी  जानकारी  लेनो  है  ले  सकते  हैं  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मैं  यह
 आपको  स्पष्ट  बता  देता  हं  कि  भारत  के  तत्कालीन  विदेश  मंत्री  श्री  माधव  सिह  सोलंकी  ने  जो  नोट  श्री

 फेल्बर  को  दिया  था  प्रधानमंत्री  नरसिंह  राव  को  उसकी  कोई  जानकारी  नहीं  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  को  लेंगे  ।

 4.06  सण०्  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  को  वर्ष  1992-93  को  अनुदानों  की  विस्तत  मांगें

 शहूरो  विकास  मंत्री  शोला  :  मैं  शहरी  विकास  मंत्रालय  की  वर्ष  1292-93  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1804/92]  ]

 विद्युत  और  गेर-परस्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  को  वर्ष  1992-93  2-93  को  अनुवानों

 को  विस्तत  मांगें

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  मैं  विद्युत
 ओर  गैर  परम्परागत  कर्जा  स्रोत  मंत्रालय  वर्ष  1992-93  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गए  ।  बेखिए  संश्या  एल०  ठी०  1805/92]  ]

 श्री  चित्रा  तिशनल  इ  स्ट्टियूट  फार  मेडिकल  साह  सिस  एण्ड  त्रिवेंद्रस

 का  व्य  1990-91  का  बाथिक  वार्षिक  लेखा  तथा  कार्यकरण

 को  समीक्षा  और  इम  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब

 के  कारण  दाने  बाला  विवरण  आदि

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 |  तंत्री  रंगराजन  :  मैं  श्रीमती  मार्गरेट  अल्वा  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :
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 (1)  ()  श्री  चित्रा  तिरू्नल  इ  स्टिट्यूट  फार  मडिकल  साइ  सिस  एण्ड  टेक्नोलाजी  त्रिवेन्द्रम  के
 वर्ष  1990-91  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (ii)  श्री  चित्रा  तिखू्नल  इंस्टिट्यूट  फार  मेडिकल  साइंसिस  एण्ड  त्रिवेन्द्रम  के
 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (ii)  श्री  चित्रा  तिखूनल  इंस्टिट्यूट  फार  मेडिकल  साइंसिस  एण्ड  त्रिवेन्द्रम  के
 वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1806/92]  ]

 (2)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  ()  सत्येन्द्र  नाथ  बोस  नेशनल  सेंटर  फार  बेसिक  साइ  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 (ii)  सत्येन्द्र  बोस  नेशनल  सेंटर  फार  बेसिक
 साइ  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  ठी०  1807/92]

 (5)  (0)  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख!परीक्षित  लेखे  ।

 (ii)  विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यक रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  संस्क  ।

 (6)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशशाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  1808/92]  ]

 (  )  ()  राष्ट्रीय  विज्ञान  इलाहाबाद  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक
 वदेन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (ii)  राष्ट्रीय  विज्ञान  इलाहाबाद  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशने  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।
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 (9)  {i)  इंडियन  साइस  कांग्रेप  एसोसि  कलकत्ता  के  वर्ष  1990.9)  के  वाधिक
 वदेन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (7)  इंडियन  साइस  कांग्रेस  एसोसिएशन  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91!  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 (10)  उपयुक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1810/92]  |]

 अतरिक्ष  विश्य्ष  के  वर्ष  1992-93  की  अनुदानों  की  घिस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  गया  ।  वेलिए  संख्या  एल०  डो०  1811/92]

 (12)  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  की  वर्ष  1992-93  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की
 एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढो०  1812/92] ]

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  वर्ष  1992-93  की  अनुदानों  की  बस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्रेजी

 सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1813/92]  ]

 महासागर  विकास  विभाब  की  वर्ष  1992-93  2-93  की  बतुदानों  की  बिस्‍्तृत्ग  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  1814/92]  ]

 लादो  ओर  ग्रामोश्रोग  सुम्थई  के  थर्च  1990-91  के  आाधथिक  लेखा  तथा

 लेखापरोक्षित  लेखाओं  को  समीक्षा  आदि

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 रंक्राजन  :  मैं  श्री  पी०  जे०  कुरियन  की  ओर  से  निम्नलिब्ित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं
 :

 (1)  ()  खाद्दी  और  ग्रामोछतेग  अस्बोभ  !956  की  ध्वरा  23  की  उपधारा  (4)  के

 अतग्ंत  खादी  और  ग्रामोद्योग  मुम्बई  के  वर्ष  !  :90-91  के  वाषिक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  ले  प्रतिवेदन  ।

 (४)  खादी  और  ग्रामोद्योग  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  लेखाओं  की .
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ

 ग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 ्रिंघालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1815/92]
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 न  का»  a

 हैवो  इ  जीनिर्यारिग  काश्पोरेशन  रांच्रो  ओर  भारो  उद्योग

 उद्योग  मंत्रालय  के  धो  समझोता  शापन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  थु  :  मैं  भारी  इ  जीनियरिंग  निगम  लिमिटेड

 रांची  और  भारी  उद्योग  उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1991-92  के  समझौता  झापन  की  एक
 प्रति  तथा  अ ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1816/92]  ]

 राष्ट्रीय  क्रम  नई  बिल्ली  का  बर्थ  1989-90  का  प्रतिबेवत  तथा

 कार्यकरण  को  समोक्षा

 श्रम  भन्त्रासल  सें  उपसंत्री  पवन  सिह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 (१)  )  (i)  राष्ट्रीय  श्रम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  श्रतिवेवन  की  एक
 प्रति  तथा  अ ग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (४)  राष्ट्रीय  श्रम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  ह्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 (2)  उपयु  यत  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शानि

 वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  संस्क  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1817/92]

 झण०  प्‌०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 कोल  इष्डिया  लिमिटेड  के  अधीन  आने  वालो  कोयला  खानों  में  भर्तो  पर  लगे

 प्रतिबन्ध  को  हटाए  जाने  को  भावश्यकता

 शी  बललभ  पानिग्रहों  :  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  अधीन  कोयला  क्षेत्रों  में  नई

 क्तियां  करने  पर  केन्ब्रीय  सरकार  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  रिक्तयां  नहीं

 भरी  जा  रही  हैं  और  खादानों  में  कार्य  करने  हेतु  आवश्यक  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  कोयला

 उद्योग  की  कार्यप्रणाली  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  तथा  कोयला  क्षेत्र  में  भूमि  से बेदखल  कर  दिए

 गए  लोगों  तथा  युवाओं  में  अ  न्तोष  और  क्रोध  बढ़  रहा

 मैं  सरकार  से  इस  मामले  पर  पुनविचा  र  करने  और  शीघ्र  ही  इस  प्रतिबन्ध  को  उठा  लेने

 का  तथा  इस  उद्योग  और  कोयला  क्षेत्र  दोनों  के  ही  हित  में  रोजगार  प्रदान  की  प्रक्रिया  शुरू  करने  का

 अनुरोध
 कालौकट  रेलवे  स्टेशन  पर  और  अधिक  स॒विधाए  उपलब्ध  कराए  जाने  को

 आवश्यकत  ॥  ६ 4  के

 भी  के०  घुरलोधरन
 :  मैं  कालीकट  रेलवे  स्टेशन  की  शोचनीय  दशा  की  ओभोर  ध्यान
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 नियम  377  के  अधौन  मामसे  22  1992

 ---  “

 आकर्षित  करना  चाहता  यह  दक्षिण  रेलवे  के  पुराने  स्टेशनों  में  से  एक  आज  भी  इसका
 करण  नहीं  किया  गया  लोगों  में  एक  आम  धारणा  बन  गई  है  कि  मालाबार  क्षेत्र  दक्षिण  रेलवे  का

 एक  उपेक्षित  भाग  है  ।

 यद्यपि  कि  कालीकट  में  दूसरे  दर्जे  और  वाताबुकूलित  कुर्सीयान  के  टिकटों  के  लिए  भारी  भीड़
 रहती  है  फिर  भी  अधिकारीगण  कंमप्यूटरीकृत  आरक्षण  प्रणाली  शुरू  करने  में  काफी  समय  ले  रहे  हैं  ।
 अधिकारीगण  इस  क्षेत्र  के  प्रति  अपनी  उपेक्षा  दर्शा  रहे  हैं  क्योंकि  विद्यमान  सुविधाओं  को  भी  वहां  से
 हटाया  जा  रहा  है  ।  अधिकारियों  ने  वहां  पेयजल  तथा  अन्य  मोलिक  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  हैं  ।

 मान  में  सभी  रेलगाड़ियां  कालीकट  में  रुकती  है  ।  रेलवे  स्टेशन  को  विकसित  करने  के  लिए  कुछ  गाड़ियों
 को  जो  कालीकट  में  रुकती  काललची  स्टेशन  पर  रोका  जा  सकता  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  एल्युमोनियम  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  को  आ  श्यकता

 श्री  रामकृष्ण  कोताला  :  पूर्वी  घाट  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  के  पूर्वी
 गोदावरी  और  विजयनगरम  जिलों  में  बाक्साइट  के  भंडारों  का  पता  वर्ष  में  चला  आंध्र  प्रदेश
 ओद्योगिक  निगम  आयोग  ने  बाक्साइट  भण्डारों  पर  आधारित  एल्युमीना/एल्युमीनियम  स्थापित  करने  की
 संभावनाओं  का  अध्ययन  किया  तथा  करने  में  6  लाख  टन  क्षमता  की  एल्युमीना  संयंत्र  स्थापित  करने  की
 सिफारिश  की  तथा  इसके  लिए  विशाखापतनम  जिले  में  क्ृष्णाथिभिपेटा  के  निकट  कोनुकोंडा  गांव  को  चूना
 एल्युमीना/एल्युमीनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  का  अध्ययन  भारत  एल्युमीनियम  कम्पनी
 लिमिटेड  ने  किया  तथा  दो  स्थानों  एक  उड़ीसा  में  कोरापुट  के  निकट  और  दूसरा  आंध्र  प्रदेश  विशाखापत्तनम
 जिले  के  निकट  कृष्णाथिभिपटा  के  निकट  तथा  विजयनगरम  जिले  के  बोड्डारानु  को  उड़ीसा
 में  प्रस्तावित  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  का  अध्ययन  फ्रांस  की  एक  कम्पनी  को  सौंपा  गया  और

 कष्णाथिभिपेटा  में  दूसरे  का  सोवियत  कम्पनी  को  सौंपा  गया  था  |  सोवियत  विशेषज्ञों  न ेभारत
 नियम  कम्पनी  लि०  के  साथ  ही  इस  परियोजना  की  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  वर्ष  संयुक्त  में  प्रस्तुत  कर  दिया  ।
 राज्य  सरकार  पहले  ही  कुल  2,433  एकड़  भूमि  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कर  चुकी  थी  तथा  इसने  जल

 विद्युत  तथा  अन्य  आवश्यकताए ,  यदि  कोई  जेसी  मूलभूत  सुविधाओं  की  पेशकश  की

 बर्ष  में  नेल्को  तथा  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  के  विभागों  ने  संयुक्त  रूप  से  इसका  दोरा
 किया  तथा  सम्पूर्ण  कारखाने  के  प्रस्ताव  पर  पुनविचार  किया  ओर  इसकी  सम्भावना  रिपोर्ट  तैयार  क  रने
 का  काये  नेल्को  को  सौंपा  गया  था  जोकि  इसने  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  ।  राज्य  सरकार  ने  भी
 खनिज  अधिकार  करके  भुगतान  में  छूट  की  अवधि  बढ़ा  दी  ह ैओर  लाए  से  अब  तक  इस  संयंत्र  को

 शुरू  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस  बात  पर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  प्रस्तावित  ए
 एल्युमिनियम  कारखाने  को  जल्द  से  जल्द  नेल्को  अथवा  बाल्को  को  सौंपा

 पान  को  खेती  को  फसल  थोसा  योजना  के  अन्तर्गत  लाए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 भरो  राजेना  अग्मिहोश्ञो  :  अध्यक्ष  उ०  प्र०  के  झांसी  एवं  ललितपुर  जनपद  के  एक
 निश्चित  जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  म ेपान  की  खेती  होती  रही  है  ।  इस  क्षेत्र  में  पान  की  खेती  आथिक  आय
 का

 प्रमुख स्रोत भी है । लेकिन बिगत 3-4 वर्षों से पान की खेती करने वाले किसानों को भी क्षति उठानी पड़ रही है । ऐसी बीमारियों मे जन्म ले लिया है कि पान की फसल फलने-फूलने के बाद नष्ट 276



 2  1914  नियम  3:7  के  अधीन  मामले

 हो  जाती  टै  जिससे  किसानों  को  भारी  क्षति  उठानी  पड़ती  है  और  निर्यात  पर  काफी  असर  पड़ता  है  अतः

 कृषि  मंत्री  जी  से  मांग  है  कि  पान  की  खेती  पर  बीमा  योजना  लागू  की  इसे  उद्योग  का  दर्जा  दिया
 जाए  और  खेती  करने  वालों  को  सरकार  वित्तीय  सहायता  प्रदार

 टोंक  जिले  में  पेयजल  को  गम्भीर  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  राजस्थान
 सरकार  को  धनराशि  प्रबान  किए  जाने  की  आवश्यकता

 क्रो  रास  नारायण  बरवा  :  राजस्थान  राज्य  में  पीने  क ेपानो  की  भयंकर  समस्या
 बिदित  मेरे  निर्बाचन  क्षेत्र  टोंक  जिले  में  पिछले  सालों  में  औसत  से  कहीं  बहुत  कम  वर्षा  होने  की  वजह  से

 पूरे  जिले  के  पोखर  एवं  सावंजनिक  कुओं  का  पानी  सूख  गया  है  तथा  पानी  का  जलस्तर  भी  बहुत
 कम  होने  के  साथ-साथ  पानी के  स्रोतों  में  पानी  की  आवक  बहुत  कम  होने  के  कारण  तथा  पानी  में
 पन  तथा  फ्लोराईड  की  मात्रा  बढ़ने  स ेजल  समस्या  में  ओर  बढ़ोतरी  हो  रही  है  ।

 राजस्थान  सरकार  समस्या  के  समाधान  हेतु  प्रयत्नशील  है  परन्तु  सीमित  धन  होने  की  वजह से  पूर्ण
 समस्या  का  समाधान  राज्य  सरकार  नहीं  कर  पा  रही  है  ।

 टोंक  जिले  की  पानी  की  समस्या  के  समाधान  हेतु  निम्न  सुझावों  के  अनुरूप  कार्यवाही  करना
 आवश्यक  हैं

 :

 (1)  राजस्थान  के  अन्य  जिलों  की  तरह  टोंक  जिले  में  पशुओं  की  जल  आपूततति  हेतु  जल  योजनाएं
 बनाई  जाए  ।

 (2'  खारा  पानी  तथा  कलोराईड  से  प्रभावित  ग्रामों  हेतु  राजस्थान  सरकार  के  द्वारा  318  ग्रामों
 के  लिए  भिजवाए  गए  प्रोजेक्ट  को  स्त्रीकृत  कराकर  आवश्यक  धन  उपलब्ध  करवाया

 यदि  समय  पर  उपयुक्त  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  पशु  तथा  जनहानि  होने  की  आशंका

 जल  वियाद  का  शीघ्र  समाधान  इने  लिए  रिहन्द  जल  समझोते  का  कार्यान्वयन

 सुनिश्चित  करने  हेतु  उत्तर  बिहार  ओर  मध्य  प्रवेश  के  मुख्यमंत्रियों  को
 बेठक  बलाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  छेदी  पासवान  :  16  सितम्बर  सन्‌  1973  में  मध्य  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  के  बीच  जल  विवाद  को  लेकर  एक  बाण  सागर  समझौता  हुआ  इसमें  बिहार  को  रिहन्द
 जलाशय  से  50  लाख  एकड़  फुट  पानी  देने  की  बात  कही  गई  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  इस
 समझौते  पर  अम्ल  नहीं  किया  जा  रहा  है  तथा  रिहन्द  जलाशय  का  पानी  विद्य॒  त  परियोजनाओं  में  ले  जाया

 जा  रहा  इससे  बिहार  में  118  वर्ष  पुरानी  सोन  नहर  वेकार  हो  जाने  की  स्थिति  में  आ  गई  है  तथा
 सोन  अंचल  के  किसान  अपने  22.50  लाख  एकड़  भूमि  पर  अपनी  सिंचाई  नहीं  कर  पाए  गे  जिसके  चलते
 उनका  खेत  प्रत्येक  साल  परती  रह  जाएगा  ।  इन  खेतों  में  अनाज  पैदा  नहीं  होने  से  देश  में  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 का  नुकसान

 केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तीनों  राश्यों  के

 मंत्रियों  की एक  बैठक  बुलाई  अगर  इसमें  इस  विवाद  का  हल  नहीं  निकलता  है  तो  इस  मामले  को

 उच्चतम  न्यायालय  या  न्यायधिकरण  को  दे  दिया  जाए  ।
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 उड़ोसा  में  सालबनो  अचवा  अन्य  किसो  स्थान  पर  म॒द्रा  मुद्रण  प्रेस  स्थाणषित

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 भो  गोपीनाथ  गजपति  :  विभिन्न  बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रधान  ओर

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  अभाव  में  उड़ीसा  राज्य  में  बैंकिंग  क्षेत्र  की  उपक्षा  हो  रही  है  ।  उस  राज्य  में  अनेक

 शाखाओं  के  कार्य  करते  रहने  के  बावजूद  ऐसा  हो  रहा  मुद्रा  मुद्रण  प्र  स  की  स्थापना  में  अत्यधिक  देर

 होने  के  कारण  उड़ीसा  के  लोग  बहुत  ही  क्षुब्ध्  मुव्रा  मुद्रण  प्रैंस  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  बहुत  लम्बे
 समय  से  लम्बित  पड़ा  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बहुत  समय  पूर्व  कर्नाटक  के  मैसूर  में  तथा  उड़ीसा  के
 सालबनी  में  मुद्रा  मुद्रण  प्रंस  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  था  ।

 तथापि  उड़ीसा  में  मुद्रा  मुद्रण  प्रंस  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  जा
 सका  नासिक  और  देवास के  प्रतिभूति  मुद्रणालय  पर  निर्भर  होने  के  बदले  जब  भारतीय  रिजवं  बेंक
 ने  अपना  मुद्रा  मुद्रण  प्रंस  स्थापित  का  निश्चय  किया  तो  भारत  सरकार  ने  इसकी  एक  इकाई  उड़ीसा  में

 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  यदि  सालबनी  में  मुद्रा  मुद्रण  प्रैंस  की  स्थापना  नहीं
 की  गई  तो  बैंकिंग  अवसंरचनाओं  की  ओर  भी  उपेक्षा  उपरोक्त  प्रस्ताव  के  जल्द  से  जल्द

 कार्यान्वयन  की  आवश्यकता  है  ।  यह  क्षेत्रीय  विसंगति  को  भी  दूर  करेगा  ।  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि

 सालबनी  या  उड़ीसा  के  अन्य  किसी  भी  भाग  में  जल्द  से  जल्द  प्रस्तावित  मुद्रा  मुद्रण  प्रैंस  की  स्थापना

 की

 4.16  स०  प०

 अन॒वानों  को  1992-93

 विवेश  संत्रालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  भागे  चर्चा  श्री  पी०

 जी०  नारायणन  अपनी  बात  जारी  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  पो०  जो०  नारायणन  :  अध्यक्ष  इस  समय  सोवियत  संघ

 अस्तित्व  में  नहीं  भारतीय  उप-महाद्वीप  के  सम्बन्ध  में  रूमी  गणराज्य  में  नए  विचारों  को  समझना

 कठिन  नहीं  सोवियत  संघ  के  विधिवत  अस्तित्व  में  न  रहने  से  पूर्व  भी  उसने  नाभिकीय-अस्त्र-मुक्त  क्षेत्र

 के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  में  पाकिस्तान  के  संकल्प  के  पक्ष  में  मतदान  किया  रूसी  उपराष्ट्रपति  ने

 अपने  हाल  के  पाकिस्तानी  दौरे  के  दौरान  आशा  व्यक्षत  की  थी  कि  अन्तरराष्ट्रीय  समझोतों  के  आधार  पर

 कश्मीर  के  मह  का  समाधान  भारत  और  पाकिस्तान  के  मध्य  परस्पर  बातचीत  द्वारा  शांतिपूर्बक  किया

 जाएगा  उनके  दौरे  की  समाप्ति  पर  जारी  की  गई  संयुक्त  विश्वप्ति  में  भी  दोनों  देशों  के  मध्य  सेनिक  सहयोग

 के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  इन  गतिविधियों  का  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  संयुक्त  संघ  के  स्थान

 पर  बने  रूसी  गणराज्यों  अथवा  दूसरे  गणर  ज्यों  ?  सम्बन्ध  भारत  के  साथ  मित्रतापूर्ण  नहीं  होंगे  ।
 परन्तु

 वे  यह  सुझाव  अवश्य  देते  हैं  कि  भारत  इन  गण राज्यों  से  अब
 उसी

 रुख  की  आजा  ओर  अधिक

 नहीं  कर  सकता  जो  सोवियत  संघ  द्वारा  भारतीय  उपमहाद्वीप  में  घटने  बाली  घटनाओं  के  प्रति  प्रकट  किया
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 गया  अब  हमारे  लिए  उचित  समय  आ  गया  है  कि  हम  स्वयं  को  उन  परिकरतंनों  के  अनुरूप  ढालें
 जोकि  उसी  आधार  पर  हुए  थे  जिस  आधार  पर  पिछले  चालीस  बर्षों  मे ंभारत  सोवियत  सम्बन्ध  स्थापित

 हुए  थे  ।

 इस  समय  अमरीका  द्वारा  आपत्ति  उठाने  के  कारण  भारत  को  राकेट  प्रौद्योगिकी  का  हस्तांतरण  न
 करने  का  समाचार  एक  ओर  गम्भीर  संकट  उत्पन्न  कर  रहा  अमरीका  की  मांग  यह  है  कि  यदि  रूस
 भारत  के  साथ  अनुबन्ध  को  तुरन्त  रह  नहीं  करेगा  तो  अमरीका  को  उसके  साथ  व्यापार  सम्बन्धी  जपनी
 स्वीकृति  पर  पुनविचार  करना  पड़  सकता  है  ।  यदि  भारत  को  राकेट  प्रोद्योगिकी  प्रदान  नहीं  की  जाती
 श्रथवा  प्राप्त  होनी  बन्द  हो  जाती  है  ।  इससे  हमारे  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  बरी  तरह  से  प्रभावित  होंगे  ।  हम
 यह  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  हम  रचनात्मक  उद्  श्यों  के  लिए  नाभिकीय  ऊर्जा  और  दूसरी  संबंधित
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  । तब  फिर  अमरीका  प्रौद्योगियी  हस्तांतरण  पर  अपनी  अपपत्ति  क्‍यों
 उठा  रहा  है  ?  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  अतः  सरकार  को  इस  मुह  पर  अवश्य  कुछ  ठोस  कदम
 उठाने  चाहिए  ।

 कश्मीर  का  मुद्दा  कोई  नया  मुद्दा  नहीं  है  ।  1947  से  यह  मुद्दा  चला  आ  रहा  हमने  शिमला
 समझौता  किया  था  और  उसके  पश्वात्‌  हमें  आशा  की  कि  पाकिस्तान  कम  से  कम  उस  समझौते  का
 पालन  करेगा  जिस  पर  उसने  स्वेच्छा  से  हस्ताक्ष  र  किए  थे  ।  यद्यपि  अक्तूबर  ओर  1991  तथा

 1992  में  आयोजित  अपनी  बंठकों  के  पश्चात्‌  भारत  ओर  पाकिस्तान के  प्रधानमंत्रियों  ने  तनाव
 कम  करने  और  इन  मुद्दों  का  समाधान  द्विपक्षीय  रूप  से  और  शांतिपूवंक  करने  की  आवश्यकता  दोहराई

 फिर  भी  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  में  सुधार  लाने  के  लिए  पाकिस्तान  द्वारा  उठाए  गए  कदम  उसके  दिए
 गए  बयानों  के  अनुरूप  नहीं  है  ।  अब  पाकिस्तान  कश्मीर  घाटी  में  अमानुल्लाह  खान  और  उसके  जम्म -
 कश्मीर  मुक्ति  मोर्चा  संगठन  का  इस्तेमाल  वहां  पर  विद्रोह  की  आग  भड़काने  भें  कर  रह्म  यद्यपि
 धाटी  में  विद्वोहियों  की  संख्या  कम  हो  रही  है  परन्तु  वह  वास्तविक  नियंत्रण  सीमा  रेखा  के  उस  पार
 पाकिस्तान  द्वारा  भड़कायी  गई  गतिविधियों  का  मुकाबले  करने  की  भारतीय  सशस्त्र  बलों  की  योग्यता  द्वारा
 ही  ऐसा  सम्भव  हो  सका  परन्तु  हमारे  यजनैतिक  नेताओं  को  राजन॑तिक  और  राजनयिक  दोनों  प्रकार
 से  पाकिस्तानी  चुनोती  का  मुकाबल्म  करने  का  तरीका  ढू  ढ़ना  होगा  ।

 इससे  भी  अधिक  दु:खप्नद  बात  श्रीलंका  के  बारे  में  है  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  समस्या
 का  समाधान  करने  की  प्रक्रिया  आरम्भ  हो  चुकी  थी  ।  श्रीलंका  की  सरकार  को  समाप्त  करने  की
 योजना  बना  रही  है  ।  उन्होंने  इसके  लिए  सेन्ध  योजना  बनाई  है  और  इसका  कार्यात्वयन  भी  सेना  ही
 करेगी  ।  भारत  अभी  भी  श्रीलंका  में  जातीय  मुद्दे  का  शांतिपूर्ण  ढंग  से  समाधान  करने  का  इच्छक  है  ।

 भारत  ने  श्रीलंका  की  एकता  और  उसकी  क्षेत्रीय  अखंडता  के  दायरे  में  ही  ब्रातचीत  के  माध्यम  से

 नैतिक  समाघान  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  पुनः  अपना  विश्वास  दोहराया  है  ताकि  इस  जातीय  समस्या
 का  स्थाई  रूप  से  समाधान  हो  सके  |

 श्रीलंका  की सरकार  ने  1974  की  भावना  के  विपरीत  कार्यवाही  की  है  जिसके  अन्तगंत
 तमिलनाडु  के  मछआरों  को  मछलीपालन  के  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  हसीलिए  तमिलनाड़  के  मख्यमंत्री  ने
 केन्द्रीय  सरकार  से  1974  के  समझौते  को  रदद  करने  को  मांग  की  है  ताकि  मछुआरों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  हमें  कछाथीवु  पुमः  मिल  सके  ।

 1996  के  समझौते  को  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  यदि  श्रीलंका  ने  इस
 झोते  को  ठीक  से  लागू  किया  द्वोता  तब  तमिलनाडु  में  हमारे  समक्ष  की  समस्या  उत्पन्न  नहीं  होती
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 हमने  राजीव  गांधौ  को  उनकी  हत्या  होने  से  बचा  लिया  होता  ।  इस  समय  तमिलनाडु  की  मुख्यमन्त्री
 पुरुत्थी  थलंवी  जयलज्षिता  को  लिट्ट  आतंकवादी  जान  से  मारने  की  धमकी  दे  रहे  है  ।  जंसाकि  मुख्यमंत्री
 ने  सूचना  दी  है  एक  आत्मघाती  दस्ता  उन्हें  जान  से  मारने  और  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की

 हत्या  की  जांच  कर  रहे  विशेष  जांच  दल  के  मुख्यालय  को  बम  से  उड़ा  देने  की  योजना  से  तमिलनाडु
 में  पहले  ही  प्रवेश  कर  चुका  गुप्तचर  ब्यूरो  द्वारा  इसकी  पुष्टि  भी  कर  दी  गई  अतः  सरकार  को
 और  अधिक  विलम्ब  किए  बिना  तुरन्त  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिए  ।

 इस  सबके  बावजूद  भारत  दोनों  देशों  के  मध्य  पारम्परिक  और  ऐतिहासिक  सम्बन्धों  को  बनाए
 रखते  हुए  श्रीलंका  के  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  और  मजबूत  करने  के  प्रति  वचनबद्ध  है  जुलाई  1991  में
 श्रीलंका  आयोग  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  श्रीलंका  के

 णाथियों  की  उनकी  मातृभूमि  में  स्वेच्छापूर्वक  वापसी  श्रीलंका  की  सरकार से  प्राप्त  आश्वासनों  के  आधार
 पर  20  1992  को  शुरू  हो  गई

 अब  मैं  अपनी  विदेश  व्यापार  नीति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।  हमने  अपनी  औद्योगिक  नीति  में

 काफी  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  किए  व्यापार  नीति  में  भी  परिवर्तन  किए  गए  विदेशों  ने  हमारी
 गिक  और  थ्यापार  नीति  के  प्रति  अपनी  आशंका  और  चिंता  व्यक्त  की  उन्हें  स्वयं  के लिए  यह  संदेह
 हो  रह  है  कि  क्या  भारत  इस  नीति  को  जारी  रखेगा  अथवा  नहीं  ।  हमें  विदेशों  में  यह  विश्वास  उत्पन्न

 करना  है  ताकि  बिना  किसौ  संकोच  के  वे  हमारी  सहायता  के  लिए  आगे  आए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  दिशा  में  हमारी  क्या  योजनाए  हैं  ।  विदेशों  में  स्थित  हमारे  राजदूतों  को  वहां  पर  विश्वास  का

 वरण  बनाने  की  दिशा  में  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिए  उचित  निर्देश  दिए  जाने  चाहिए  ।  केवल

 तभी  हमें  वह  सब  कुछ  प्राप्त  हो  सकता  है  जो  हम  अपनी  नई  औद्योगिक  और  व्यापार  नीति  से  प्राप्त

 करना  चाहते  हैं  ।  कुछ  देशों  द्वारा  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  क्या  भारत  राजनंतिक  रूप  से  इतना

 मजबूत  है  कि  वह  देश  को  एक  करके  रख  सके  क्योंकि  अलगाववादी  और  आतंकवादी  तत्त्व  इस  समय

 कुछ  भागों  में  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  खतरा  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  असम  और  कश्मीर

 पहले  ही  काफी  प्रभावी  ढंग  से  आतंकवादियों  की  गिरफ्त  और  चपेट  में  आ  चुके  इसके  अलावा  केन्द्र

 में  इस  समय  अल्पमत  सरकार  सत्तारुढ़  है  ।  विदेशों  को  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  हम  कमजोर  हैं  और

 अलगाववादियों  तथा  आतंकवादियों  तथा  आतंकवादियों  द्वारा  खड़ी  की  गई  समस्याओं  का  समाधान

 करने  में  असमर्थ  अतएव  हमें  अपनी  विश्वसनीयता  और  शक्ति  सिद्ध  करनी  भारत  ने  सर्देव  सतत

 रूप  से  अन्य  देशों  के  साथ  सदभावपूर्ण  और  घनिष्ठ  आथिक  और  वाणिज्यिक  सम्बन्ध  बनाए  रखे  हैं  और

 इससे  उन  देशों  के  साथ  व्यापार  समझौता  करने  का  रास्ता  खुला  विदेशों  में  गए  भारतीय  शिष्टमंडल

 में  हमारे  वाणिज्यिक  अधिकारियों  ने  ज्यादा  से  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  करने  के  लिए  निर्यात  में

 तेजी  छाने  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  ।

 अन्त  मैं  अपने  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  नेपाल  के  साथ  हमारे

 सम्बन्धों  में  काफी  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है  विशेषकर  हिमालयी  क्षेत्र  मे ंअपने  तरह  की  पहली  लोकतांत्रिक

 रूप  से  निर्वाचित  सरकार  की  स्थापना  होने  के  तथाकथित  चीन  के  नाम  का  इस्तेमाल  करने

 के  पुराने  दिन  अब  समाप्त  हो  गए  हैं  और  सांस्कृतिक  और  राजनयिक  कई  मोर्चों  पर

 दोनों  देशों  ने  और  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  कई  क्षेत्रों  जँसे  नदी  के जल  की

 व्यवस्था  में  सहयोग  करने  की  काफी  गु  जाइश  है  ।
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 बंगलादेश  में  लोकतन्त्र  की  स्थापना  होने  के  कारण  वातावरण  में  काफी  सुधार  आने  के  बावजूद
 भी  बंगलादेश  के

 साथ  हमने  अपनी  परस्पर  समस्याओं  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  ।  परस्पर  सद्भाव
 स्थापित  करने  जैसे  विषयों  पर  व्यापार  के  समान  दृष्टिकोण  अपनाता  जरूरी  है  यदि  हम  बंगलादेश  के
 स्वतन्त्र  होने  के  समय  पर  बीस  वर्ष  पूर्व  आरम्भ  की  गई  मित्रता  की  भावना  को  पुनः  काबिज  करना  चाहते
 हैं  ।

 किसी  भी  स्थिति  में  समय  की  कसौटी  पर  खरी  उतरी  विदेश  नीति  जारी  रहनी  हम
 सभी  देशों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  हों  और  किसी  की  भी  चापलूसी  न  हमारी
 नयी  विदेश  नीति  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  सम्बन्धों  के  लिए  यही  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना

 प्रो०  के०  बो०  थामत  :  जब  हम  विदेश  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर

 चर्चा  करते  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनैतिक  स्थितियों  में  और  दूसरे  परिवर्तन  भी  होते  रहते  हैं  ।  विभिन्‍न  राष्ट्रों
 के  मध्य  परस्पर  सम्बन्धों  में  नये  आयाम  बने  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  और  तत्कालीन  सोवियत  संघ

 विश्व  में  दो  सन्तुलनकारी  महाणशक्तियां  परन्तु  इस  समय  भूतपूर्व  सोवियतसंघ  के  विभिन्‍न  गणराज्यों  में

 बंट  जाने  के  पश्चात्‌  अमरीका  सम्पूर्ण  देश  के  रक्षक  की  भूमिका  निभा  रहा  है  ।  जब  हम  अमरीका  की  नीति

 पर  एक  नजर  डालते  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  अमरीका  कभी  भी  किसी  का  स्थायी  मित्र  बनकर

 नहीं  रहा  है  ।  परन्तु  इसकी  दूसरों  में  रुचि  हमेशा  रही  है  ।  हमारी  सोवियत  संघ  के  साथ  समय  की  कसौटी

 पर  खरी  उतरी  मित्रता  थी  ओर  हमारे  संकट  के  समय  सोवियत  संघ  हमारे  साथ  परन्तु  मेरे  विचार

 से  राजनैतिक  परिदश्य  और  स्थिति  में  परिवर्तन  होने  क ेसाथ  ही  भारत  को  विश्व  राजनीति  में  एक  सुदृढ़
 और  अग्रणी  अमिका  का  निर्वाह  करना  है  ।

 मैं  महसस  करता  हूं  कि  विश्व  में  राजनेतिक  स्थिति  का  निर्धारण  करने  के  लिए  गुटनिरपेक्ष

 आंदोलन  को  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  है  ।  अमरीका  द्वारा  उठाये  गये  कदम  यह  दर्शाते  हैं  कि  जब

 तक  कि  विकासशील  देश  और  तीसरे  विश्व  के  देश  एक  नहीं  हमारे  हित  संकट  में  कुवैत्त

 में  अमरीका  द्वारा  लिए  गये  निर्णय  को  आपने  देखा  सद्ाम  हुसेन  को  निकाल  बाहर  करने  के  नाम  पर

 उन्होंने  कबत  में  हस्तक्षेप  किया  और  युद्ध  छेड़  दिया  जिसमें  इसे  काफी  लाभ  पुनः  कुबंत  का

 निमाण  करने  के  नाम  पर  वह  दुबारा  दखल  कर  रहा  है  और  इससे  काफी  लाभ  उठा  रहा  है  ।  भूतपूर्व

 सोवियत  संघ  के  नेतत्व  में  साम्यगादी  और  समाजवादी  देश  सम्पूर्ण  देश  को  एक  राजनेतिक  सन्तुलन  प्रदान

 करने  में  समर्थ  थे  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  वह  ताकत  इस  समय  अब  मौजूद  नहीं  मेरा  यह  विशार  नहीं  है

 कि  साम्यवाद  की  समाप्ति  हो  गई  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  विश्व  राजनीति  में  जो  परिवततन  हो  रहे  हैं  उनसे

 एक  नयी  व्यवस्था  जन्म  लेगी  ताकि  मानवीय  समस्याओं  का  समाधान  एक  लोकतांत्रिक  तरीके  से  हो

 सके  ।  वर्तमान  रूस  में  भी  नयी  घटनायें  यह  दर्शाती  हैं  कि  लोकतांत्रिक  तरीके  और  लोकतांत्रिक  मान

 दण्ड  ही  अधिक  उपयुक्त

 जहां  तक  भारतीय  उपमहाद्वीप  का  सम्बन्ध  इस  क्षेत्र  में  भारत  को  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभानी  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  और  माओ-तमे-तु  ग
 के  समय  में  हमारे  भाई-भ

 वाले  सम्बन्ध  थे  ।  सन्‌  1962  में  इन  सम्बन्धों  का  अन्त  हो  गया  ।
 लेकिन

 इसके  पश्चात्‌  25  वर्षों
 के  बाद

 हमने  श्री  राजीव  गांधी  को  चीन  की  यात्रा  फरते  देखा  और
 कुछ

 दिनों  पहले  हमारे  उपराष्ट्रपति
 जी  भी  चौन

 दौनों  देशों  के
 बीच  नए  सम्बन्ध  बनाने  के

 प्रयत्न
 हो  रहे  मैं

 समझता
 हूं  कि  भारत  को  विश्व

 का  सबसे  बड़ा  लोकतन्त्र  होते  के  नाते  पिछती  कड़वाहंट  को  भूल  जाना  चाहिए  और  अपने  पड़ोसी  देशों  के

 साथ  बेहतर  सम्बन्ध  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।
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 के०  वी०

 जहां  तक  कि  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  पाकिस्तान  ने  हमें  हमेशा  कठित्राई  में  डाला  लेकिन

 फिर  भी  वे  हमारे  भाई  हमें  परस्पर  सहमति  से  किसी  समझौते  पर  पहुंचने  के  लिए  कोई  रास्ता
 निकालना

 अब  हम  श्रीलंका  की  बात  लें  हमने  हमेशा  श्रीलंका  के  लोकतन्त्रात्मक  ढांचों  के  भीतर  श्रीलंका  में
 बसे  हुए  अपने  तमिल  भाईयों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  की  कोशिश  की  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  श्रीलंका  में

 कुछ  ताकतचर  तमिल  जातीय  समुदाय  राजीव-जयवद्ध  ने  समझौते  के  साथ  सहयोग  नहीं  देते  ।  मैं  समझता

 हूँ  हमें  यह  देखने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  श्रीलंका  में  जातीय  मुह  को  शांतिपूर्ण  वार्ता  द्वारा

 सुलझ्चाया

 बिश्व  के  सम्मुख  कुछ  मुद्दे  एक  समस्या  जिसका  पूरा  विश्व  सामना  कर  रहा  है  वह  है  आतंक
 याद  ।  भरत  भी  आतंकचाद  का  शिकार  है  ।  जो  कुछ  भी  पंजाब  ओर  कश्मीर  में  हो  रहा  है  वह  कोई

 पृश्चक  मुद्दा  नहीं  है  ।  इसी  तरह  से  आतंकवादी  गतिविधियां  इ  ग्लैंड  तथा  अन्य  स्थानों  में  भी  हो  रही  हैं  ।
 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  भारत  को  पहल  करनी  ताकि
 क्श्व  के  सभी  देश  एकजुट  आगे  आयें-ओर  एक  विश्कव्यापी  मुद्दे  के रूप  में  आतंकवाद  से  लड़  ।

 आज  हम  फ्थ्वी  दिवस  मना  रहे  लेकिन  यह  ग्रह  पृथ्वीं  अनेक  पर्यावरण  समस्याओं  का  सामना
 कर  रही  है  ओजोस  परत  में  छेद  हो  रहे  इस  सीभा  तक  वनों  कव  नाश  हो  रहा  है  कि  से  विद्यमान
 वनों  में  से  एक  तिहाई  भाग  लगभग  नष्ट  हो  गया  इस  पर्यावरण  की  समस्या  को  सम्पर्ण  विश्व
 बी  समस्या  के  रूप  में  देखना  चाहिए  ।

 ह

 तत्पश्कात्‌  हमारी  एक  और  समस्‍था  बह  है  गरीबी  की  समस्या  ।  एशिक  और  अफ्रीका  के  अनेक
 देशों  में  लाखों  चने  गरीबी  का  शिकार  यह  सम्पूर्ण  विश्बकी  संमस्‍््था  है  और  इसे  केबल  एक  देश  को

 बल्कि  पूरे  तिश्व  को  ही  हल  करना  चाहिए  ।  इसी  सरह  से  निरश्षरशा  भी  सम्पूर्ण  विश्व  की  समस्या
 है  और  इसे  भी  सम्पूर्ण  विश्व  को  छुल  करना  चाहिए  ।

 यहां  एड्स  जैसे  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  खतरे  भी  इस  बीमारी  का  खतरा  भारत  में  इस  तरह  से  फैल
 रहा  है  कि  यह  एक  ऐसा  बहत  बड़ा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सँकेट  उत्पन्न  कर  देगा  जिसका  कि  हमारा  देश  को
 साममा  करना  पड़ेगा  ।  सामान्यतः  मादक  तथा  नशीली  दवाओं  सम्धन्धी  समस्या  को  भी  सम्पूर्ण  विश्व  की
 सम्नस्या  के  रूप  में  हलਂ  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  अन्य  मुद्दा  जोकि  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  खाड़ी  देणों  से  सम्बन्धित  मैंने  अनेक  बार
 खाड़ी  देशों  की  यात्रा  की  है  ।  यू०ए0०ई०  और  खाड़ी  फे  देशों  में  काफी  अधिक  संख्या  में  भारतीय  काम  कर
 रहे  हैं  ।  हमें  उन  देणों  के  साथ  बेहतर  सम्बन्ध  बनाने  के  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।  इन  देशों  में  कार्य  कर  रहे
 लीगौं'कौ  अनेक  समस्याए  हैं  ।  इन  खाड़ी  देशों  में  दूतावासों  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  जितनी
 जल्‍दी  हो  उनकी  समस्याएं  हल  हों  ।  हमें  मुश्लिम  देशों  के  साथ  भी  बेहतर  सम्बन्ध  बनाने  के  लिए
 भ्रवत्न  करने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  धन्यवाद  ।

 ओऔओ  गुसान  सल  लोढा  :  सम्मानीय  अध्यक्ष  भारत  की  महत्वपूर्ण  विदेश  नीति  व
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 भारत  के  आस-पास के  राष्ट्रों  के  साथ  सम्बन्ध  और  विश्व  के  समस्त  राष्ट्रों  के  सम्बन्ध  में  आज  जो  स्थिति
 उसके  बारे  में  विचार  करते  सबसे  पहली  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था  व

 हमारे  मित्र  पड़ोसी  राष्ट्रों  के  साथ  हम्रारे  सम्बन्ध  और  उसकी  आधारशिला  महत्वपूर्ण

 अध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  क्कय  की  गम्भीरता  के  बारे  में

 हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  हमारे  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  व  श्रीलंका  से

 सम्बन्धित  हमारी  जो  नीति  उससे  सम्बन्धित  लिट्टे  का  जो  थरादुर्भाव  वह  एक  अत्यन्त  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  अध्याय  है  ।  इस  प्रकार  से  पाकिस्तान  ने  जबसे  शिक्षा  पैसा  शस्त्र  देकर  के  विभिन्न

 प्रकार  के  आतंकवादियों  को  पंजाब  में  भेजना  शुरू  कर  दिया  तभी  से  हमारे  पंजाब  की  शांति  को  धक्का
 लगा  ।  पंजाब  की  समस्या  के  कारण  हमें  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  गांधी  को  खोना  पड़ा  ।  मैं  यह्‌  इसलिए
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसके  कारण  इसको  गम्भीरता  के  बारे  में  चिन्तन  करना  आज  भी
 स्थिति  यह  है  कि  हम  बंगलादेश  को  आने  वाले  समय  में  अपनी  तीन  बीघा  भूमि  को  देने  जा  रहे  हैं  ताकि

 हमारे  पड़ोसी  राष्ट्र  के साथ  अच्छे  सम्बन्ध  हों  ।

 इस्त  कारण  से  यह  छोटा  सा  त्याग  यदि  हमें  तीन  बीचा  का  करना  पड़ा  तो  वह  सम्बन्ध  को  मधुस्ता
 के  लिए  आवश्यक  है  ।  परन्तु  मैं  माध्यम  से  निवेदन  करना  घाहूंगा  कि  इस  बंगलफ्देश  के  अस्दर

 आज  एक  नहीं  अनेक  आतंकवादियों  को  श्रशिक्षण  देने  शस्त्र  देने  के  और  उन्हें  तंथार  करके  के

 विभिन्‍न  प्रवेशों  के  अन्दर  यहां  की  शांध्षि  व्यवस्था  को  भंग  करने  के  घड़यंथ  आज  भी  के

 लिए  श्रीमंगल  जो  भौलवी  बाजार  में  है  वे  सब

 बंगलादेश  के  वे  स्थान  हैं  जहां  इनको  ट्रेनिंग  दी  जाती

 4.41  म०प०

 पोठासोन  ]

 उपाध्यक्ष  इसी  प्रकार  से  यह  ये  उल्फा  के  लोग  वहां  प्रशिक्षण  लेकर  हमारे  असम  की

 शांति  को  भग  करते  रहे  हैं  जिसके  कारण  वहां  खून-ख़राबा  होता  रहा  कई  प्रकार  के  लोगों  के  एस्टोशेन

 होते  रहे  हैं  करोड़ों  रुपये  यहां  पर  जो  वहां  पेट्रोलियम  विभाग  गैस  का  विभाग  तेल  का  विभाग

 है  उनके  अधि  कारियों  को  अपहृत  किया  जाता  उनक़ा  वहां  कत्ल  भी  किया  गया  है  ।  ये  सब  आतंकवादी

 बंगलादेश  के  उल्फा  ट्रेनिंग  कैम्प्स  से  ही  सम्बन्धित  हैं  |  इसी  प्रकार  से  मुला  जो  दूसरा  बोढ़ो  आतंकवादियों

 का  संगठन  है  उनके  लिए  भी  बंगलादेश  में  नीलफामारी  आर्मी  कंम्प  और  गैबम्डा  आर्मी  कंम्प  भी  वहीं  स्थित

 इसी  प्रकार  से  मुला  के  जो  दूसरे  आर्मी  कंम्प्स  हैं  जो  मंपमनसिह  जयन्तीपुर  के  अन्दर  और  ढाका  के

 अन्दर  जोयदपुर  यह  भी  बंगलादेश  में  स्थित  है  ।  यही  नहीं  अन्य  रुथानों  पर  सलोपी  और  चटांव  के

 हिलल्‍्स  एरिया  के  अन्दर  इसी  प्रकार  के  कंम्प  हैं  ।  पी०  एल०  ए०  के  कंम्प  छोटाधामी

 सोना  रूपा  टी  इस्टेट  और  भानुगच्च  जो  मौलवी  बाजार  में  ये  सत्र

 भी बंगलादेश  में  स्थित  हैं  ।

 इसी  प्रकार  से  ए०  टी०  टी०  एक०  के  कंम्प  थामागंज  जो

 चिटमांव  में  स्थित  ये  भी  बंगलादेश  में  स्थित  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  एम०  एन०  एफ०  के  कंम्प  अलीकदम

 चिटगांव  के  हिल्‍्स  एरिया  में  स्थित  है  ।  ये  मैंने  कुछ  उदाहरण  दिए  हैं  इससे  पत्ता  लगेगा  कि  बंगलादथेश  में

 कम  से  कम  चालीपक्ष-पचास  जगहों  पर  भारत  के  बिभिन्‍न  स्थानों  के  अन्दर  आतंकवादियों  को  ट्रेंड  करके
 और  असम  में  शांति भंग  की  जा  है  ।
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 अल  चना _>.

 गुमान  मल  लोढा  ]

 नाथथ-ईस्टने  क्षेत्र  में  मिजोरम  हैं  तथा  अन्य  स्थान  हैं  वहां  भी  खून  की  होली  खिलवाने

 का  षड़यंत्र  रचा  जा  रहा  इसलिए  यह  कहना  कि  मित्रों  से  सहानुभूति  के  लिए  तीन  बीघा  जमीन  देना

 चाहते  हैं  मैं  समझता  हूं  यह्‌  अपने  आप  को  धोखा  देना  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जिस  समय  मैत्री  हुई  यह  ठीक  है  जब  हमने

 बंगलादेश  का  उद्धाः  स्वतन्त्र  कराया  उस  समय  शेख  मुजीबुरंहमान  वहां  के  प्रधानमन्त्री न्त्री  य ेऔर

 उनको  प्रधानमन्त्री  बनाने  में  हमने  मदद  इमदाद  उनके  साथ  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  और  मधुर
 इसीलिए  शेखमुजीबुरंहभान  और  इन्दिरा  गांधी  पैक्ट  1974  हुआ  परन्तु  समय-समय  पर  सम्बन्ध  बिगड़ते

 लेकिन  आज  वह  स्थिति  नहीं  है  ।  अब  बंगलादेश  को  तीन  बीघा  जमीन  देने  की  बात  करना  ओर  वह

 इसलिए  कि  सम्बन्ध  अच्छे  मैं  समझता  हुं  हमारी  राजनीतिक  भूल  होगी  ।  स्थिति  यह  है  कि  तीन

 बीघा  एरिया  के  अन्दर  यदि  हम  बंगलादेश  के  लोगों  को  आने  की  इजाजत  देते  जेसा  कि  हमारे  भूतपूर्व
 विदेश  मन्त्री  सोलंकी  साहब  ने  कहा  और  यहां  पर  स्टेटमेंट  भी  दिया  जिसके  कारण  हमारे  पश्चिम

 बंगाल  में  असन्तोष  है  ।  वहां  पर  आज  भी  हयूमैन  चेन  बनाई  गई  आन्दोलन  और  धरने  दिए

 जा  रहे  वहां  की  जनता  त्रासित  उत्पीड़ित  यदि  यह  भूमि  बंगलादेश  को  दे  दी  इसके

 कारण  हमारा  जो  कुसलबाड़ी  एरिया  है  जहां  पचास  हजार  के  करीब  भारतीय  रहते  हैं  उनके  जीवन  को

 खतरा  हो  मैं  यह  समझने  में  आज  भी  असमथ्थ  हूं  कि  यदि  बंगलादेश  के  लोगों  को  रास्ता  ही  देना
 >  ।  केवल  उनको  पसेज  देना  है  तो  क्या  कारण  कि  फ्लाईओवर  नहीं  दिया  जा  सकता  है|  हमने  उस

 समय  मन्त्री  महोदय  को  सजेस्ट  किया  था  और  बंगाल  के  हम  ही  नहीं  बल्कि  कई  अन्य  दल  हैं  जो  सी  ०पी  ०

 एम०  के  साथ  हैं  इस  प्रश्न  पर  आन्दोलित  हैं  और  उन्होंने  भी  कहा  कि  वहां  पर  केवल  रास्ता  देने  की  बात

 दे  तो  रास्ता  फ्लाई  ओवर  देकर  बनाया  जा  सकता  जो  भारत  की  भूमि  उसे  देने  की  क्या

 आवश्यकता  है

 उपाध्यक्ष  सबसे  बड़ी  हास्यास्पद  बात  यह  है  कि  यह  कहा  जाता  है  कि  वहां  एक  सिपाही

 खड़ा  हो  जायेगा  जो  सब  रेगूलेट  करेगा  जिसमें  एक  घण्टा  एक  तरफ  हाथ  कर  देगा  तो  भारत  के  लोग

 और  दसरी  तरफ  हाथ  कर  देगा  तो  बंगलादेश  के  लोग  बंगलादेश  की  सीमा  के  ऊपर  भी  हमारे

 मिलिटी  के  जवान  फिर  भी  आज  लाखों  बंगलादेशी  लोग  आकर  न  केवल  पश्चिमी  बंगाल  के  अन्दर

 बल्कि  देश  के  अन्य  स्थानों  पर  इल्लिगल  इम्मीग्रेशन  के  नाते  घसपेठ  की  है  तो  सिपाही  उनको  कंसे  रोक

 सकेगा  ?  यह  बात  मेरी  समझ्ष  में  नहीं  आठी  है  ।  यह  इल्लिगल  इस्मीग्रेशन  की  समस्या  बड़ी  गम्भीर  है  ।

 ऐसे  लोग  देश  के  अन्य  भागों  में  दिल्‍ली  ओर  लखनऊ  में  बस  गये  हैं  ।  उनकी  एक्टिविटीज  कलकत्ता  में  बड़ी

 भारी  मात्रा  में  हैं  जहां  व ेआकर  बसे  ।  वे  वहां  पर  बोटिंग  का  अधिकार  चाहते  हैं  दूसरी  ओर  तीन  बीषा

 जमीन  देने  के  बाद  केवल  रास्ता  ही  नहीं  दिया  जायेगा  बल्कि  इस  सन्धि  में  यह  भी  है  कि  मिलिद्री  इक्विप

 आम्ड  गाड्स  भी  ले  जाना  वे  उसको  उस  रास्ते  से  ले  जायेंगे  यह  कितना

 आत्मघातक  है  इसकी  कल्पना  इसलिए  की  जा  सकती  है  कि  हम  अपनी  भूमि  पर  उनको  बाने  देंगे  तथा

 दसरी  स्थिति  यह  है  कि  जब  रेडक्लिफ्‌  अवार्ड  हुआ  था  तो  उसके  अन्दर  ईस्ट  पाकिस्तान  और  अब

 देश  के  12  पुलिस  थानों  की  जमीन  हमें  मिलनी  थी  लेकिन  हमारी  कमजोर  निर्बंल  सरकार  ने  आज  तक

 उस  भूमि  को  वहां  के  रहने  वाले  लोगों  की  दया  पर  छोड़े  रखा

 हम  उस  समय  गृह  मन्त्री  जी  से  मिलने  गये  थे  ओर  उनको  कहा  था  कि  रेडक्लिफ्‌  अवार्ड  को

 पालना  कराइये  ।  इस  अवाड्ड  के  द्वारा  जो  जमीन  दी  गयी  वह  लेते  नहीं  गौर  इधर  आप  उदार  बनसे  जा
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 रहे  क्या  आप  उनको  जमीन  देने  के  लिए  कोई  एग्रीमेंट  कर  रहे  हैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस
 स्थिति  के  अन्दर  आसपास  के  देशों  को  ऐसा  परिचय  मिलना  चाहिए  कि  भारत  के  पास  केवल  शांति  की

 बात  ही  नहीं  शांति  के  पीछे  शक्ति  भी  केवल  शांति  का  नारा  हमारे  लिए  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हो
 सकता  यदि  शांति  के  साथ  में  शक्ति  है  ओर  यदि  शक्ति  का  भय  होगा  तो  शक्ति  की  भक्ति  सब

 इस  शांति  के  रहते  हुए  ही  चीन  ने  भारत  पर  हमला  किया  ।  जबकि  तत्कालीन  भा  रतीय  प्रधानमंत्री

 उदारता  के  साथ  चीन  के  लिए  हिन्दी-चीनी  भाई  भाई  का  नारा  लगाया  था  ओर  यह  सोचा  था  कि  चीन

 हमारी  रक्षा  के  लिए  आएगा  लेकिन  रक्षक  भक्षक  बन  गया  ।  उसने  हमारी  सेना  को  गाजर-मूली  की  तरह

 काट  दिया  और  हमारी  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  ।  आज  तिब्बत  हमारे  पास  नहीं  है  तिब्बत  के  नौजवान

 जब  यहां  आते  हैं  तो  बोट  क्लब  पर  चारों  ओर  पर्च  देते  आज  दलाईलामा  और  उतके  साथी  यहां  पर

 भिखारी  की  तरह  घूम  रहे  हैं  ।  तो  इस  प्रकार  तिब्बत  हमने  खोया  ओर  चीन  के  हमले  के  समय  हम  कुछ
 नहीं  कर  इसी  प्रकार  से  शकिस्तान  ने  जिन  भूभाग  पर  पर  कब्जा  कर  रखा  आज  भी  वहां  पर

 वही  स्थिति  है  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  शाति  के  साथ  शक्ति  को  साथ  लेकर  कार  करना  चाहिए  और

 वास्तविकता  को  समझना  चाहिए  ।  भावुकता  को  नहीं  दिखाया  जाना  चाहिए  ।  वह  तो  केवल  ढोंग

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमें  ड्युल  सिटिजनशिप  देनी  चाहिए  ।

 इ  ग्लैंड  में  रहने  वाले  जो  भारतीय  आज  उनको  कठिनाइयां  हैं  । उनकी  कठिनाइयों  को  दूर
 करने  के  लिए  यदि  ड्युल  सिटिजनशिप  देंगे  तो  आर्थिक  रूप  से  हमें  लाभ  होगा  ओर  सब  प्रकार  से  वहां  पर

 फारेन  एक्सचेंज  में  भी  लाभ  उन  नागरिकों  को  जब  हमने  इ  डस्ट्रियल  पालिसी  फिस्कल  पालिसी

 कामशियल  पालिसीज  फाइनेंशियल  मैटसं  इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट  में  सब  प्रकार  के  परिवतंन  किए  हैं
 और  उन  परिवतंनों  के  द्वारा  हमने  लिबरलाइजेशन  का  नारा  दिया  है  ओर  यह  कहा  है  कि  देश  को

 हाली  के  इकनामिक  अपलिफ्ट  के  इ  इस्ट्रियल  अपलिफ्ट  के  लिए  हम  सब  एन०  आर०  आईज

 को  मौका
 दे

 रहे  उन  एन०  आर०  आईज  का  कहना  यह  है  कि  अगर  आप  न्योता  देते  हैं  तो  न्‍्यौता

 भखा-सूखा  मत  दीजिए  ।  हमें  यहां  पर  रहने  का  अधिकार  हम  भारत  के  मूल  नागरिक  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  भारत  के  नागरिकों  को  जो  बाहर  गए  हुए  उनको  डुअल  सिटिजनशिप  देने  के  बारे

 में  भी  सोचना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  अफगानिस्तान  में  जिस  प्रकार  से  स्थिति

 चल  रही  हम  मूक  दर्शक  और  निष्क्रिय  बनकर  बैठ  हुए  पाकिस्तान  वहां  अपने  कार्ड  ज  प्ले

 कर  रहा  य०  एन०  वहां  अपने  काड  ज  प्ले  कर  रहा  दुनिया  के  सब  राष्ट्र  अफगानिस्तान  की

 नीति  में  किस  प्रकार  से  भावी  शासन  बनेगा  उसकी  चिस्ता  कर  रहे  लेकिन  हम  इसके  बारे  में  कोई  चिन्ता

 नहीं  करते  ।  आखिर  हमारे  जितने  पड़ोसी  उनके  बारे  में  हमें  सजग  रहना  पड़ेगा  ।

 उपःध्यक्ष  मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहूंगा  ।  पाकिस्तान  में  न्यूक्लियर  बम  को  शक्ति  बन

 चुकी
 है  ।  इसकी  कई  बार  स्वीकृति  हो  चुकी  है  ओर  परीक्षण  हो  चुका  है  ।  लेकिन  हमें  उस  बारे  में  जितना

 सजग  होना  ताकि  आवश्यकता  पड़ने  पर  हम  उसका  मुकाबला  कर  उत्तर  दे  हम  उतने

 सजग  नहीं  इस  प्रकार  की  शक्ति  हमें  भी  अपने  राष्ट्र  में  त॑यार  करनी  चाहिए  ।  इन्हीं  मकाबलों  के

 साथ  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमारी  इस  नीति  की  आधारशिला  वास्तविकता  होनी  ग्राउण्ड

 रियलिटी  होनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  कहा  जाता  है  कि  इस  विशिष्ट  भूभाग  के  अन्दर  हमारी  फारेन  पालिसी  में  या
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 कं  जल

 मुझान  मल

 दुनिया  के  अन्य  राष्ट्रों  क ेसाथ  न  कोई  हमभेशा  के  लिए.-मिज्र  होता  है  ओर  न-कोई  के  लिए  शत
 लेता  है  ।  हमारे  कुछ  परमानेंट  इ  ठरस्ट  हो  सकते  हैं  अन्यथा  परमस्नेंट  इ  ठरस्टਂ  के  साथ  जो  इ  टरस्टਂ  बसे
 कहा  है  वह  है  हमारी  हमारे  देश  की  हमारे  देश  क्री  सीमाए  बोर  हम  चाहते  हैं  कि

 हमारे  देश  की  सीमाए  सुरक्षित  रहें  ।  यह  सबसे  बड़ी  बात  है  और  विश्व  के  अन्दर  भारत  का  नाम  हमेशा
 उज्ज्बल  धबल़  उसके  बारे  में  भावना  अच्छी  की  रहे  ।  लेकिन  यह  तभी  सम्भव  है  जब  हम  शक्ति
 के  साथ  चलें  ।  आज  रूस  के  विधघटन  के  बाद  अजीब  स्थिति  पेदा  हो  गई  रूस  विघटन  हुआ  ।

 राजनंतिक  दृष्टि  से  हो  है  किस्ती  को  किम्ली  को  बुरा  लेकिन  भारत  के  लिए  कम
 से  कम  एक  बहुत  चिन्ता  का  विषय  इसलिए  हो  गया  है  कि  अब  अमेरिका  अपने  आपको  एकमात्र  सुपर
 पावर  समझ्नता  है  ओर  बंलेंस  आफ  पावर  जो  दोनों  में  होता  बह  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 अब  यदि  अभेरिका  चाहे  तो  कभी  ईराक  के  अन्दर  अपनी  शक्ति  का  नग्न  प्रदर्शन  करता  चाहे
 उसकी  आचश्यकता  हो  या  न  यह  दूसरा  प्रश्न  इसके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा  लेकिन  यह
 अवश्य  है  कि  अमेरिका  हमारे  आंतरिक  मामलों  में  द्खल  करेवा  कि  रूस  हमारे  साथ  क्‍या  करना  चाहता

 समें  राकेट  टेक्नालाजी  देना  चाहता  हमारी  उसके  साथ  मिन्रत्रा  इसके  लिए  वह  अमेरिका  से

 डिक्टेशन  अमेस्किा  से  आदेश  लेगा  ?  हम  से  मांगने  बढ़ीं  जाए गे  ।  इसलिए  यह  भी

 आवश्यक  है  कि  बदली  हुई  परिस्थिति  में  जो  नए  डायमेंशंस  नए  हाराइजन्स  उनके  अनुसार  हमें  अपनी

 सारी-नीति  को  बनाना

 अब॑  हमें  ऐसी  स्थिति  में  आना  चाहिए  कि  अमेरिका  से  भीख  मांगने  की  आवश्यकता  न  रहे  ।

 हमारा  देश  इतना  सबल  सुदृढ़  सशक्‍त  कि  अमेरिका  को  भी  लगे  कि  छिस  प्रकार  से  लिस

 समय  बंगलादेश  की  मुक्ति  कराने  के  लिए  हमारी  सेनाएं  चली  ओर  जमेरिका  ने  धमको  दी  थी  कि

 मेरी  नौसेना  आ  रही  नौसेना  में  अटांमिक  ओर  ब्यृंक्लियर  सारी  टेक्मीक  लगी  हुई  है  ओर  भास्त  को

 ध्यंस  कर  दिया  लेकिन  मैं  बधाई  देना  चाहूंगा  उस  समय  के  हमारे  सेनापतियों  हमारे  नेतृत्व
 को  भी  विः  हम  अमेरिका  की  गीदड़  भभक्री  में  आकर  सरेण्डर  नहीं  क्रिया  ओर  बंगलादेश  को  पूर्णतया
 स्वतन्त्र  कराने  में  अमेरिका  की  धमकी  के  बाद  भी  अयना  योगदान  उसी  प्रकार  से  दिया  ओर  हम-बंगलादेश
 को  स्वतन्त्र  कराने  में  सफल  हुए  ।  उसके  साथ  यह  बात  अवश्य  है  कि  रूस  उस  समय  एक  बंलेंक्षिम  फंक्टर

 था  ।  यदि  अमेरिका  अपने  नोसेनिकःकेड़े  को  भेजकर  हमारी  कोस्ट  के  ऊपर  हमल्ला  करता  तो  हमें  आशा

 थी  कि  रूस  अवश्य  आकर  उसका  विरोध  करक्रे  हमारा  समर्थन  करेगा  ।  इसलिए  आज  हमे  अपनी

 मसिक  शक्ति  को  बढ़ाना  ताकि  अमर  आवश्यकता  पड़े  तो  उसका  प्रयोग  कर  हमें  उसको  तेयारी

 रखनी  आज  दुनिया  के  कई  राष्ट्र  ज्षितके  पास  रूस  के  विघटल  के  कारण  न्यूक्लिर  अटामिक

 शक्तियां  वह  भिन्न-भिन्न  राष्ट्र  हो  गए  पहले  केवल  यू  ०एस  ०एस  ०  आर०  से  हमें  डील  क  सना  पड़ता
 अब  कई  राष्ट्र  बन  गये  उन  राष्ट्रों  की अपनी  अपनी  नीतियां  हैँ  और  बे  राष्ट्र  सभी  अपने-अपने

 तरीके  से  चल  रहे  यह  सम्भावना  है  कि  उनमें  से  यद्यपि  आज  तक  अधिकतर  हमारे  साथ  हैं  बोर

 यू०  एस०  एस०  आर»  से  हमारे  ज॑से  सम्बन्ध  वंसे  ही  सम्बन्ध  रखना  चाहते  हैं  लेकिन  आने  वाले  समय

 में  क्‍या  परिवतंन  हो  परिवतंन  बंगलादेश  में  हुआ  ।  एटामिक  मँटसं  में  सन्धि  के  लिए  हमें  बाध्य

 किया  बंगलादेश  ने  उसमें  हमारा  समर्थन  नहीं  किया  ।  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  ने  अमेरिका  का

 समर्थन  किया  ।

 उपाध्यक्ष  इन  परिस्थित्तिमों  तथ्यों  को  सामने  हमें  सअग  होकर  इस  पर
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 विचार  करना  है  कि  कौन  हमारा  साथ  देने  वाले  कौन  साथ  देने  वाले  नहीं  हैं  ।  इसे  रण  अफ्ली

 सीमाओं  क्ये  सुरक्षित  रखने  के  लिए  हमें  रूप  से  तैयारी  करनी  वैसी  ही  हमारी  रीति  और
 नीतियां  हों  और  जो  हमारी  एम्बंसीज  बाहूर  हमारे  लोग  हैं  जो  भारत  की  नीतियों  को  रिप्रेजेंट  करते

 उन्हें  इस  प्रकार  वे  इ  सट्रक्शन्स  होने  चाहिए  कि  वे  चाहे  अमेरिका  में  इ  गरलेंड  में  हों  या  अन्य  किसी

 स्थान  पर  वहां  पर  वे  भारत  की  ईमेज  को  सुदृढ़  सशक्त  राष्ट्र  के  रूप  में  बनायें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यही  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इन  बिन्दुओं  पर  ध्यान  दिया  जाये  और
 तीन-बीघा  करार  को  हमें  बर्खास्त  कर  देना  खत्म  कर  देना  चाहिए  और  भारत  के  साथ  आत्मधात
 न  किया  जाये--अन्यथा  पश्चिमी  बंगाल  तो  खड़ा  हो  गया  वहां  आन्दोलन  हो  रहा  है  लेकिन  भारत्त
 भर  में  इसका  विरोध  होगा  ।  अपनी  पवित्र  मातृभूमि  को  हम  बंगलादेश  को  समर्पित  नहीं  करने  देंगे  ।

 अनुवाद  ]

 भरी  इन्द्र  जीत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  विदेश  मन्त्रालय  की  अमुदान  मांगों
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  विचार-घिमश्ण  के  लिए  कुछ  मूलभूत  सुझाव  रखना

 चाहूंगा  ।

 मेरा  पहला  मुद्दा  भारतीय  विदेश  नीति  के  दृष्टिकोण  तथा  मूल  सिद्धान्त  से  सम्बन्धित

 पंडित  नेहरू  ने  हमें  गुट-निरपेक्षता  की  वर्तमान  नीति  दी  और  राष्ट्रपति  टीटो  ओर  नासिर  के  साथ
 निरपेक्ष  आन्दोलन  के  सहनिर्माता  बने  ।  हम  तब  से  ग्रुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  सदस्य  आजक
 अनेक  लोग  ग्रुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  की  प्रासंगिकता  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगा  रहे  हैं  जहां  तक  मेरा  विचार

 गूटनिरपेक्ष  आन्दोलन  अभी  भी  प्रासंगिक  है  ओर  हमें  गुट-निरषेक्षता  की  नीति  को  जारी  रखना

 हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  गुट-निरपेक्षता  का  निश्चय  ही  यह  अं  है  कि  देश  के  भीतर  तथा  विदेशी
 मंथों  पर  भी  हमारी  स्वाधीनता  बनी  रहे  ।

 अतः  हमें  प्रत्येक  मसले  का  उसके  गुण  व  दोष  के  आधार  पर  तथा  देश  में  हितों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  निर्णय  लेना  उसके  साथ  ही  हमें  इस  तथ्य  को  भी  नजर-अन्दाज  नहीं  करना  चाहिए  ।
 कि  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  मूलतः  जो  उद्देश्य  वह  आज  नहीं  रह  गया  यह  बहुत  खेदजनक

 वास्‍लव  में  है  कि  ग्रुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  निर्माण  करने  कले  और  उनके  उत्तराधिकारियों
 ने  सदस्य  संख्या  बढ़ाने  का  निर्भभ  लक्िया  ओर  इस  सोदे  में  उसके  स्तर  की  बलि  चढ़ा  दी  |  इसने  बढ़त

 बेतुको  स्थिति  उत्फन  कर  निश्तमें  वे  देश  जो.कि  किसी  न  क्िसी  महाशक्ति  के  पक्षधर  गट-मिरपेक्ष
 आम्दोल़न  के  सदस्य  एक  स्थिति  में  यहां  तक  कि  सोवियत  आक्रमण  के  पश्चात  अधिकृत
 अफगानिस्तान  को  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  सदस्य  बसे  रहसे  की  अतुमति  दे  दी  गई  थी  ।  इन  सब  बातों
 ने  आन्दोलन  को  तथा  उसकी  बिश्वसनीयता  को  दुरबल  बना  दिगय़ा  है  ।

 याद  करे  कि  नेहछ  ने  कहा  था  कि  भुट-निरफेक्ष  देशों  की  काई  सेनिक  शक्सि  तथा  आधथिक  शक्ति
 नहीं  थी  ।  च्‌  वे  नेत्तिक  शक्ति  प्राप्त  कर  सकते  बशत  कि  वे  कुछ  मूलभूत  सिद्धान्तों  पर  टिके  हों
 ओर  बिना  किसी  डर  अथवा  पक्ष  के  निष्पक्ष  रूप-से  कार्य  कर  रहे  हों  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय
 स्‍तर  की  बजाए  संख्या  को  अधिक  तरजीह  देने  के  हमारे  इस  निर्णय  में  इसके  मनोत्वल  को  वर्षों  से

 बहुत
 बुकेल  बना  दिया  है  ।

 यह  मेरा  सोभाग्य  था  कि  मुझे  सन  1985  में  बाह्मभास  में  राष्ट्रमण्डल  शिखर  सम्मेलन

 के  लिए  श्री  सजीव  म्रंघी  के  साव  जासे  का  मौका  मिला  ।  कक्‍्यूबा  और  उनके  महान  नेता  कीडल

 श्ह
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 इन्द्र

 कंस्ट्रो  का जितनी  तारीफ  की  जाय  कम  है  ।  फिर  उन्होंने  हमेशा  मुझ  इस  बारे  में  जिज्ञासा  दिखाई

 कि  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  निर्माता  के  रूप  में  यूगोस्लाविया  और  मित्र  ने  किस  तरह  क्यूबा  को

 गुटनिरपेक्ष  देश  के  रूप  में  स्वीकार  किया

 ्ज  बम  न  नी  इसके  .

 भविष्य  में  क्या  होगा  ?  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हमें  गुट-निरपेक्ष  रहना  चाहिए  ।  इसके  साथ

 ही  हमें  यथार्थवादी  ओर  व्यावहारिक  होने  की  जरूरत  है  ।

 5.00  म०  प०

 हमें  केवल  यह  याद  करना  है  कि  नेहरू  के  समय  के  दोरान  कया  यह  देखने  के  लिए
 निरपेक्षता  के  सबसे  बड़े  पुजारो  ने किस  तरह  से  हमारे  राष्ट्र  के  हित  में  यथार्थवादी  दृष्टिकोण

 मुझे  वे  दिन  याद  गाते  जब  सोवियत  संध  ने  हंगरी  पर  आक्रमण  करके  निलंज्जता  से  अपना  कब्जा

 कर  लिया  था  ;  लोक  सभा  में  इसका  कड़ा  विरोध  हुआ  मैं  ऊपर  प्र  स  दीर्घा  द्वारा  इन  सब  घटनाओं

 तथा  सभा  में  चारों  तरफ  से  पन्डित  जी  तथा  लोक  सभा  द्वारा  सोवियत  आक्रमण  के  लिए  कड़ी  निन्‍्दा  करने
 की  मांग  किए  जाने  का  गवाह  था  ।  यह  आश्चयंजरक  फिर  भी  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  नेहरू  बोले  लेकिन

 उन्होंने  आक्रमण  की  निन्‍्दा  नहीं  की  ।  क्या  कारण  नेहरू  जी  का  स्पष्ट  विचार  था  कि  भारत  को  अपने

 राष्ट्रीय  हित  को  ध्यान  में  रखकर  यथार्थवादी  दुष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।  इतने  बड़े  निर्णय
 जल्दबाजी  में  नहीं  लिए  जा  सकते  ।

 जब  हम  गुट-निरपेक्षता  के  लक्ष्य  की  सशक्त  रूप  से  वकालत  तब  हमें  यह  सब  याद  रखना
 चाहिए  ।  हमें  भारत  के  राष्ट्रीय  हित  को  तथा  आज  की  वास्तविकता  को  ध्यान  में  रखे  बिना  आदर्शंवाद
 की  बात  नहीं  करनी  विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों  के  लिए  यह  अच्छा  हो  गया  है  कि  वे  बिना  परिणामों
 को  ध्यान  में  रखे  इस  बात  का  दावा  कर  सकते  हैं  कि  भारत  को  यह  करना  चाहिए  था  वह  करना  चाहिए
 यह  महत्वपूर्ण  है  कि यह  वह  विचार  नहीं  है  जिसकी  कि  इनमें  से  कुछ  मित्रों  न ेसोवियत  यूनियन  के  अच्छे
 दिनों  के  दोरान  वकालत  की  थी  ।  उन्होंने  स्वयं  यथार्थ  वाद  की  वकालत  की  थी  ।

 यह  मैं  इसलिए  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  आपको  महान  अथवा  परम  सत्ता  के  आगे  झ  कने  का  सुझाव
 दे  रहा  हूं  ।  हमें  उन्हें  इस  बात  का  जवाब  देने  के  लिए  तंयार  रहना  चाहिए  और  अपने  राष्ट्रीय  हित  को
 महत्व  देना  चाहिए  ।  लेकिन  हमारे  निर्णय  आज  की  वास्तविकता  पर  आधारित  होने  चाहिए  ।  अतः  मैं

 यथार्थवाद  के  साथ  गुट-निरपेक्षता  की  विदेश  नीति  का  समर्थन  करता  हूं  जैसा  कि  हमने  कुछ  परिवतंन
 करके  निरन्तरता  की  अन्तरिक  नीति  को  अपना  लिया

 मैं  इस  सम्पूर्ण  विषय  पर  दो  अन्य  मुद्दे  रखना  चाहूंगा  ।  पहला  यह  कि  इस  एक-ध्रवीय  विश्व
 में  जो  प्रस्ताव  अब  हमने  रखा  उसे  मैं  स्वीकार  नहीं  करता  ।  मैं  श्री  वाजपेयी  का  बहुत  सम्मान  करता

 लेकिन  मैं  अटल  जी  के  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  अमेरिका  इस  समय  महानतम  शक्ति  हो
 गया  यह  सच  है  कि  अमेरिका  शिखर  पर  पहुंच  गया  फिर  भी  दूसरे  शक्ति  केन्द्र  भी  उदित  हो
 रहे  हैं  ।

 एकीकृत  यूरोप  तथा  एकीकृत  जर्मनी  नई  आर्थिक  महाशक्तियों  के  रूप  में  उदित  हो  रहे  जापान

 ऐसा एक अन्य शक्ति केन्द्र वास्तव में लगता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जापान भी शक्ति केन्द्र के रूप में उदित हो रहा है । अनेक प्रयंवेक्षकों का विचार है कि चीन और जापान मिलकर ८288
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 एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  शक्ति  केन्द्र  के  रूप  में  उदित  हो  सकते  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  चीज  में  विश्वास
 करने  के  लिए  कोई  गु  जाइश  है  कि  इस  क्षेत्र  में  कोह  स्थान

 दूसरा  मुद्दा  हमारी  कार्य  की  प्रकृति  और  कार्य  के  प्रति  हमारे  दृष्टिकोण  से  सम्बन्धित  है  ।
 पिछले  कुछ  दशकों  में  हमारी  समस्याओं  का  मूल  कारण  यहीं  रहा  है  कि  हमने  सम्भावित  धटनाचक्र  का
 अनुमान  लगाए  बिना  कार्य  किया  ।  यह  बहुत  दुःखपूर्ण  बात  है  कि  हम  हमेशा  पीछे  बैठे  और  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  करते  देखे  गए  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  ही  घटनाएं  गिनवा  सकता  जिसमें  मुझे  लगभग
 40  वर्षों  ऊपर  के  समय  में  प्रैस  दौर्घा  से  इस  सदन  की  कार्यवाही  को  देखने  का  अवसर  मिला  हो
 हमें  अपनी  काय॑  संस्कृति  को  बदलना  चाहिए  और  सही  अनुमान  लगाने  के  पश्चात  कार्य  करना

 मेरी  राय  में  हमारी  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  की  योग्यता  का  कोई  मूलभूत  मापदन्ड  होना
 जिन  लोगों  में  सही  अनुमान  लगाने  और  तदनुसार  कायंवाही  करने  की  क्षमता  वे  ही  उचित

 पहचान  तथा  उचित  पुरस्कार  के  योग्य  मेरी  राय  में  व्यापक  विश्व  में  ऊचे  पदों  पर  केवल  उन्हीं
 व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जाना  जिनमें  विश्लेषण  करने  ओर  अनुमान  लगाने  तथा  तदनुसार
 कार्यवाही  करने  की  अपेक्षित  योग्यता  हो  ।  हमें  चापलूसों  और  का  पक्ष  लेने  के  मोह  को  छोड़ना
 चाहिए  ।  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  प्रवृति  ने  पहले  ही  इत  सेवा  के  इसके  मनोबल  तथा  इसकी  क्षमता  के  साथ
 काफी  विध्वंस  काय  किया  है  |

 आज  विश्व  बार-बार  एक  नई  विश्व  व्यबस्था  की  बात  कर  रहा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  सबसे

 पहले  हमें  ही  एक  नई  विश्व  व्यवस्था  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  आ्थिक  व्यवस्था  की  बात  करने  का  अवसर  मिला
 लेकिन  यह  काफी  नहीं  मेरे  विचार  हमें  विदेश  मन्त्रालय  में  एक  ऐसा  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 प्रभाग  स्थापित  करना  जो  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  अवधारणा  को  स्वरूप  दे  सके  और  इसके
 पश्चात  इस  काये  में  तीसरी  दुनिया  और  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  सदस्य  देशों  का  समन  प्राप्त  करना

 चाहिए  ।  दूसरे  शब्दों  यह  सही  अनुमान  लगाने  और  तदनुसार  कार्यवाही  करने  का  समय  वास्तव

 में  इस  उच्च  शक्ति  प्राप्त  प्रभाग  को  बाहर
 ८  विशेषज्ञों  और  विदेश  सेवा  के  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  की

 भी  मदद  लेनी

 मुझे  पता  है  कि  विदेश  मन्त्रालय  में  एक  नीति  योजना  मण्डल  या  नीति  योजना  प्रकोष्ठ  एक

 समय  तो  यैह  बहत  महत्वपूर्ण  प्रकोष्ठ  था  |  इसकी  अध्यक्षता  कैबीनेट  मन्त्री  के  स्तर  के  व्यक्ति  द्वारा  होती

 थी  और  श्री  जी०  पार्थशारथी  को  शुरू  में  इस  नीति  योजना  प्रकोष्ठ  का  अध्यक्ष  बनाया  गया  था  और

 कैबीनेट  मन्‍्त्री  का  दर्जा  दिया  गया  लेकिन  यह  प्रकोष्ठ  निष्क्रिय  हो  गया  है  ।  यह  काय॑  नहीं  कर

 रहा  है  ।  मैं  समझता  हें  कि अब  उचित  समय  है  जब  या  तो  हम  इस  प्रकोष्ठ  को  पुनः  चालू  करें  या  आने

 वाली  नई  विश्व  व्यवस्था  के  लिए  योजना  बनाने  और  तैयार  करने  हेतु  एकदम  नया  प्रकोष्ठ  बनाए  ।

 हमारी  समय  पर  परखी  हुई  नई  विश्व  थ्यवस्था  को  जारी  रखते  हुए  भी  हमें  उत्तर  दक्षिण  वार्ता

 को  प्रोत्साहन  देने  के  बुनियादी  व  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  काफी  समय  प्रदान  करने  और  ध्यान  देने  की  जरूरत

 मुझे  बहुत  खेदपूर्वक  यह  कहना  है  कि  इस  मामले  में  लगता  हैं  कि  हम  कम  कार्य  कर  रहे  1983

 में  इन्दिरा  गांधी  ने  गटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  के  रूप  न्‍्यूयार्क  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में

 दक्षिण  शिखर  सम्मेलन  आयोजित  कर  एक  साहसिक  पहल  की  थी  |

 इम  शिखर  सम्मेलन  में  लगभग  सत्ताईस  सरकारों  के  प्रमु्खों  ने भाग  लिया  था  और  इससे  सुखद

 प्रमय की  आशा  और  आश्वासन  मिला  ।  आज  उत्तर  अपनी  निरन्तर  समद्धि  के  नियोजन  के  लिए  बहुत
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 परिश्रम  कर  रहा  है  ।  ऐसा  कोई  दिन  ही  जाता  है  जब  कि  इसके  सदस्य  गुटों  मेंਂ  बैठक  न  करते
 लेकिन  दक्षिण  तो  निष्क्रिय  प्रतीत  होता  चोन  और  गुट  के  देश  अपनी  तरफ  से

 दक्षिण-दक्षिण  के  बीच  सहयोग  बढ़ाने  के  प्रयास  कर  रहे  लेकिन  काफी  कुछ  करना  बाकी  है  ।

 कुछ  दिन  पूर्व  ही  देशों  के  विदेश  मन्त्री  जेनेवा  में  इससे  बहुत  आशाएਂ  और

 अपेक्षाएं  हमने  समझा  कि  उत्तर-दक्षिण  वार्ता  का  मुदुदा  लिया  जाएगा  |  लेकिन  मुझ  बाद  में  यह
 जानकर  दुःख  हुआ  कि  इन  देणों  के  विदेश  मन्त्रियों  की  पूरी  बैठक  इण्डोनेशिया  के  अगले
 निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  अन्त  में  जारी  होने  वाली  विज्ञप्ति  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  देने  में  लगी  थी  ।

 कुछ  बुनियादी  तोर  पर  ही  गलत  है  ।  दक्षिण  को  जाग्रत  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  हम  बहुत  मुसीबत
 में  होंगे  ।

 विश्व  में  शान्ति  और  स्थिरता  के  हित  में  एक  सार्थक  उत्तर-दक्षिण  वार्ता  तथा  इसके  साथ  ही
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  तथा  वित्तीय  व्यवस्था  के  पुनगंठन  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  उत्तर  तो  विश्व  में  शांति
 ओर  स्थिरता  सुनिश्चित  करने  के  उपाय  के  रूप  में  निरस्त्रीकरण  तथा  परमाणु  अप्रसार  सन्धि  अर्थात

 एन०  पी०  टी०  का  मुदुदा  ही  उठाता  रहता  लेकिन  अगर  यह॒वास्तव  में  गम्भीर  है  तो  इसे  तीसरे
 विश्व  के  विकास  की  बुनियादी  जरूरत  तथा  विकास  और  निरस्त्रीकरण  के  बीच  सम्बन्ध  को  मानना
 चाहिए  ।

 उत्तर  को  यह  समझना  चाहिए  कि  विश्व  में  तब  ही  स्थिरता  सुनिश्चित  हो  सकती  जबकि
 गरीबी  के  बढ़ते  स्वरूप  को  रोकने  के  लिए  तत्काल  उपाय  किए  जाए  ।  भेरे  विचार  से  आज  विश्व  को
 एन०  पी०  टी०  अर्थात  परमाण  अप्रसार  सन्धि  की  बजाए  एन०  पी०  पी०  अर्थात  गरीबी  के  अप्रसार  की
 अधिक  जरूरत  है  |  मुझ  गत  वर्ष  सितम्बर  में  वाशिगटन  में  नई  विश्व  व्यवस्था  पर  सांसदों  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  मन्च॒  में  शामिल  होने  कां  सौभाग्य  मिला  ।  तब  मैंने  एन०  पी०  टी०  की  बजाए  एन  ०
 पी०  पी०  का  पक्ष  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हैं  छि  इस  मन्च  में  सांध्दों  ने  मेरे  तर्क  का  बहुत
 समथथंन  किया  ।

 हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  है  कि  ग्रुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  स्वयं  उत्तरन्दक्षिण  वार्ता  के  मामले
 में  सफल  नहीं  हो  श्षकता  ।  हमें  मंक्सिक्रो  तथा  अन्य  देशों  का  सहयोग  लेने  पर  भी  क्न्ार  करना

 है  ।  इसलिए  हमें  इस  बारे  में  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिए  ओर  मैं  विदेश  राज्य  मन्त्री  से  अपील
 करू  गा  कि  वह  तीसरे  विश्व  के  देशों  का  एक  प्रमुख  गुट  बनाने  की  सम्भावना  पर  ग्रम्भी  रतापूर्वक  विचार

 जो  इस  पूरे  मुद्दे  पर  कार्य

 अब  मैं  बहुत  संक्ष प  में  पाकिस्तान  पर  और  भारत-पाकिस्तान  संबंध  पर  बोलना  चाहूंगा  ।  यह
 लेदजनक  है  कि  ये  सम्बन्ध  गत  वर्षों  के  दौरान  बिगड़  हैं  '  वास्तव  में  आज  पाकिस्तान  जैसाकि

 मन्‍्त्री  श्री  नरसह  राव  ने  उचित  ही  कहा  भारत  से  अप्रत्यक्ष  रूप  में  युद्ध  कर  रहा  ये  शब्द  मैंने
 पिछली  लोक  सभा  तथा  गत  वर्ष  यहां  पर  उपयोग  किए  लेकिन  एक  देश  द्वारा  प्रायोजित  आतंकवाद  के

 लिए  पाकिस्तान  की  निंदा  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  इस  बढ़ते  हुए  संकट  से  कारगर  रूप  से  निपटने  के

 लिए  एक  स्पष्ट  योजना  बनानी  चाहिए  |  हमें  पाकिस्तान  पर  दबाव  डालने  और  इसके  द्वारा  राज्य  द्वारा

 प्रायोजित  आतंकवाद  रोकने  के  लिए  विश्व  का  मत  तेंयार  करना  चाहिए  ।

 यह  अच्छी  बात  है  कि  कश्मीर  में  पाकिस्तान  की  कुटिल  भूमिका  को  अमेरिका ओर  ब्रिटेन  अब
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 अधिक  स्वीकार  करने  लगे  हैं  ।  लेकिन  इतना  ही  काफी  नहीं  है  ।  वे  हमें  ऐसी  कायंवाही  से  मना  करते हैं  यो
 मामले  को  और  बिगाड़  दे  ।  भारत  ने  इस  सलाह  को  माना  है  ।  लेकिन  अब  वाशिगटन  ओर  लन्‍्दन  दोनों
 को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाए  कि  हमें  दी  गई  उनकी  सलाह  को  देखते  हुए  उनका  यह  विशेष  नेतिक  दायित्व

 है  कि  पाकिस्तान  इस  अप्रत्यक्ष  युद्ध  को  समाप्त  वे  पाकिस्तान  को  स्पष्ट  शब्दों  में  कहें  कि  वह  भारत
 में  जो  भयानक  खेल  खेल  रहा  वह  खेल  नई  दिल्ली  भी  पाकिस्तान  में  उतने  ही  भयानक  रूप  में  खेल
 सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  हमें  पाकिस्तान  के  साथ  अपनी  समस्याओं  के  शांतिपूर्ण  समाधान  के  प्रयास  करने

 चाहिए  ।  वास्तव  में  हमारे  देश  परस्पर  वार्ता  के  प्रति  वचनबद्ध  सोभाग्य  से  पाकिस्ताम  में  अभी  भी

 ऐसे  नेता  हैं  जो शिमला  समझौते  तथा  परस्पर  वार्ता  के  पक्षधर  हैं  तथा  बढ़ते  हुए  टकराव  को  समाप्त  करने

 के  इच्छुक  हैं  ।  मैं  आपकी  अनुमति  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मुझे  वाशणिगटन  में  सांसदों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच
 पर  बेगम  बेनजीर  भट्टो  से  संक्षेप  में  भारत-पाकिस्तान  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला  ।

 इस  संक्षिप्त  वैठक  के  बाद  हमारे  बीच  पत्राचार  हुआ  |  मैं  यहां  पर  इस  वार्ता  का  एक  महत्वपूर्ण
 सक्रिव  भाग  कहना  चाहूंगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  सभी  माननीय  सदस्यों  की  रूचि  के  अनुरूप  होगा
 मैंने  तब  उन्हें  कहा  था  :

 पूर्ण  रूप  से  यह  आशा  करता  हूं  कि  नया  वर्ष  पाकिस्तान  और  भारत  के  लिए  सुखद
 समय  लाएगा  और  दोनों  देशों  के  बीच  बढ़ते  हुए  टकराव  को  समाप्त  करेगा  ।”

 मैंने  आगे  कहा  :  समय  है  जब  हमें  वास्तविकता  को  समझना  समझदार  होना
 चाहिए  और  अपनी  दृश्मनी  को  समाप्त  कर  देना  मैंने  उन्हें  मेरे  द्वारा  1982  में  शिमला

 टू  इस्लामाबादਂ  णीषंक  के  तहत  लिखे  एक  लेख  की  एक  प्रति  भी  भेजी  ओर  कहा  :  आशा है  कि
 आप  इसे  उपयोगी  पाए  गी  क्‍योंकि  इसमें  द्विपक्षी  रूप  के  प्रति  शिमला  समझौते  में  भारत  और  पाकिस्तान

 दोनों  की  आपसी  वचनवद्धता  को  राही  रूप  में  पेश  किया  मैंने  उन्हें  कहा  :  मुझे  आपका  उत्तर  प्राप्त

 होने  पर  खशी  होगी  ।

 मैंने  16  जनवरी  को  उन्हें  यह  लिखा  था  और  उन्होंने  ।3  फरवरी  को  एक  पत्र  में  जवाब  दिया

 ओर  अन्य  बातों  के  अलावा  जो  मैं  उद्ध,त  करता  हू  :

 राजनीतिक  विचारों  वाले  पाकिस्तानी  आपकी  इस  उम्मीद  के  पक्ष  में  है  कि

 1992  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  बढ़ते  टकराव  का  अन्त  होगा  ।

 उन्होंने  आगे  कहा  :

 आपके  दोनों  लेख  बहुत  ध्यानपूर्वंक  पढ़े  ।  द्विपक्षी  रूप  शिमला  समझौते  का  मुख्य
 अंश  शिमला  समझौते  से  ही  द्विपक्षी  रूप  पाकिस्तान  पीपुल्स  पार्टी  का  मुख्य  सिद्धांत  रहा

 उन्होंने  द्विपक्षी  स्वरूप  पर  जो  कुछ  कहा  है  वह  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  इसे  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए
 गत  13  फरवरी  को  मुझे  मिला  यह  मत  निःसन्देह  बहुत  स्वागत  योग्य  क्‍योंकि  ऐसे  समय  जबकि

 श्री  नवाज  शरीफ  इस  मुद्दे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  तब  पाकिस्तान  की  भूतपूर्व
 प्रधानमंत्री  देश  में  व्यक्तिगत  रूप  में  बहुत  लोकप्रिय  उनका  यह  मत  अच्छा  है  कि  वह  इस  तथ्य  के
 प्रति  बचनबद्ध  हैं  कि  द्विपक्षी  स्वरूप  शिमला  समझौते  का  मुख्य  अंश  है  ।

 इस्लामाबाद  आज  यह  मानता  है  कि  दोनों  देशों  ने  शिमला  समझौते  के  तहत  यह  तय  किया  है  कि

 मतभेदों  को  द्विपक्षी  वार्ताओं  के  जरिए  शांतिपूर्ण  तरीकों  से समाधान  किया  जाए  ।”  लेकिन  इसके
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 ही  यह  तक॑  भी  देता  है  कि  वे  इससे  पूर्णतः  नहीं  बंधे  हैं  और  यह  मुद्दा  शिमला  में  ही  तय  हो  गया  था  सच

 क्या  था  ?  सब  यह  है  कि  भारत  ने  शिमला  समझौते  के  प्रारूप  में  प्रस्ताव  किया  था  कि  दोनों  देश  अपने

 मतभेदों  को  शांतिपूर्ण  तरीकों  से  द्विपक्षी  वार्ताओं  के  माध्यम  सेਂ  हल  करेंगे  ।  लेकिन  पाकिस्तान

 ने  इस  पर  आपत्ति  की  और  शब्द  छोड़  दिया

 दोनों  देश  शांतिपूर्ण  तरीकों  से  द्विपक्षी  वार्ताओं  से अथवा  के बीच  सहमति  से  किसी

 अन्य  शांतिपूर्ण  तरीके  सेਂ  अपने  मतभेद  हल  करने  के  लिए  सहमत  हो  किसी  भी  अन्त  शांतिपूर्ण
 तरीके  से  शब्द  भारत  द्वारा  दिए  गए  दोनों  के  बीच  परस्पर  सहमति  सेਂ  शब्द  पाकिस्तान  द्वारा  दिए

 अन्य  शब्दों  में  संशोधित  प्रारूप  भी  बहुत  स्पस्ट  था  कि  इसने  द्विपक्षी  आधार  पर  काये  करने  के  लिए  दोनों

 देशों  को  वचनबद्ध  किया  ।  यदि  द्विपक्षी  आधार  से  घटना  था  तो  ऐसा  आपसी  सहमति  के  आधार  पर  ही
 किया  जाना

 यह  महत्वपूर्ण  है  कि  द्विहक्षी  स्वरूप  के  हमारे  मत  को  लन्‍्दन  तथा  विश्व  के  कई  अन्य

 देशों  में  बहुक  सही  समझा  गया  है  ।  मुझे  हाल  के  महीसों  में  श्री  डागलस  हड  से  उनकी  यहां  पर  हाल  की
 यात्रा  के  दौरान  तथा  कुछ  अन्य  विदेश  सचिवों  तथा  विदेश  मन्त्रियों  से  बात  करने  का  अवसर  मिला  ।

 उन्होंने  मेरे  सम्पभुख  यह  स्वीकारा  कि  द्विपक्षी  स्वरूप  के  प्रति  भारत  का  मत  मजबूत  है  ।  लेकिन  उन्होंने  कहा
 कि  ऐसे  समय  जबकि  कश्मीर  अधिक  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  है  भारत  अपने  मत  को  ओर

 अधिक  तीब्रता  से  विश्व  की  राजधघानियों  में  अब  कश्मीर  का  मामला  दबा  हुआ  नहीं  हम
 अपनी  कठिनाई  उत्पन्न  करके  ही  इस  वास्तविकता  को  अनदेखा  कर  सकते

 वे  मानते  हैं  कि  भारत  में  मानवाधिकार  उल्लंघन  का  मामला  भी  लेकिन  इसे  भी  तीव्रता  से

 रखा  जाए  ।  दुर्भाग्य  से  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।  मुझे  यह  जानकर  बहुत  खुशी  हुई  कि  श्री  अटल  बिहारी
 वाजपेयी  जब  न्यूमार्क  के  अपने  पिछले  दौरे  से  लोटे  तो  उन्होंने  भी  यही  मत  ब्यक्त  किया  था  ।  इस  मत  का
 समर्थन  करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  हमें  अपना  मत  और  अधिक  तीत्रता  से  रखना  चाहिए  ।  मुझे  खेद  है  कि

 हमारा  मामला  पहले  ही  गलत  चल  रहा  है  ।

 हमें  आज  जीवन  के  एक  बुनियादी  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  अपनी  कार्य  योजना  घ्यानपूर्वक
 तैयार  करनी  चाहिए  ।  आप  इस  पृथ्वी  पर  सव्वश्रंष्ठ  व्यक्ति  हो  सकते  लेकिन  यह  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।
 आज  यह  माना  जाता  है  कि  आप  कंसे  प्रतीत  होते  च।हे  गलत  लेकिन  आपको  दर्शाया  जाता  मैं
 इसलिए  सरकार  से  पुरजोर  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  सावंजनिक  ओर  समाचारपत्र  सम्बन्ध  की  और
 अधिक  समय  दे  तथा  प्रयास  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  हमारा  मामला  अच्छा  हमें  क्षमा  मांगने
 की  जरूरत  नहीं  है  ।  लेकिन  इसे  अधिक  तीव्रतापूर्वक  रखे  ।

 हम  अक्सर  अपना  शिष्टमण्डल  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भेजते  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे
 सदस्य  इन  अबसरों  का  बेहतर  उपयोग  उन्हें  कहा  जा  सकता  है  कि  वे  कनाडा  और  अन्य
 स्थानों  पर  विभिन्‍न  केन्द्रों  का  दोरा  करें  ।  अन्य  शब्दों  में  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  अपने  मामले  को  तीव्रता  से
 रखने  के  लिए  कोई  व्यावहारिक  योजना  तैयार  की  जाए  इस  मामले  को  कुछ  अग्रणी  देश  स्वीकार  करते  हैं
 लेकिन  इसे  रखा  नहीं  जा  रहा  ।

 मैं  आपका  काफी  समय  ले  चुका  हूं  ।  लेकिन  मैं  कश्मीर  समस्या  पर  एक  और  मुद्दा  रखना
 ओर  आपसे  कुछ  मिनट  ओर  चाहूंगा  ।  पाकिस्तान  अनेक  बार  कह  चुका  है  कि  यह  मामला  अभी
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 है  ।  शिमला  समझोते  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  दर्जे  के  तइुत  वास्तविक  नियन्त्रण  रेखा  बताई  गई
 जिसका  किसी  भी  माध्यम  द्वारा  उल्लंघन  नहीं  किया  जाना  है  ।

 हां  एक  बात  रहती  है  शिमला  समझौते  में  अन्तिम  समाधान  का  उल्लेख  मेरे
 विचार  से  जब  एक  पत्रकार  के  रूप  में  मैंने  जो सूचना  एकत्र  उसके  अनुसार  अन्तिम  समाधान  बहुत
 सीमित  पहलू  तक  सम्बन्धित  था  और  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  को  तर्कसंगत  बनाने  का  पहलू  यह
 वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  आज  मुख्यतः  सैन्य  कारणों  पर  आधारित  है  ।

 यह  भौगोलिक  या  अन्य  प्रश्संगिक  कारकों  पर  आधारित  नहीं  है  ।  कश्मीर  के  बारे  में  केवल  एक  बात
 का  समाधान  किया  जाना  शेष  है  ओर  वह  यह  है  कि  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  को  युक्तिसंगत  बनाया

 जाए  क्‍योंकि  शिमला  समझौते  के  अन्तगंत  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  को  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  का  दर्जा

 दिया  गया

 मैं  एक  बात  और  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  करू  मैं  एक  आम  बात  करते  हुए
 अपना  भाषण  समाप्त  करना  विश्व  आज  अनेक  संकटों  का  सामना  कर  रहा  है  क्योंकि  इसमें

 राजनीतिज्ञों  का जमघट  तो  गया  है  परन्तु  इसमें  राजनेताओं  की  कमी  है  ।  जेसाकि  हम  सभी  जानते  हैं  एक

 राजनीतिज्ञ  केवल  आज के  बारे  में  सोचता  दूसरी  ओर  एक  राजनेता  आने  वाले  समय  के  बारे  में  भी

 सोचता  है  ।  यदि  मुझे  ऐसा  कहने  की  इजाजत  हो  तो  मैं  कहूंगा  कि  भारत  में  दुर्भाग्य  से  हमारी  समस्या

 बदतर  है  ।

 हमारे  पास  राजनीतिज्ञ  तो  बहुत  हैं  लेकिन  राजनेता  बहुत  थोड़  इससे  अधिक  क्या  हो  सकता

 है  कि  हममें  से  अधिकांश  लोगों  की  प्रवृत्ति  उसी  क्षत्न  के  बारे  में  सोचने  की  है  यहां  तक  कि  हम  उस  पूरे  दिन

 के  बारे  में  भी  नहीं  सोचते  सौभाग्य  से  प्रधानमन्त्री  ने  हाल  के  महीनों  में  यह  दिखा  दिया  है  कि  वह  एक
 राजनेता  के  रूप  में  क्राय  कर  सकते  हैं  तथा  उन्होंने  समय-समय  पर  इसका  प्रमाण  दिया  मुझे  केवल

 यही  एक  आशा  है  कि  यह  दृष्टिकोण  बना  रहेगा  और  सरकार  के  सभी  क्षेत्रों  मे ंइसका  विस्तार  होगा  और

 विशेषरूप  से  भारत  के  विदेशी  मामलों  में  ।  हमें  अपने  सामने  आने  वाली  नवीनतम  चुनौतियों  का  निर्भीकता

 और  चतुराई  से  सामना  करना  चाहिए  ।  हमें  पूर्वानुमात  लगाना  चाहिए  और  तदनुसार  काय॑  करना  चाहिए
 अवसर  के  भरोसे  कुछ  नहीं  छोड़ना  खतरा  मोल  लेकर  ही  हम  इसकी  उपेक्षा  कर  सकते  हैं  ।

 शी  ई०  अहमद  :  उपाध्यक्ष  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करने

 के  साथ  ही  मैं  कुछ  टिप्पणियां  भी  करना  चाहूंगा  ।

 विश्व  की  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  भारत  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  हमारी

 विदेश  नीति  में  किस  बात  पर  अधिक  बल  दिया  विदेश  नीति  पर  कोई  चर्चा  तब  तक  पूर्ण  नहीं
 होगी  जब  तक  हम  जवाहर  लाल  जिन्होंने  हमारी  विदेश  नीति  की  नींव  रखी  के  महान

 दान  के  प्रति  आभार  प्रकट  न

 प्रत्येक  देश  अपने  अधिकाधिक  राष्ट्रीय  हितों  के  लिए  विदेश  नीति  पर  विचार  करता

 है  और  हम  भी  कुछ  हद  तक  हमारे  महान  नेता  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  निर्धारित  विदेश  नीति  का

 अनुसरण  करते  रहे  हैं  ।  परन्तु  विश्व  की  बदली  हुई  परिस्थितियों  जिनमें  कि  बहुत  तेजी  से  परिवर्तन

 हुए  हैं  जैसे  गोबचिव  का  पतन  और  बोरिस  येलत्सिन  का  उभर  कर  सामने  आना  सोवियत  संघ  का

 टन  और  स्वतन्त्र  राज्यों  का  अस्तित्व  में  शीत  युद्ध  की  समाप्ति  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का
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 सबसे  शक्तिशाली  देश  के  रूप  में  भारत  को  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चा|  हए्‌  कि  हमारी
 विदेश  नीति  किस  बात  पर  अधिक  बल  दिया  जाना  चाहिए  ।  आज  की  स्थिति  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 की  स्थिति  महत्त्वपूर्ण  है ओर  यथार्थवाद  के  कारणों  से  हमें  भी  इसको  मानना  चाहिए  ।  परन्तु  साथ  ही
 अमेरिका  के  साथ  भी  गेर-बराबरी  के  संबध  नहीं  रखे  जा  सकते  क्योंकि  भारत  एक  विशाल  देश  है  ।

 हमारी  अपनी  शक्ति  हमारी  अपनी  स्थिति  ओर  हमारी  अपनी  परम्पराए  जहां  तक  हमारी  विदेश

 नीति  का  सम्बन्ध  है  खुशी  की  बात  है  कि  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  के लिए  इस  सम्बन्ध  में  ब्यापक  राष्ट्रीय

 सहमति  है  ।

 गुटनिरपेक्ष  देशों  में  भारत  ने  अपनी  स्थिति  महत्त्वपूर्ण  बनाए  रखी  मैं  यह

 कहने  का  साहस  करता  हूं  कि  भारत  +  किसी  भी  कीमत  पर  अपनी  यह  स्थिति  बनाए  रखनी  चाहिए

 तथा  उसे  यह  भी  सिद्ध  करना  चाहिए  कि  हम  विश्व  मामलों  गुटनिरपेक्ष  देशों  का  नेतृत्व  करने  में  सक्षम

 $।  इस  सन्दर्भ  में  एक  बात  का  जिक्र  करते  हुए  मुझे  बहुत  खेद  है  यह  कहना  अतिशयोक्तिपूर्ण  नहीं  होगा

 कि  पश्चिम  एशिया  जिसमें  कि  भारत  1950  से  शामिल  अब  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  होने  की

 प्रक्रिया  के  दौर  से  गुजर  रही  भारत  की  पश्चिम  एशिया  नीति  में  पश्चिम  एशिया  क्षेत्र  के  देशों  में

 अच्छे  सम्बन्ध  बनाने  की  मांग  की  गई  थी  तथा  यह  मांग  की  गई  थी  कि  उस  क्षेत्र  में

 तिक  और  वाणिज्यिक  सम्बन्ध  कायम  हों  ।  पश्चिम  एशिय।ई  देशों  में  तेल  में  हुई  सहसा  वृद्धि  ने  भी  क्षेत्र

 में  हमारे  पारस्परिक  आर्थिक  श्रम्बन्धों  को  ओर  बढ़ावा  दिया  इन  परिस्थितियों  इस  सदन  में

 सामने  मैं  यह  के  लिए  बाध्य  हूं  कि  इस  समय  भारत  का  इजराइल  के  साथ  पूर्ण  राजनयिक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  यह  एक  निविवाद  सत्य  है  कि  इजराइल  वहां  रह  रहे

 स्तिनियों  और  1967  से  इज  राइल  की  सेना  के  कब्ज  वाले  जिसे  अधिकृत  क्षेत्र  के  नाम  से  जाना

 जाता  में  इजराइलियों  के  साथ  निरन्तर  बहुत  अधिक  भेदभावपूर्ण  का्यंबाइयां  करता  रहा  अधिकृत

 क्षेत्र  मे ंइज॒राइलियों  को  आतंकित  करने  और  उनके  साथ  हिसा  करने  की  छूट  के  भी  प्रमाण  हैं  जिसे

 अमेरिकी  सूत्रों  ने  भी  भ्राप्त  किया  है  और  यह  प्रमाण  निर्णायक  और  झकझोर  देने  वाला  है  तथा  यह  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  के  अभि  लेखों  का  एक  हिस्सा  भी  अधिकृत  क्षेत्र  में  अरबों  क ेसाथ  इजराइल  का  अमानवीय

 व्यवहार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्र  का  घोर  उल्लंघन  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  हमने  इज  राइल  के  साथ

 पूर्ण  राजनायिक  सम्बन्ध  स्थापित  किए  मैं  ये  कह  सकता  हूं  कि  इजराइल  के  साथ  सम्बन्ध  रखते  हुए

 भारत  को  अपने  राष्ट्रीय  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सावधानी  से  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।

 माननीय  विदेश  राज्य  मंत्री  ने  इस  सदन  के  समक्ष  ये  अनुरोध  किया  है
 कि

 भारत  को

 पश्चिम  एशिया  शांति  प्रक्रिया  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  किए  जाने  की  सम्भावना  मैं  ये  जानना

 चाहूंगा  कि  क्‍या  कोई  अरब  देश  भारत  को  पश्चिम  एशिया  शांति  प्रक्रिया  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित

 कर  रहा
 है  ओर  वो  भी  तब  जब  कि  हमने  इजराइल  को  पूर्ण  रूप  से  राजनीतिक  मान्यता  देने  का  निर्णय

 लिया  अपने  रास्ते  से भटक  कर  हमें  अपने  मित्र  अरब  राष्ट्रों  को
 गलत  संकेत  नहीं  देना  चाहिए  तथा

 हमें  उन्हें  इस  बात  का  भी  आभास  नहीं  देना  चाहिए  कि  हम  इजराइल  के  साथ  आतंक  बाद  विरोधी  जंसे

 संवेदनशील  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  करने  के  इच्छुक  मैं  इस  बात  को  भली  भांति  समझ  सकता  हूं  कि

 इजराइल  इससे  क्या  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  परन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  कि  भारत  को  इससे  क्या  लाभ
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 होगा  ।  इसी  तरह  से  लीबिया  के  मामले  में  जबकि  हम  सरकार  समर्थित  ओर  किसी  अन्य  प्रकार  के
 आतंकवाद  की

 एक  स्वर  में  निदा  करते  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  और  परम्परागत

 कूटनीति  क़॒  प्रथाओं  को  उचित  सम्मान  देते  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  को  बनाए  रखा  हम
 नयिक  माध्यमों  से  समस्याओं  को  हल  करना  चाहते  हैं  सनिक  हस्तक्ष  प  से  मेरे  विचार  में  संयुक्त
 राष्ट  सरक्षा  परिषद  द्वारा  लिबिया  के  विरुद्ध  लगाए  गए  सभी  प्रतिबन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  न्याय  के  सभी
 सद्धांतों  के खिलाफ

 चाहे  यह  ईराक  के  खिलाफ  खाड़ी  युद्ध  समाप्त  होने  के  बाद  प्रतिबन्ध  जारी  रखने  का
 मामला  हो  या  कुछ  औरमामला  अमेरिका  फिलहःल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दों  में अपनी  प्रभुत्व  जमाने  के  लिए
 शक्ति  प्रदर्शन  का  सहारा  ले  रहा  है  मैं  सहाम  हुसेन  का  समरथंक  नहीं  हूं  ।  कुवंत  को  हथियाने  के  मामले  में
 उसने  जो  कुछ  भी  किया  वह  एक  निदनीय  मामला  था  ।  परन्तु  खाड़ी  युद्ध  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी
 इराक  के  खिलाफ  प्रतिबन्ध  जारी  हैं  ।  यहां  तक  कि  रूस  द्वारा  भारत  को  राकेट  तकनीकी  अन्तरित  करने
 के  मामले  लीबिया  के  खिलाफ  मौजूदा  प्रतिबन्धों  के  मामले  भी  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  शक्ति  प्रदर्शन
 की  नीति  का  सहारा  ले  रहा  मैं  कहूंगा  कि  भारत  को  इस  मामले  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  दबाव
 में  नहीं  आना  चारिए  |  यह  दुभाग्यपूर्ण  है  कि भारत  किसी  समय  दबाव  में  आ  जाता  है  भौर  इस  मुद्दे
 पर  अमेरिका  के  साथ  हो  लेता  भारत  को  गुटनिरपेक्ष  देशों  और  अरब  राष्ट्रों  के  प्रभुल्वसंपन्‍न  अधिकारों
 की  रक्षा  करने  के  लिए  इन  राष्ट्रों  को  अमे  रिका  के  खिलाफ  खड़े  होने  में  भी  उनका  नेतृत्व  करना  चाहिए  ।
 भारत  को  नेत॒त्व  सम्भालना  चाहिए  तथा  बातचीत  के  माध्यम  से  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा  पत्र  के  तहत

 मस्याओं  को  हल  कराना  चाहिए  ।

 मैं  अफगानिस्तान  के  बारे  में  एक  अनुरोध  करता  हूं  ।  मैं  भ्रफगानिस्तान  के  साथ  मधुर  सम्बन्ध  स्थापित
 करने  के  भा  रत  सरकार के  प्रयासों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  अफगानिस्तान  में  वहां  की  लोगों  की  इच्छाओं
 के  अनरूप  उनकी  अपनी  सरकार  होनी  चाहिए  ।  एक  दशक  तक  विश्व  को  इस  धोखे  में  रखा  गया  कि
 जिन  लोगों  ने  अफगानिस्तान  में  शासन  किया  उन्हें  जनता  का  समर्थन  प्राप्त  था  ।  अब  इस  बात  में  कोई

 संदेह  नहीं  रह  गया  कि  जिन  लोगों  ने  अफगानिस्तान  में  राज  किया  वे  तत्कालीन  सोवियत  संघ  की  सरकार
 के  हाथों  की  कठपुतलियां  थे  ।  अतः  हमें  बहुत  सावधान  और  सतकक  भी  रहना  साथ  ही  हमें
 अफगानिस्तान  के  साथ  बेहतर  सम्बन्ध  बनाए  रखने  में  राष्ट्रीय  हिवों  को  भी  ध्यान  में  रखना
 ईरान  के  शाह  के  पतन  के  बाद  ईरान  में  क्‍या  उसके  बाद  ईरान  के  साथ  अमेरिकी  सम्बन्धों  में  जो
 हआ  वह  विश्व  के  लिए  एक  सबक  दीवारों  पर  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  लिखा  हआ  है  और  डमें
 अफगानिस्तान  से  वर्ताब  करते  समय  निश्चित  रूप  से  दीवारों  पर  ऐसे  लेखों  को  पढ़ना  हमें
 अफगानिस्तान  के  साथ  बेहतर  सम्बन्ध  बनाए  रखने  और  अफगानिस्तान  में  वहां  के  लोगों  को  अपनी
 सरकार  बनाने  में  मदद  देने  के लिए  ठोस  प्रयास  करने  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  अनु  रोध  करू  गा  कि  खाड़ी  देशों  के  साथ  अपने  सम्बन्ध  मजबूत  करने  के  लिए  डर
 सम्भव  कोशिश  की  जाए  |  संयुक्त  अरब  अमीरात  के  राष्ट्रपति  की  आगामी  भारत  यात्रा  का  उपयोग
 दोनों  देशों  और  जनता  के  बीच  द्विपक्षीय  सम्बन्धों

 को  मजबूत  करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं
 सरकार  से  खाड़ी  क्षेत्र  में  अपने  दूतावा्ों  में

 कर्म  त्रारियों  की  पंख्या  बढ़ाने  क ेलिए  कारगर  उपाय  करने
 का  भी  भनरोध  करता  हमारे  दूतावासों  के  ऊर्मंचारियों  को  खाड़ी  देशों  में  हमारे  उच्चायोगों  में

 दिन  हजारों  लोगों  से  व्यवहार  करना  पढ़ता  है  ।  दुर्भाग्य
 से  इन  देशों  में  हम्मरे  कर्मचारियों  की  संख्या

 पर्याप्त  नहीं  है  ।

 विदेश  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट
 के  अनुसार  लगभग  एक  करोड़  12  लाख  भारतीय  विदेशों
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 में  रह  रहे  मेरे  कुछ  मित्रों  न ेमताधिकार  प्राप्त  नागरिकता  देने  का  अनुरोध  किया  मैं  कहना
 चाहूंगा  कि  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों

 को
 विधायिका  और  देश  की  संसद  के  लिए  होने  वाले  चुनावों  में

 मतदान  करने  का  अधिकार  दिया  जाए  ।  इसके  महंगा  पड़ने  पर  भी  भारत  सरकार  को  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सभी  उपाय  करने  चाहिए  कि  जब  कभी  भी  चुनाव  हों  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  को  उनमें
 अपना  मतदान  करने  की  सुविधा  प्राप्त  हो

 मैं  इस  अवसर  पर  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करु गा  कि  वह  हज  यात्रियों  की  सहायता  के  लिए
 समी  आवश्यक  उपाय  करे  ।  भारत  से  हजारों  की  संख्या  में  लोग  हज  के  लिए  जाते  हैं  ।  हज  के  मौसम  के
 दोरान  यह  हमारे  देश  के  लिए  इस  देश  में  मुस्लिम  सम्प्रदाय  के  बारे  में  जोरदार  प्रचार  करने  का  एक
 अस्तर्राष्ट्रीय  मंच  है  ।

 भारत  विगोेधी  निहित  स्वार्थी  तत्व  देश  में  अल्पसंख्यकों  के साथ  किए  जा  रहे  व्यवहार  के  बारे
 में  घिनौना  प्रचार  करते  भारत  को  इस  देश  के  प्रति  ऐसी  घारणाओं  को  दूर  करने  की  भी  कोशिश
 करनी  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  अपने  पड़ोसी  देशों  विशेषरूप  से  पाकिस्तान  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  सामान्य
 बनाने  के  कठिन  प्रयात्त  करने  का  भी  अनुरोध  करु

 सरकार  को  लोगों  में  आपसी  सहयोग  और  पाकिस्तान  के  साथ  बेहतरीन  सम्बन्ध  बनाने  के  लिए
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  सुझाई  गई  योजना  तैयार  करने  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  |  यह  केवल  भारत

 के  ही  हित  में  नहीं  है  बल्कि  पाकिस्तान  के  भी  हित  में  है  कि  पाकिस्तान  अपने  निकट  पड़ोसी  देश  भारत
 के  साथ  अति  मधुर  सम्बन्ध  बनाए  रखे  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  दिशा  में  आगे  बढ़

 ]

 डा०  एस०  पो०  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  भारत  की  विदेश  नीति  की  चर्चा  इस
 सदन  के  अन्दर  हो  रही  है  और  मैं  इस  चर्चा  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मैं  सरकार  को

 आगाह  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  की  विदेश  नीति  भारत  की  आंतरिक  कमियों  के  कारण  जो  छोग

 इस  सदन  में  भारत  की  डिदेश  नीति  की  तारीफ  कर  रहे  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की

 78  हजार  बर्ग  किलोमीटर  भूमि  आज  पाकिस्तान  के  अधिकार  में  है  और  38  हजार  वर्ग  किलोमीटर

 भूमि  चीन  के  अधिकार  में  है  यह  भारत  को  विदेश  नीति  का  कारण  नहीं  तो  ओर  क्‍या  यह  कहा  जा

 रहा  है  कि  विदेश  नीति  पुराने  समय  से  नेहरू  जी  के  टाईम  से  एडोप्ट  की  गई  है  ।  मेरा  मानना  है  कि  हमें
 विदेश  नीति  अस्पष्ट  और  पंगु  मिली  है  ।  हमें  वही  अस्पष्ट  और  पंगु  विदेश  नीति  विरासत  में  मिली  है  ।

 मेरा  यह  भी  मानना  है  कि  भारत  की  जो  आंतरिक  समस्याएं  व ेसमस्याएं  भारत  को  किसी  ख़राब

 घटिया  मोड़  की  ओर  ले  जा  रही  हैं  |  पंजाब  के  अन्दर  आतंकवादी  प्रवृत्तियां  हैं  और  काश्मीर  के  अन्दर

 जंगज्‌  आदि  विघटनकारी  तत्व  सक्रिय  हैं  तथा  देश  के  अन्दर  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  हिन्दू-मुस्लिम
 की  भावनाएਂ  बहुत  अधिक  चरम  सीमा  को  प्राप्त  कर  रही  हैं  ओर  के  अखबार  भारत के  प्रति

 दुष्प्रचार  कर  रहे  इन  बातों  से  क्या  हमारी  सरकार  पूरी  तरह  से  अवगत

 मैं  समक्षता  हुं  कि अवगत  नहीं  है  ।  कुछ  मात्र  चंद  नेता  इस  श्रकार  के  हैं  जो  पड़ौसियों  से  अच्छे
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 सम्बन्धों  की  बातें  करते  रहे  हैं  ऑर  केबल  प्रचार  की  बात  करते  हैं  तो  उसका  प्रभाव  उल्टा  होंता  मेरा

 मानना  है  कि  भारत  के  जो  पड़ोसी  देश  हैं  चाहे  नेपाल  या  श्रीलंका

 इनके  साथ  हमारे  सम्बन्ध  खराब  लेकिन  उनको  कहा  नहीं  जाता  है  ।  मेरा  मानना  है  कि  उनमें  कहाँ
 न  कहीं  हीन  भावना  छिपी  हुई  चीन  की  शैली  और  रूतबा  अलग  पाकिस्तान  का  जन्म  भारत  से

 घृणा  के  कारण  हुआ  है  |  बंगलादेश  का  जन्म  भारत  के  सैनिकों  के  बाहुबल  के  कारण  हुआ  श्रीलंका
 के  पटटीकलोआ  जैसे  नगर  हैं  वह  जो  तमिल  और  सिहली  समस्या  को  लेकर  हिन्दुस्तान  की  तरफ  देखते

 रहते  पाकिस्तान  का  जो  स्वरूप  है  या  पाकिस्तान  की  जो  स्थिति  वह  मात्र  काश्मीर  को  हिन्दुस्तान
 से  काटकर  अपनी  राजनीति  करना  चाहते

 जब  कभी  शिमला  समझौते  जंसे  अन्य  समझोते  होते  हैं  उस  समय  टेबल  पर  बैठकर
 अच्छी  बातें  होती  बड़ा  सदभावनापूर्ण  व्यवहार  प्रदर्शित  किया  जाता  लेकिन  जब  समझौता  खत्म  हों
 जाता  है  ओर  नुमाइदे  अपने-अपने  देश  लौट  जाते  हैं  तो  फिर  वही  दुभावनापूर्ण  व्यवहार  आरम्भ  हो  जाता
 है  ।  इसलिए  इन  समझोतों  से  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 चीन  के  साथ  हमारे  किस  प्रकार  के  सम्बन्ध  कांग्रेस  के लोग  42  साल  से  शामन  में  हैं  ।  मैं

 उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  विदेश  नीति  अगर  बहुत  अच्छी  थी  तो  चीन  के  साथ  जो  सीमा  विवाद  है  उसको

 हल  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  क्‍योंकि  उसके  कारण  ही  चीन  के  साथ  हमारा  सम्बन्ध  खराब  समय-समय
 पर  समझौते  किये  गये  लेकिन  उनका  कोई  पन्णिम  नहीं  निकला  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं
 सरकार  को  कि  वह  ज्यादा  मदहोश  न  क्योंकि  बोफोसं  जैसे  कांड  सरकार  में  बेठे  हुए  लोग  करेंगे  तो
 भारत  नष्ट  हो  भारत  का  दुर्भाग्य  है  कि  देश  में  भ्रष्टाचार  बड़ी  तेजी  के  साथ  पनप  रहा  है
 जिसको  सामने  बंठी  हुई  सरकार  और  उसके  लोग  नकार  नहीं  चीन  से  हमारा  सम्बन्ध  जो  चल
 रहा  चीन  कुछ  समय  तक  भारत  से  परमाणू  शक्ति  के  निर्माण  में  पीछे  लेकिन  आज  चीन  परमाणु
 शक्ति  के  निर्माण  में  भारत  से  कहीं  आगे  हो  चुका  है  और  उसके  पास  इस  प्रकार  की  शक्षित  है  कि  वह
 किसी  भी  देश  पर  कम  से  कम  दो  बार  परमाणु  अस्त्रों  से हमला  कर  सकता  इस  प्रकार  की  शक्ति  उस
 ने  प्राप्त  कर  ली  है  और  पाकिस्तान  भी  चोरी-छिपे  परमाणु  अस्त्रों  की  तेयारी  कर  रहा  रासायनिक
 अस्त्र  भी  तैयार  कर  रहा  है  ।  अगर  ये  दोनों  देश  मिलकर  भारत  को  धमकाने  लगें  तो  सरकार  में  बैठे

 हुए  लोगों  को  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  1962  का  इतिहास  कहीं  दोहरा  न  दिया  जाये  ।  कहीं  रक्षा  मंत्री

 का  इस्तीफा  न  हो  फारेन  मिनिस्टर  का  इस्तीफा  न  हो  इसलिए  में  आगाह  कर  देना  चाहता

 हं  कि आजकल  अति  आधुनिक  युद्ध  सामग्री  तैयार  हो  चुकी  हमें  इराक  के  युद्ध  से सबक  लेना  चाहिए
 वहां  जो  युद्ध  हुआ  था  वह  बहुत  ही  आधुनिक  था  ।  हम  इसी  प्रकार  से  बेठे  हुए  सोचते  रहे  तो  आगे  चलकर

 कोई  झटका  या  घोखा  खा  सकते  हैं  जो राजनीतिक  पारदृश्य  है  विश्व  का  वह  बहुत  तेजी  से  बदल  रहा  है  ।

 हमारा  एकमात्र  मित्र  राष्ट्र  रणिया  जो  हमें  हथियार  ओर  अन्य  उपकरण  देकर  हमारी  सहायता  करता
 था  वह  अब  टूट  चुका  है  समाप्त  हो  चुका  है  और  अमरीका  की  दादागिरी  पूरे  विश्व  के  अन्दर  राजनैतिक

 कटनीति  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह  साधारण  बात  नहीं  इसको  गम्भीरता  से

 लेना  चाहिए  कि  सोवियत  रशिया  किस  प्रकार  से  टूटा  मैं  सरकार  को  बताना  वाहता  हूं  कि  केन्द्र  और  राज्यों

 के  सम्बन्ध  यदि  मधुर  नहीं  बनाए  अगर  यह  देखा  गया  कि  उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  जनता  पार्टी

 बिहार  और  उड़ीसा  में  जनता  दल  की  सरफारें  हैं  इसलिए  इनको  कम  से  कम  पँंसा  दिया  कम  से
 कम  सहायता दी  जाए  और  विपदाओं  तथा  संकटों  में  सहायता  न  की  जाए  तो  मैं  समझता  हैं  कि  अलगाब

 की  भावना  प्रत्येक  राज्य  के  अन्दर  लोगों  में  बलवती  होने  लगेगी  और  लोग  उस  दिशा  में  सोचने  लगेंगे  ।

 श्शी
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 इसलिए  आपको  इस  पर  सतक  रहना  चाहिए  ।  जिस  समय  समाजवादी  जनता  की  सरकार  थी  उस

 समय  तमिलनाडु  की  सरकार  को  तोड़ा  अभी  नागालैंड  के  बारे  में  बहुत  तेजी  से  चर्चा  हो  रही
 मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  पूरे  राज्यों  के  बारे  में  समानरूप  से  सोचना  पड़ेगा

 चाहे  वहां  किसी  भी  दल  की  सरकार  क्‍यों  न  क्योंकि  अब  यह  भ्रम  दिमाग  से  निकाल  दीजिए  कि  पूरे

 हिन्दुस्तान  के  राज्यों  में  कांग्रेस  की  सरकार  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  ।

 अब  परिस्थितियां  बहुत  कुछ  बदल  गई  लोग  राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  जागश्षक  हो  गए  हैं  ।

 इसलिए  आवश्यक  हो  गया  है  कि  सरकार  को  पूरे  हिन्दुस्तान  और  सभी  राज्यों  पर  नजर  रखनी

 न्‍्यायपूर्ण  नीति  रखनी  पड ़गी  भेदभाव  नहीं  अपनाया  जा  सकता  अगर  हस  प्रकार  से  भेदभाव  अपनाया
 गया  तो  जो  सोवियत  रशिया  का  हाल  हुआ  हमारे  देश  में  भी  कहीं  उसकी  पुनरावृत्ति  न  हो  जाए  ।

 मैं  इस  सदन  के  अन्दर  अपने  साथियों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  का  जो  जन्म  हुआ
 उसकी  जो  नीति  है  वह  केवल  हिन्दुस्तान  के  साथ  घृणा  और  विषाद  पैदा  करना  ही  नहीं  वहां  के

 जितने  भी  सैनिक  शासक  रहे  हैं  उनका  एकमात्र  उ्ं  श्य  यही  रहा  कि  वे  केवल  हिन्दुस्तान  के  साथ  लड़ाई

 झगड़े  ओर  युद्ध  का  माहौल  क्रियेट  करके  अपने  देश  की  राजनीति  करते  रहें  ।

 अ!ज  की  परिस्थिति  में  हमारे  पड़ोसी  देशों  क ेसाथ  अगर  कहा  जाए  और  मेरा  ऐसा  मानना  भी

 है  कि  सम्बन्ध  मधुर  नहीं  हैं  ।  हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  अगर  हम  उन  सम्बन्धों  को  मधुर
 बताते  हैं  तो  हम  कमजोर  माने  जाते  हैं  और  यदि  उनको  मधुर  नहीं  बताते  हैं  तो  हम  खराब  माने

 जाते  हैं  कि  हम  सम्बन्धों  को  मधुर  नहीं  बना  रहे  हैं  ।  इनमें  बड़ी  कमी  है  जिसमें  हिन्दुस्तान  की  इस

 प्रकार  की  मजबूरी  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  सबसे  पहले  वे  देश  के  आन्तरिक  हालात  को

 सही  करने  का  प्रयास  करें  ।  देश  के  अन्दर  जो  हालात  खराब  हो  रहे  जगह-जगह  आए  दिन  बहुत  बड़ी

 बडी  घटनाएं  हो  रही  आए  दिन  कत्ल  हो  रहे  आए  दिन  अपहरण  हो  रहे  हैं  परन्तु  सरकार  उन  सब

 को  सुनकर  नकार  देती  कल  इसी  सदन  में  एक  चोदह  साल  की  बालिका  के  साथ  हुए  बलात्कार  की

 घटना  पर  एक  साथी  ने  रोष  व्यक्त  किया  था  लेकिन  उसके  बारे  में  सरकार  ने  कोई  बयान  नहीं
 इस  हाउस  के  अन्दर  बात  होती  बात  उठती  अश्न  उठाया  जाता  है  लेकिन  वे  नकार  दिए  जाते  हैं  जसे

 कुछ  हुआ  ही  नहीं  इसलिए  मेरा  यह  मानना  है  कि  यदि  सरकार  इस  तरह  से  उपेक्षापूर्ण  नीति

 आन्तरिक  हालात  को  मजबूत  करने  का  प्रयास  नहीं  करेगी  तो  मैं  समझता  हूं  कि  देश  के  लिए  आगे  आने

 वाला  समय  बहुत  खराब  मैं  मात्र  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  आन्तरिक  स्थिति  को  मजबूत
 इस  1992  के  साल  में  आन्तरिक  स्थिति  को  मजबूत  करना  और  येन-केन-प्रकारेण  किस  प्रकार  से  भी  हो

 पडोसी  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  मधुर  कर  लेने  तो  मैं  समझू गा  कि  भारत  की  विदेश  नीति  अच्छी

 दिशा  में  बढ़  रही  है  अन्यथा  जो  पिछले  42  सालों  का  इतिहास  रहा  वह  इतिहास  इस  हाउस  का  भी

 रहेंगा  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटील  :  उपाध्यक्ष  विश्व  का  नक्शा  बड़ी  तेजी  स ेबदल
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 जंसाकि  मेरे  साथी  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  विदेश  मन्त्रालय  नीति  बनाने  वाली  एक  समिति  के
 गठन  की  आवश्यकता  पर  चोर  दिया  है  मैं  भी  उनकी  इस  बात  का  समर्थन  करता  मैं  समझता  हूं

 कि  इस  दिशा  में  सोचने  का  समय  आ  गया  है  और  इस  मन्त्रालय  में  एक  नीति  विषयक  समिति  होनी  ही

 चाहिए  ।  इस  सदन  के  बहुत  से  सदस्य  और  बाहर  के  लोगों  ने  रूस  के  विधटित  हो  जाने  के  बाद  से  यह
 सोचना  शुरू  कर  दिया  है  कि  अब  अमरीका  एक  ध्रुवीय  विश्व  का  नेता  बन  गया  वह  वास्तव  में  नेता
 तो  नहीं  हो  गया  है  लेकिन  विश्व  नेता  होने  का  स्वांग  जरूर  कर  रहा  है  ।  इस  स्थिति  विश्व  के

 क्रम  में  भारत  की  भूमिका  अधिक  महत्वपूर्ण  हो  जाती  हमारी  ग्रुट-निरपेक्षता  की  नीति  महज  इस  बात
 से  अपना  महत्व  नहीं  खो  चुकी  है  कि  वह  मुख्यतः  शांतिपूर्ण  सह-अस्तित्व  पर  आधारित  है  ।  भारत  का

 विकासशील  देशों  में  महत्वपूर्ण  स्थान  होने  के  विभिन्‍न  अन्‍्तर्शाष्ट्रीय  घटनाओं  के  सन्दर्भ  में  विभिन्‍न

 देशों  के  बीच  उठ  विवादों  के  परिप्र  क्ष्य  में  अपना  एक  दृष्टिकोण  अपनाने  की  हम।री  जिम्मेवारी  बढ़  गई

 है  और  यह  काय॑  हमें  अत्यन्त  सावधानीपूर्वक  करना

 हमने  भी  यूरोपीय  आथिक  सभूदाय  की  ही  तरह  दक्षस  का  गठन  किया  है  ।  लेकिन  दक्ष  स  के

 सदस्यों  के  कार्यों  और  गतिविधियों  में  तेजी  नहीं  आ  पायी  हैं  और  वे  एक  दूसरे  की  सहायता  नहीं  कर  रहे

 हैं  जैसी  कि आशा  की  गई  नशीली  दवाओं  पर  जैब-तकनीक  और  दूसरे
 विभिनन  क्षंत्रों  में  इसके  सदस्य  देशों  के बीच  सहयोग  बढ़ाने  की  आवश्यकता  अगर  हमारे  बीच

 अधिकाधिक  सहयोग  हो  तो  हम  अधिक  शक्तिशाली  हो  सकते  हैं  और  बहुपक्षीय  मुद्दों  पर  हमारी

 बाजी  करने  की  शक्ति  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 दर्भाग्य  से  हमारे  पड़ोसी  देश  हमसे  ज्यादा  समस्याग्रस्त  हैं  यही  कारण  है  कि  बांग्लादेश  और

 श्रीलंका  जैसे  देश  हमारे  लिए  समस्या  उत्पन्न  कर  रहे  लेकिन  चीन  जंसे  देश  हमारे  मददगार  हो  सकते

 हैं  और  हमने  हाल  के  वर्षों  में  देखा  भी  हैं  कि चीन  भारत  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा

 लेकिन  तिब्बत  के  बारे  में  निर्णय  मुख्य  रूप  से  आंख  की  किरकिरी  हमारा  विचार  है  कि  तिब्बत

 फ्रो  स्वतन्त्र  होना  चाहिए  लेकिन  अब  यह  सम्भव  नहीं  प्रतीत  होता  क्योंकि  60  लाख  से  भी  ज्यादा  चीनी

 लोग  वहां  बस  चुके  हैं  ।

 अतः  तिब्बत  को  चीन  से  माजाद  कराना  एक  दूर  का  सपना  बन  गया  लेकिन  अगर  हम  इस

 नीति  पर  पुनविचार  करके  चीन  के  साथ  ज्यादा  मित्रतापूर्ण  व्यवहार  स्था*“त  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं
 तो  हमारे  रक्षा-व्यय  में  कटोती  हो  सकती  जैसाकि  देखा  जा  रहा  चीन  इस  क्षेत्र  में  स्थायित्व  और

 शांति  चाहता  इसलिए  उसके  साथ  सम्बन्ध  सुधारना  हमारे  लिए  लाभप्रद  होगा  ।  लेकिन  साथ  ही  चोन

 को  समद्री  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  की  नौसैनिक  गतिविधि  से  बहुत  ही  आपत्ति  है  क्योंकि  दक्षिणी  चीन  सागर

 में  उसके  कई  छोटे-छोटे  द्वीप  समुद्री  क्षेत्र  में  किसीं  भी  तरह  की  नो-सेनिक  गतिविधि  को

 शंका  की  दृष्टि  से  ही  ओर  हमारा  अमेरिका  के  साथ  साझा-नौ-संनिक  अभ्यास  भी  चीन के  द्वारा

 इसी  परिप्र  क्ष्य  में  देखा  जाएगा  ।  अतः  हमें  उस  सन्दर्भ  में  बहुत  चोकस  रहना  होगा  ।

 बहत  सारी  बातें  कही  जा  रही  भांरत  में  समस्या  उत्पन्न  करने  की  पाकिस्तान  की  नीति  के

 बारे  में  सभा  के  सभी  पक्ष  एकमत  लेकिन  एक  बात  हमें  ओर  जाननी  होगी  कि  वह  भारत  में  सिफं

 उपद्रव  ही  नहीं  भड़का  रहा  है  बल्कि  अपने  शक्तिशाली  टी  ०  वी०  और  रेडियो  माध्यम  से  झूठा  प्रचार  द्वारा

 पंजाब  और  भारत  की  दूसरी  नीतियों  के  सम्बन्ध  विश्व  की  राय  भी  बदलने  में  सफल  हो  रहा

 हमें  भी मीडिया  को  मजबूत  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  हम  सेना  पर  तो  इतना  खर्च  करते  ही

 पूरे  विश्व  खासकर  अपने  पड़ौसौ  देशों  और  दूरस्थ  देशों  को  अपने  विचारों  और  रवंयों  स ेअवगत  कराने
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 बिजय  एन०

 ओऔर  उनमें  अपने  नीति  का  प्रचार  करने  के  लिए  हमारे  टी०  वी०  और  रेडियो  को  भी  अधिक  प्रभावशाली
 बनाया  जाना

 हमने  देख  लिया  है  कि  अमेरिका  रूस  को  भारत  को  राकेट  तकनीक  प्रदान  करने  से  किस  प्रकार
 रोकने  की  कोशिश  कर  रहा  इस  हमें  चितित  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  19४0
 के  बाद  से  ही  हमने  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  विकास  कर  लिया  एस०  एल०  वी०  11  का  सफल  प्रक्षेपण
 और  उसके  बाद  हो  रहे  अनुसंधान  से  भारत  इस  क्षेत्र  में  काफी  आगे  बढ़  चुका  है  ।  हम  अब  उन  छ  देशों
 में  शामिल  हो  गए  हैं  जिनके  पास  काफी  उच्च  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  मोजूद  एस«  एल०  वी०  प्रक्ष  पण

 ही  अपने  आप  में  अधिक  भार  ढ़ोने  की  क्षमता  बढ़ा  सकता  है  ।  50  किलो  भार  वहन  करने  वाले

 रिक्ष  यान  को  एक  दिन  500  किलो  भार  वहन  करने  वाले  यान  में  भी  विकसित  किया  जा  सकता  है  |

 भारत  जमीन  से  जमीन  पर  मार  करने  वाली  अन्तमंहादेशीय प्र  क्षापासत्र  का  विकास  करने  में  भी  सक्षम

 है  इसलिए  अमेरिका  का  रूस  को  इस  प्रौद्योगिकी  को  भारत  को  देने  से  रोकने  का  हम  पर  बहुत  ज्यादा

 प्रभाव  नहीं  पड़  गा  ।  हां  लेकिन  उससे  हमें  अमेरिफा  जेसे  बड़े  देशों  का  विकासशील  देशों  के  प्रति  रवेया

 देखने  का  अवसर  जरूर  मिल  जाता  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  विश्व  राजनीति  में  बदलती  हुई  परिस्थिति  को  हम  देख  ही  रहे  हैं  ।  धर्म

 को  अब  राजनीति  का  आधार  बनामे  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  कभी  भी  अब  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  निकाय
 के  लिए  कोई  चुनाव  होता  तो  मुस्लिम  राष्ट्र  किसी  मुस्लिम  महानुभाव  को  वोट  देना  चाहते  हैं  तो

 ईसाई  राष्ट्र  किसी  ईसाई  महानुभाव  वहां  धर्म  क ेआधार  पर  ध्रुवीकरण  हो  रहा  धर्म  के  आधार
 पर  देशों  का  विभाजन  हो  रहा  साइप्रस  जेसे  छोटे  देश  को  भी  जिसका  आकार  हमारे  एक  जिले  के

 बराबर  ही  ग्रीक  भौर  मुस्लिम  साइप्रियोटस  में  बांट  दिया  गया  ऐसी  परिस्थितियों  में  जहां
 विश्व  व्यवस्था  में  बदलाव  आ  रहा  है  ओर  धर्म  ने  अधिक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाना  शुरू  कर  दी  है  हमारे
 धमं-निरपेक्ष  देश  ओर  जापान  ओर  चीन  जंसे  बोद्ध  धर्म  वाले  देशों  को  रूस  के  विघटित  हो  जाने  के  कारण

 हो  सकता  है  कि  भविष्य  में  एक  हद  तक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  पड़े  ।  इसके  कारण  भी
 भारत  की  स्थिति  अद्वितीय  हो  जाती  जब  धर्म  के आधार  पर  ध्रुवीकरण  हो  रहा  ऐसे  में  भारत

 एक  धर्म-निरपेक्ष  राष्ट्र  होने  के  नाते  जहां  वृद्धिजीवियों  की  एक  बड़ी  संख्या  निरस्त्रीकरण  के  मामले  में

 ही  नहीं  बल्कि  विभिन्‍न  गुटों  के बीच  खासकर  ईसाई  ओर  मुस्लिम  गुटों  के  बीच  सांस्कृतिक
 ओर  राजनोतिक  स्थिरता के  क्षत्र  में  भी  बहुत  बड़ी  भूमिका  निभा  सकता  है  ।  इन  सभी  बातों  के  कारण

 मैं  एक  बार  फिर  निःसंदेह  अपनी  ग्रुट-निरपेक्षता  नीति  को  कायम  रखते  हुए  अपनी  नीति  में  पूर्णतया
 बदलाव  लाने  की  आवश्यकता  पर  जोर  देता  हूं  ।

 डा०  सुधोर  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  विदेश  मन्त्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  अनुदान  की

 मांगों  का  विरोध  करता  हं  ।  जैसाकि  मशक्ष  से  पहले  वक्‍ता  कह  ही  चुके  हैं
 कि  भारत  सरकार  दिशा-ज्ञान

 खो  चुकी  है  ओर  महाशक्ति  के  इशारे  पर  नाच  रही  जो  प्रति-क्रांति

 आदि  केद्वारा  पूरे  विश्व  पर  हावी  होने  की  चेष्टा  कर  रहा  है

 अमेरिका  जोकि  इस  एक  ध्रवीय  विश्व  में  एकमात्र  महाशक्ति  वहू  अपनी  तरफ  से  तीसरी

 दुनिया  के  देशों पर  हावी  होने की  हरसम्भव  कोशिश  कर  रहा  हमारी  सरकार
 तो अन्तर्राष्ट्रीय

 3090:
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 कोष  और  वश्व  बक  की  शर्तो  को  बिना  कि  सी  विरोध  के  पहले ले  ही  मान  चकी  रैँ  ।  वह  अब  हम  पर  डंकल
 प्रस्ताव  और  पर  माण  अप्रसार  संधि  आदि  के  रूप  में  अपमानजनक  शत  थोप  रहा  है  ।

 प्राखिर  उसका  विकल्प  कया  है  ?  अमेरिका  यह  सब  करने  की  कोशिश  इसलिए  कर  रहा  है  कि
 विश्व  में  कोई  समाजवादी  खेमा  नहीं  समाजवादी  खेमा  के  धराशयी  होने  के  साथ  ही  अमेरिका  यह
 सोचने  लगा  है  कि  वह  किसी  भी  देश  या  प्रत्येक  देश  को  कोई  भी  शर्त  मानने  का  आदेश  दे  सकता  वह
 लीबिया  पर  प्रतिबन्ध  लगा  सकता  इराक  को  ध्वस्त  कर  सकता  इत्यादि  ।  अब  एकमात्र  विकल्प
 यह  है  कि  भारत  को  गृट-निरपेक्ष  आन्दोलन  आदि  जैसे  मन्धों  का  प्रयोग  करना  होगा  |  भारत  को
 अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारने  हमें  खुणी  है  कि  भारत  चीन  सम्बन्धों  में  बहुत  ह॒द  तक
 सुधार  हुआ  है  ।  आज  से  सिर्फ  30  साल  जव  हम  सभी  ने  भारत-चीन  सीमा  विवाद  को  शांतिपूर्ण
 ढ़ंग  से  सुलझाने  की  मांग  की  तो  हमें  देशद्रोही  करार  देकर  जेल  भेज  दिया  गया  |  लेकिन  अब  भारत
 और  चीन  दोनों  ने  ही  अपनी  सीमा-विवाद  शांतिपूर्ण  तरीके  और  वार्ता  के  माध्यम  से  सलझाने  की  इच्छा
 व्यक्त  की  इतना  ही  हमने  चीन  के  साथ  कुछ  व्यापार-संधि  पर  हस्ताक्षर  भी  किए  हैं  और  चीन
 के  प्रधान  श्री  ली  पेंग  भारत  की  यात्रा  पर  भी  आ  चुके  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  हमारे
 बीच  अधिक  से  अधिक  एक  दूसरे  के  यहां  यात्रा  और  सांस्कृतिक  आदान-श्रदान  होना  चाहिए  ।
 भारत  और  चीन  का  यह  अच्छा  सम्बन्ध  निश्चय  ही  स्वागत  योग्य  है  क्योंकि  इससे  हम  अमेरिका
 साम्राज्यवाद  के  दबाबों  को  झेल  पाने  में  सक्षम  हो  सकेंगे  ।  जैसाकि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  पहले  ही  बता  चके
 हैं  कि  पाकिस्तान  के  मामले  में  हमें  जन-सम्पर्क  कूटनीति  को  अपनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।
 पाकिस्नान  के  लोग  वस्तुस्थिति  से  परिचित  नहीं  हैं  ।
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 पाकिस्तान  की  सरकार  उनके  बीच  हमेशा  ही  यह  विच।र  फैलाती  रहती  है  कि  भारत  की  भ्रष्ट
 और  व्यापारी  सरकार  पाकिस्तान  को  अपने  चपेट  में  लेने  को  आतुर  है  ।  लेकिन  हमारे  जन-प्तंचार  माध्यमों
 को  बाहर  के  देशों  में  यह  विश्वास  दिलाना  चाहिए  कि  भारत  एक  धमनिरपेक्ष  लोकतांत्रिक  देश  है  जहां  का

 हर  दूसरा  नागरिक  मुसलमान  है  ओर  यहां  मिली-जुली  संस्क्रति  भारत  में  मुसलमानों  को  भी  मूलभूत
 मानवीय  स्वतन्त्रता  प्राप्त  है  यह  पाकिस्तान  की  जनता  को  नहीं  मालूम  है  ।  इसलिए  हमें  एक  दूसरे  के  देशों
 में  यात्राओं  का  बढ़ावा  देना  यात्रा  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  को  खत्म  करना  चाहिए  ओर

 वाणिज्य  आदि  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 मैं  यहां  यह  कहना  चाहूंगा  कि  भारत  के  विदेश  सचिव  के  द्वारा  पांच  सुरक्षा  परिषद  सदस्यों  के
 प्रतिनिधियों  को  भारत  की  रवैये  की  पुष्टि  क ेखातिर  बुलाया  जाना  एक  बेवकफी  भरा  कदम  था  ।  भाश्त
 ने  बिना  सोचे  समझे  ही  स्थिति  का  अन्‍्तर्राष्ट्रीण  कर  हमें  कहना  चाहिए  कि  कश्मीर  एक

 द्विपक्षीय  मुद्दा  है  जिसे  द्विपक्षीय  वार्ताओं  के  माध्यम  से  ही  सुलझाया  जाना  चाहिए  ।  कश्मीर  हमारे  घ॒र्मे

 निरपेक्ष  लोकत  त्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।  वह  मिली-जुली  संस्कृति  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  !  इस

 लिए  वह  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  और  पाकिस्तान  को  कह  देना  चाहिए  कि  किसी  भी  परोक्ष  युद्ध
 से  यह  समस्या  नहीं  सुलझ  सकती  ।  अगर  हम  अपने  सम्बन्ध  सुधारने  की  कोशिश  करते  है  तो  निश्चय  ही
 भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  में  ही  खुशहाली  आयेगी  क्योंकि  इससे  हम।रे  रक्षा  व्यय  में  कमी  आएगी  और
 उस  प॑  से  का  प्रयोग  देश  के  आथिक  विकास  में  हो  सकेगा  ।

 जहां  तक  बांग्लादेश  का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  वहां  एक  लोकतांत्रिक  सरकार  के
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 देना  चाहिए  क्योंकि  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिबद्धताओं  का  पालन  करना  चाहिए  ।  जहां  गंगा  के जल  का
 उपयोग  का  मुद्दा  वह  सोहादंपूर्ण  तरीके  से  सुलझाया  जाना  जहां  तक  बड़  पैमाने  पर  होने
 वाले  घुसपेठ  का  सवाल  यह  सही  है  कि  बड़ी  संख्या  में  घुसपेठिए  आ  जाते  हैं  लेकिन  हमें  यह  याद

 रखना  चाहिए  कि  ऐसा  हमेशा  गलत  अभिप्राय  के  कारण  नहीं  होता  बल्कि  इसका  मुख्य  कारण  भीषण
 गरीबी  है  जिससे  बांगलादेश  के  लोग  पीड़ित  मेरा  विनम्र  सुझाव  यह  है  बांगलादेश  के  साथ

 व्यापार  को  कानूनी  रूप  से  करार  दे  देना  चाहिए  ।  सामान्य  ब्यापार  नियमों  को  वैध  बना  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कल  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।  सदन'**

 )

 श्रो  रास  नाईक  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  सद

 स्थगित  होना  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  राम  नाईक  की  इच्छानुसार  सदन  को  स्थगित  करना  पड़े
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